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 अध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्त  संख्या  सत्यगोपांल  मिश्र  ।

 ओर  सत्यगोपाल  मिश्र  :  लोक  सभा  सचिवालय  की  प्रदन  दाल  ने  मुझे  सूचित  किया

 है  कि  यह  प्रश्त  रसायन  मंत्रालय  को  स्थानांतरित  कर  दिया  गया  है  इसलिए  इसकी  बारी  बाद  में
 लेकिन  मेरे  पास  इस  समय  कागजात  हैं  ।  कया  किया  जा  सकता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  करिये  ।

 श्री  सत्यगोपाल  सिशञ्र  :  ठीक  है  ।  प्रएन  संरुया  61  ।

 हुल्विया  पेट्रो-रसायन;परियोजना
 #61.  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  प्रस्तावित  हल्दिया  पेट्रो-रसायन  परियोजना  के  संयुक्त  क्षेत्र  में  निर्माण  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  सरकार  राज्य  योजना  में  उपयुक्त  ब्‌  द्विके  द्वारा  समुचित  व्यवस्था
 करने  को  सहमत

 क्‍या  सरकार  का  वियार  राज्य  सरकार  के  उद्यम  के  लिये  अपेक्षित  समर्थन  उपलब्ध
 कराने  हेतु  वित्तीय  संस्थाओं  को  अनुदेश  जारी  करने  का

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  और
 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राण्य  मतल्ली  जनादन  (१)  भपनी  निजी  अप्रताओं  के
 बारे  में  निर्णय  लेना  ओर  राज्य  के  अनुमोदित  योजनागत  परिव्ययय  के  मंतर्गंत  हह्दिया  पंट्रो-कं  मिकल
 की  आवश्यक  भिधियों  के  लिए  व्यवस्था  करने  का  काम  पदिच्षम  बंगाल  सरकार  का  योजना

 श्रायोग  ने  राज्य  सरकार  को  पहले  सुचित  कर  दिया  है  कि  यदि  राज्य  हारा  अतिरिक्त  संसाधन

 थुटाए  जाते  हैं  तो  वे  राज्य  की  योजना  में  समायोजन  करने  पर  विचार  करने  के  इच्छुक  होंगे  ।

 राज्य  सरकार  के  इस  उद्यम  को  आवध््यक  सहायता  देने  के  लिए  भारत  सरकार

 द्वारा  वित्तीव  संस्थाओं  को  अनुदेश  देने  का  प्रदन  नहों  उठता  क्योंकि  प्रत्येक  मामले  के  गरुणदोष  के

 1



 9 मौखिक  उत्तर  2
 वि  शिनिििििभिशिशशशशशिशशशशशशककशशििििनिििििकीकककक्

 आधार  पर  ऋण  के  आवेदन-पत्रों  पर  संस्थाओं  को  स्वयं  अपना  निर्णय  लेना  होता  परियोजना

 प्राधिकारी  सहायता  के  लिये  वित्तीय  संस्थाओं  से  सम्पर्क  करने  के  लिये  स्वतंत्र  हैं  ।

 भर  प्रद्न  ही  नहीं  उठते  ।

 क्री  सत्य  गोपाल  सिश्र  :  सात  से  भी  अधिक  सालों  के  लम्बे  समय  के  काफी  विवाद  के  बांद

 अन्त  में  अब  हल्दिया  का  पेट्रो  रसायन  समूह  आरम्भ  हो  रहा  इसके  लिये  हमें  प्रसन्‍न  होना

 चाहिए  ।  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  यदि  राज्य  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाता  है  तो  योजना  आयोग

 राज्य  योजना  में  समायोजन  पर  विचार  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया  सातवीं  योजना  के

 गेंत  आवंटन  को  अभी  अन्तिम  ठोस  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  राज्य  सरकार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  प्रथम  वर्ष  के  लिए  हो  धनराशि  आवंटित  करने  के  लिए  सहमत  हुआ  इस  तथ्य  को  देखते

 हुए  कि  राज्य  सरकार  ने  हल्दिया  में  पेट्रो-रसायन  समूह  के  स्थापित  करने  के  लिए  एक  संयुक्त  ठद्यम
 का  निर्णय  लिया  क्या  भारत  सरकार  पश्चिम  बंगाल  राज्य  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 अन्तगंत  प्रस्तावित  राशि  आवंटित  करने  पर  पुनविचार  करके  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सहायता  की
 रा्ति  में  वृद्धि  करेगी  ?

 1985 N
 ।

 श्री  जनावन  पुजारी  :  जहां  तक  पढ्िचम  बंगाल  राज्य  की  सातवों  परियोजना  का
 संबन्ध  4,125  करोड़  रुपए  के  योजना  परिव्यय  को  मंजूरी  दी  गई  है  जहां  तर  केन्द्रीय  सरकार
 के  पास  उपसब्ध  अतिरिक्त  संसाधनों  का  संवध  जंसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  ही  हैं  कि

 हमारी  अपनी  सीमाएं  हैं  भौर  हमारे  पास  संसाधनों  की  भी  कमी  है  ।  अतः  राज्य  सरकार  को

 चाहिये  कि  वह  प्राथमिकताओं  का  पुनरनिर्धारण  करके  हल्दिया  पेट्रो-रसायन  परियोजना  को
 जित  करें  अथवा  उसे  अतिरिक्त  संसाधनों  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।  तभी  यह  परियोजना  चालू  हो
 सकती  जेसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  योजना  आयोग  ने  मंजूरी  दी  है  ओर  केन्द्र  सरकार  सातवीं
 योजना  के  लिए  एक  करोड़  रुपये  तथा  चालू  योजना  के  लिये  10  लाख  रुपए  दे  चुकी  है  ।

 थ्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  यह  सत्य  है  कि  बेंकों  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  से  ऋण
 प्राप्त  करने  के  लिये  कुछ  प्रक्रियात्मक  कदम  उठाने  पड़ते  लेकिन  इसके  साथ  ही  साथ  इस  संबंध
 में  केन्द्र  सरकार  का  रवेया  भी  बहुत  महत्व  रखता  मैं  माननीय  मंत्री  से जानना  चाहूंगा  कि

 हल्दिया  पेट्रो-रसायन  समूह  स्थापित  करने  के  लिए  ऋण  मंजूर  करने  या  संवधित  ऋण  आवेदन  पत्रों
 के  शीघ्र  निपटान  के  लिये  बेंकों  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  को  निदश  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार
 का  दृष्टिकोण  क्‍या  है  ?  ।

 झो  जनादन  प्रस्ताव  पर  विचार  करना  वित्तीय  संस्थाओं  का  काम  मुझे
 बताया  गया  है  कि  अमी  तक  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेक  या  किसी  वित्तीय  संस्था  को  प्रस्ताव

 नहीं  भेजे  गए  हैं  अगर  उनके  पास  प्रस्ताव  भेजे  तो  वे  भावेदन  पत्र  पर  कार्यवाही  करके
 निणेय  ऐसा  करते  सपय  वे  सभी  पहलुओं  पर  तथा  सभी  उफ्लब्ध  संसाक्षणों  पर  धिचार  करेंगे
 ओर  तब  भिर्णय  लेंगे  |  वे  स्वयं  निर्णय  लेते  हैं  ।

 )
 झो  प्रिय  रंजन  बास  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उतनहें

 मालूम  है  कि  हल्दिया  पेट्रो-रसायन  जो  कि  बहुत  समय  से  विचाराधीन  है  और  पश्चिचम
 बंगाल  को  जनता  को  अभी  इस  बात  का  पता  चला  है  कि  इस  परियोजना  को  अंतिम  रूप  दिया  जा

 रहा  संयुक्त  क्षेत्र  परियोजना  अर्थात्‌  इसमें  पदिचम  बंगाल  सरकार  तथा  एक  एकाबिकारी
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 कु व्यापारिक  घराना  आर०  पी०  संजीव  गोयनका  तथा  उनके  सहयोगी  शाॉमिल  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  कभी  उन्होंने  पद्िचम  बंगाल  सरकार  से  इस  राज्य  सरकार  तथा
 गोयसका  कौ  इस  परियोजना  में  वास्तविक  भागीदारी  तथा  इसकी  छर्तों  तथा  शेयरों  या  अन्य  मामलों
 में  वित्तीय  संस्थाओं  के  माध्यम  से  भारत  सरकार  की  जिम्मेदारियों  का  कभी  पता  लगाया  भभी
 तक  हमें  पता  लगा  है  कि  आर०  पी०  गोयनका  से  3.33,  पश्चिम  बगाल  सरकार  से  3.33,  या

 सावं  जनिक  दोयरों  से  3.34  या  3.34  तथा  शेष  रकम  सार्वजनिक  वितीय  संस्थानों  से  प्राप्त  होगी  ।
 जब  यह  प्रस्ताव  धापके  समक्ष  रखा  ज  एगा  तो  क्या  आप  परियोजना  की  छार्तों  तथा  प्रस्तावों  के  बारे

 में  पदिचम  बंगाल  सरकार  से  पता  करने  अन्यथा  समूची  स्थिति  अस्पष्ट  पद्िचम  बंगाल  सरकार
 का  कहना  है  कि  केन्द्र  उसे  सह्यायता  नहीं  दे  रहा  है  |  यहां  हमें  बताया  गया  है  कि  सरकार  को
 प्रस्ताव  ही  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  |  यह  सब  क्‍या  है  ?  पश्चिम  बंगाल  में  बहुत  राजनीतिक  दाब  पेंच  चल

 रहे  हमें  स्थिति  को  स्पध्ट  करना  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  राजनीति  को  समाप्त  कर  हल्दिया  परियोजना  का  निर्माण  करिए  ।

 थोीमती  गोता  मुखर्जो  :  हल्दिया  के  मामले  में  राजनीति  धुस  गई  है  ।

 भो  जनादन  पुजारी  :  करार  में  हइस  बात  का  उल्लेख  है  कि  पश्चिम  बंगाल  औद्योगिक  विकास
 निगम  का  हिस्सा  26%  होमा  |  आर०  पी०  संजीव  गोयनका  तथा  उनके  सहयोगियों  का
 हिस्सा  25%  होगा  ।  जहां  तक  सार्वजनिक  निगम  का  सम्बन्ध  है  उन्होंने  वित्तीय  संस्थाओं  का
 उल्लेख  नहीं  किया  उन्होंने  केवल  साबंजनिक  निगम  का  उल्लेख  किया  है  जो  कि  लगभग  49%

 ये  शर्तें  यह  स्पष्ट  करना  राज्य  सरकार  का  काम  है  कि  क्या  वह  समस्त  49%  वित्तीय
 संस्थाओं  से  प्राप्त  करना  चाहती

 अब  आई०  डी०  वी०  आई०  को  एक  पत्र  मिला  है  जिसमें  हस  बात  का  उल्लेख  है  कि
 योजना  को  500  करोड़  रुपए  के  ऋण  को  आवश्यकता

 भ्री  इस्त्रजोत  पत्र  किसने  लिखा  है  ?

 भरी  जनादन  पुजारी  :  पत्र  हल्दिया  पेट्रो-रसायान  पद्म  बंगाल  ओऔद्योगिक-विकास  निगम
 से  प्राप्त  हुआ  है  ।

 श्रीमती  गीता  सुक्षजों  :  कुछ  दिनों  पहले  अखबारों  में  खबर  छपी  थी  कि  कांग्रेस
 दल  के  विधानमंडल  सदस्यों  को  बंठक  हुई  थी  जिसमें  संसद  सदस्य  तथा  वित्त  मन्त्री  ने  भी

 भाग  लिया  था  ।
 प्रो०  सधु  वण्डबते  :  कांग्रेत  का  नाम  न  लें  ।  यह  असंसदीय  है  ।

 झीमती  गीता  म,लर्जो  :  मु  कुछ  नहीं  मालूम  ।  अगर  ऐसा  है  तो  मैं  कोई  ओर  माम
 लेकिन  तथ्य  तो  यही  समाचारों  पत्रों  में  यही  ख़बर  छपी  थी  कि  इस  विक्षेष  बंठक  में

 वित्त  मन्त्री  जी  से  इस  परियोजना  के  लिये  गोयनका  को  किसी  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  न  देने
 का  अनुरोध  किया  गया

 अब  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  है  मेरे  लिए  तो  वे  सभी  अच्छे  हैं  भोर  बुरे  भी  ।  मैं  यहां
 नका  की  सिफारिश  नहीं  कर  रही  हूं  ।  लेकिन  मेरी  दिलचस्पी  यह  जानने  में  है  कि  क्या  यही
 दष्टिकोण  गोयनका  की  अन्य  परियोजनाओं  के  प्रति  भी  अपनाया  जाएगा  ।  क्‍योंकि  उनकी

 जनाए  तो  देश  भर  में  होंगी  ।  अथवा  कया  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  कांग्रेस
 मध्डल  ने  इस  प्रदन  को  इस  समय  उठाता  उचित  समझा  जब  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय

 3
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 कार  ने  उक्त  परियोजना  के  संयुवत  क्षेत्र  में  निर्माण  की  मस्जूरी  न  मिलने  पर  गोयमका  के  साथ  करार
 कर  लिया  ?  मैं  माननीय  मंत्री  से  स्पष्टोक  रण  चाहती  हूं  ******

 भरी  श्रिय  रंजन  दास  म,न्शी  :  हमें  केरद्र  से  और  घनराशि  चाहिये

 (  व्यवधान  )
 अध्यक्ष  महोदय  ,  उन्हें  उत्तर  देने  दोजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  चिल्ला  क्यों  रहे  हैं  ?

 प्रो०  क०  के०  तिथारो  :  उतके  किन-किन  से  संपक  हैं  इसकी  कलई  खुल  गई  तो  अब  वे***

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुनिये  मेरी  बात  थाप  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  आप  सारे

 लोग  क्यों  बोल  रहे  मिनिस्टर  इस  बात  का  जवाब  देंगे  ।

 बाइ  ]
 हमने  सुन  लिया

 श्रीमती  गोता  मुश्चर्ओो  :  मेरा  पहला  मुद्दा  था  कि'****

 अध्यक्ष  महो र॒य  :  तिवारी  जी  आप  बीच  में  क्यों  बोल  रहे  हैं  ?

 ]  |ह >  इस  बात  को  लेकर  आप  इतना  चिल्ला  क्‍यों  रहे  हैं  ?  उन्होंने  सुन  लिया  है  ।

 )
 क्रीमतो  गीता  म्‌खर्जो  :  मैं  तीन  प्रदन  पूछता  चाहती  हूं  ।  क्‍या  समाचार  पत्रों  में  छपी

 यह  खबर  सही  है  ।
 भरी  इब्रन्जीत  गुप्त  :  माननीय  मंत्री  को  उत्तर  देने  दीजिए  ।

 [  हिन्दी  ]
 दे

 ०
 प्रष्यक्ष  महोदय  :  गुप्त  जी  आप  मत  इनको  बोलने  दो  मैं  इनको  कह  रहा

 श्राप  बीच  में  क्‍यों  बोल  रहे  हैं  ।  मैं  अपने  आप  बोलू गा  थाप  क्‍यों  बोल  रहे  हैं  ।

 )

 गुप्ता  आप  बीच  में  फिर  बोल  रहे  हैं  ?

 ]
 श्रीमतो  गोता  मुश्षज़ों  :  इस  पर  वित्त  मंत्री  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  जिन्होंने  आएवासम

 दिया  है  कि  यह  किया  तथा
 यदि  तो  कया  यह  दृष्टिकोण  टाटा  तथा  बिड़ला  के  साथ  हर  मामले  में

 अपनाया  जायेगा  ?

 श्रीमतो  फूलरेणु  गुहा  :  मैं  उस  बेठक  में  उपस्थित  थी  ।
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  को  जबाब  देने  दीजिये  ।  श्राप  उनकी  जिम्मेदारी  कब  से

 संभालने  लगीं  ?  '

 क्री  जमादन  पुजारी  :  हमने  कथ्दी  भी  नहीं  कहा  है  कि  हम  बित्तीय  संस्थाओं  से  पैसा  नहीं
 देंगे  ।  हमने  ऐसा  नहीं  कहा  हमने  कहा  है  कि  वित्तीय  कठिनाईयां  हैं  ।
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 श्री  आर०  पी०  गोथनका  के  साथ  सामेदा री  करने  तथा  आपके  साथ  किये  जाने  वाले

 हार  के  बारे  में  आप  हो  बेहतर  जानते  होंगे  और  भ्राप  ही  लोगों  ने  कहा  था  कि  पश्चिचम  बंगाल
 सरकार  ने  उन्हें  सामेदार  बनाया

 जहां  तक  उन्हें  अनुमति  देने  का  सभ्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार  को  अनुमति  देनी  ही  क्योंकि

 वहू  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  थध्यापार  व्यवहार  कंपनी
 अब  मैं  इस  प्रदन  पर  आता  हूं  कि  क्‍या  उनके  साथ  सौतेला  व्यवहार  किया  जाता  अथवा

 इसमें  राजनीति  घुस  आई  है  ओर  पद्चिम  बंगाल  सरकार  को  क्‍या  सहायता  दी  गई  हमें  यह
 समभ  लेना  चाहिये  कि  क्‍या  हुआ  हूँ  तथा  क्‍या  अपेक्षित  संसाधन  सप्लाई  किए  गए  हैं  अथवा  नहीं  ।

 )
 यह  आपकी  जानकारी  के  लिबै  भी  हे  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पद्थ्रम  बंगाल  के  लिये  योजना  परिव्यय  3,500  करोड़

 दपए  राज्य  सरकार  ने  2,178  करोड़  रुपये  काਂ  योगदान  करने  का  वायदा  किया  लेकिन
 छठी  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  हसने  कितनी  घनराशि  जुटायी  ?  2,178  करोड़  रुपये  की  बजाय
 इसने  केवल  302  करोड़  रुपए  ही  जुटाए  |  केरद्र  सरकार  ने  क्या  आश्वासन  दिया  है  ?  इसमे  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  680  करोड़  रुपए  देने  का  बायदा  किया  था  और  वास्तव  में  हमने  761
 करोड़  रुपए  दिये  हैं  ।  यही  नहीं  हमने  मध्यम  अवधि  ऋण  के  रूप  में  भी  उन्हें  414  करोड़  रुपए  दिए
 हैं  ।  हमने  कुल  भिलाकर  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  लगभग  500  करोड़  रुपए  अधिक  दिए

 हैं  ।  उसका  परिणाम  क्या  रहा  है  ?  वह  कितना  काम  कर  सकी  है  ?  3500  करोड़  रुपए  के
 योजना  परिव्यय  की  बजाय  '''***

 अध्यक्ष  महोर॒य  :  माननीय  मन्त्री  बता  रहे  हैं  कि  उनके  साथ  सौतेला  ध्यवहार  किया  जा

 रहा  है  या  नहीं  आप  क्यों  व्यबधान  डाल  रहे  हैं  ?

 )

 भध्यक्ष  महोदय  :  यह  तरीका  ठीक  नहीं  वह  वही  कर  रहे  हैं  जो  उन्हें  करता  चाहिए  वह
 उन्हें  अपने  उत्तर  से  खुश  नहीं  कर  सकते  ।  उन्हें  तथ्यों  का  उल्लेख  करना  वही  तो  वह  कर  रहे

 अगर  वह  तथ्यों  से  विमुख  होंगे  तो  मैं  उनकी  लखिचाई  करू गा  |  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  उनसे

 पूछा  है  कि  क्‍या  वह  सौतेला  व्यवहार  कर  रही  इसी  का  वे  जवाब  दे  रहे  हैं  उन्हें  जबाब  देना  ही
 होगा  ।  वह  आपको  खुक्ष  करने  के  लिये  जबाब  नहीं  दे  उन्हें  तथ्य  बताने  ही  होंगे  ।  सीधी  सी
 बात  है  ।

 )
 **

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  कितना  भी  जोर  से  चिल्लाए  मुझे  कोई  फके  नहीं  पड़ने  वाला

 यहू  ठीक  नहीं  है  ।  बिलकुल  ठीक  नहीं  अमल  दत्त  जी  मुझे  आपसे  ऐसी  आशा  नहीं  थी  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  भाप  ऐसा  क्‍यों  कर  रहे  आप  लगातार  ऐसा  कर  रहे  हैं  । अगर  वह
 दूसरे  भाग  का  उत्तर  नहीं  देंगे  तो  मैं  उससे  जबाब  देने  के  लिए  कहूंगा  ।  उत्तेजित  क्‍यों  हो  रहे  हैं  ?

 शांत
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में

 नहीं  किया  जाएगा  ।

 )
 अध्यक्ष  महोवय  :  तिबारी  आप  क्‍यों  खल्लल  डाल  रहे  थाप  बेठिए'**  **

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  उन्हें  अनुशास्त  सिखाइए  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  जिम्मेदारी  को  अपने  ऊपर  क्‍यों  लेते  हैं  ?  आपको  यह

 दारी  अपने  ऊपर  नहीं  लेनी  चाहिए  ।
 °°  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमल  दत्ता  ऐसा  करना  ठीक  नहीं  आपके  द्वारा  ऐसा  करना
 उचित  नहीं  ऐसा  करने  का  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।

 आप  इस  तरह  से  आदेश  नहीं  दे  सकते  ।  यह  सवंधा  अनुचित  है  ।

 )*
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  समा  का  समय  बरबाद  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?  क्या  आप  समभते  हैं  कि

 इससे  आपका  लाभ  होगा  ?  कृपया  बठ  जाइए  ।  बहुत  बुरी  बात  यह  सर्वथा  अनुचित  तथा
 बरइयक  है|  आप  हस  तरह  बीच  में  बोल  गहीं  सकते  ।

 )  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सफुटरीन  कृपया  बेठ  जाइए  ।  मुझे  खेद  है  कि  दिक्षित  लोग
 भी  इस  तरह  का  व्यवहार  करते  इससे  मैं  बहुत  क्षुब्ध  हुआ  हूं  ।  यह  निताम्त  श्वनुत्त  रदायित्यपूर्ण

 यह  बहुत  ही  ब्रेदजनक  बात  यह  बहुत  ही  ज्यादा  हो  रहा  है  ।
 °°

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  से  अन्य  राज्य  भी  यह  प्रदत  काल  है  बाद-विवाद  नहीं  है  ।
 आपको  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  ।  मैं  आपको  बाहर  जाने  के  लिए  कहने  जा  रहा  हूं  ।  आप  सीमा
 से  बाहर  जा  रहे  भापने  भब  सभी  तरह  की  द्यालीनता  समाप्त  कर  दी  है  ।  आप  अपने  को  रोकते
 क्यों  नहीं  ?  बहुत  अनुचित  बात  मैंने  सदा  आपको  सभय  दिया  है  ।  माननीय  सदस्य  जो  कुछ  भी
 कह  रहे  हैं  उप  कार्यवाही  में  सम्मिलित  नहीं  किया  क्योंकि  बहू  सब  मेरी  अनुमति  के  बिना
 कहा  गया

 मंत्री  महोदय  ।

 भरी  जनादंन  पुजारी  :  मैं  अपनी  बात  कह  रहा  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गोयनका  के  बारे  में  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  द्वारा  पूछे  गये  प्रइन  के

 दूसरे  भाग  का  भी  उत्तर  मैं  उनसे  भी  कह  रहा  हूं  कि  उसका  उत्तर  भी

 (
 श्री  इसाओत  गुप्त  :  उन्होंने  कभी  भी  सोतेली  मां  जेसे  व्यवद्ार  के  बारे  में  नहीं  पूछा

 शा  ****  +

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  उनको  सौतेली  मां  जैसे  ध्यवहार  का  आरोप  लगाया

 भरी  इनाजीत  गप्त  :  उन्होंने  कभी  यह  प्रएन  नहीं  पूछा  ।

 अध्यक्ष  महोवण  :  जो  कुछ  मैं  कर  रह्षा  हूं  उसे  मैं  जानता
 a  अभाव  जनय--+-+777--__-+ऑऑ___.._७3०ककनतत+तत--+-न+नतननमतीयीनननीनननननननननननननननननननननननननननननननमनननाभननाना

 कक
 कार्य  बाही-वत्तां  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्रीसतो  गोत  मुखजों  :  मैं  रिकार्ड  को  ठोक  करना  चाहती  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदरय  का  यह  रवंया  खेद  जनक  है'*****

 )
 अभ्यक्ष  महोदय  :  मैं  बठा  हुआ  हूं  ।  मैं  यह  जानता  हूं  ।  कृपया  बैठ  जाहए  ।
 प्रो०  के०  क०  तिबारी  :  अगला  प्रश्न  अत्यन्त  महत्व  पूर्ण  हूँ  '**

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जो  कुछ  कर  रहा  हूं  उसे  जानता  हूं  ।  मैं  समभता  हूं  मैं  सभा  में  ही
 था  कहीं  गया  हुआ  नहीं  था  |  उस  बात  को  मैंने  भी  सुना  हैਂ  भ्रध्यक्ष महोदय : मैं भ्रमी भी

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भ्रमी  भी  दावे  के  साथ  कहता  हूं  कि  थह  अत्यस्त  खेदजनक
 व्यवहार  है  ।

 री  जनादन  पुजारी  :  यदि  आप  ब्रुरा  न  मानें  तो  कृपया  बतायें  कि  प्रदन  का  कौन-सा
 भाग

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  पूछा

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।  होर  मत  मैं  पहले  ही  भापकी  तरफ  से

 पूछ  चुका  हूं  तथा  मैं  भ्रमी  भी  पूछ  रहा  हूं  कि  क्‍्या'**

 )
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  मुझे  भी  कुछ  कहने  दें  ।  क्‍या  बात  है  ?  मैं  नहीं  जानता  कि  ऐसे

 व्यवहार  से  आप  कया  सिद्ध  करना  चाहते  मैं  इसकी  निनन्‍्दा  करता  हूं  ।
 केवल  एक  प्रदन  क्या  गोयनका  द्वारा  भाग  लिए  जाने  के  बारे  में  कोई  सोतेली  मां  जेसा

 व्यवहार  हुआ  अथवा  अथवा  क्‍या  उनके  साथ  अन्य  लोगों  के  समान  व्यवहार  किया
 गया  था  ।

 झी  जनावद न  पुल्यारो  :  किसी  भी  व्यक्ति  के  प्रति  सौतेली  मां  जंसा  व्यवहार  नहीं
 किया  जायेगा  तथा  सभी  के  साथ  न्याय  किया  गह  मैं  सभा  में  पहले  ही  बता  चुका  हूं  ।

 इसीलिए  मैंने  पूछा  है  कि  प्रएन  के  कौनसे  भाग  का  उत्तर  मैं  पहले  दू  ।  अब  मैंने  उसका  उत्तर  दे
 दिया  है  ।

 अब  मैं  दूसरे  भाग  को  लेता  हूं  ।
 झोमती  गीता  मुख्य  :  उस  बेठक  का  क्‍या  यदि  वह  नहीं  जानते  तो  ऐसा  ही

 कह
 अ्रष्यक्ष  उनका  इससे  क्‍या  सम्बन्ध  है  ?  जहां  तक  केंद्रीय  सरकार  का  संबंध  है

 वहू  उसी  का  उत्तर  दे  सकते  हैंਂ

 झण्यक्ष  मरहोदव  :  कृपया  इधर  ध्यान  दें  ।  राज्य  विधान  मंडल  दल  का  कार्य  तथा  केसरी
 सरकार  का  काये  दो  पूर्णतया  विभिश्त  बातें  है''*

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  गीता  कृपया  बंठ  जाइए  ।  उनका  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी

 से  संबंध  है  राज्य  सरकार  के  बारे  में  पद्चिम  बंगाल  का  कांग्रेस  विधान  मंडल  दल  क्या  कार्य

 करता  इससे  उनका  संबंध  नहीं  है  ।
 भरी  जनावन  पुजारी  :  मैं  आपसे  यह  जानना  चाहता  था  कि  प्रएन  के  कोनसे  भाग  का  उत्तर

 मैं  पहले  क्‍योंकि  उन्होंने  बहुत  सी  अन्य  बातें  मी  पूछी  हैं  ।  मैंने  यह  तो  नहीं  कहा  कि  मैं  जानना

 नहीं  हूं  ।  मैंने  आपसे  जानना  चाहा  थाਂ

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  कृपया  आप  उत्तर  पहले  ही  बहुत  सा  समय  अनावश्यक  रूप  से
 ले  लिया  गया  यह  बड़ी  खेदजनक  बात  श्री  अमल  मैं  श्राज  के  आपके  व्यवहार  की
 प्रशंसा  नहीं  कर  सकता  ।

 भरी  जनादंन  पुजारी  :  जहां  तक  हल्दिया  पेट्रो-रसाग्रन  परियोजना  को  सहायता  देने  के  बारे
 में  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  का  प्रइन  मैं  इस  बात  की  जांच  करूंगा  कि  वित्त  मंत्री  के  साथ  क्या
 वार्ता  हुई  है  अन्यथा  कल  यह  कहा  जायेगा  कि  मैंने  गुमराह  किया  मैं  जांच  करूंगा  तथा  वित्त
 मंत्री  को  दिये  गए  ज्ञापन  पर  विचार  करूंगा  ।

 संसाधनों  के  बारे  में  मैं  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  केर्द्रीय  सरकार  का  इरादा  परियोजना
 को  बन्द  करने  या  ऐसी  ही  कोई  कार्यवाही  करना  नहीं  है  हमने  तो  यह  बताया  है  कि  संसाधनों  को
 कमी  यदि  सातवीं  पंचवर्षीव  योजना  के  दोरान  अधिक  घनराशि  उपलब्ध  होती  है--छठी
 योजना  में  भी  हमने  अधिक  घन  दिया  है--तो  यह  राज्य  सरकार  को  दे  दी  जायेगी  ।  यह  बात  मैंने
 बच्छी  तरह  से  स्पष्ट  कर  दी  है  ।

 श्री  गिरघारी  लाल  व्यास  :  बिना  उनके  योगदान  के  ?
 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  एक  प्रएइन  पर  इतना  अधिक  समय  अनावए्यक  रूप  से  व्यय  हो  गया

 है  जिसके  न  तो  कोई  समुचित  कारण  हैं  भौर  न  ही  इसमें  कोई  शालीनता  है  ।
 काले  धन  का  प्रनुसान

 $62.  श्रो  उत्तम  राठोड़ा
 प्रो०  क०  के०  तिवारी

 चोर  बाजारियों  की  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  तथा  उन्हें  गिरफ्तार  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही

 देश  में  लगभग  कितना  काला  धन  प्रचलन  में  है;ओऔर
 गत  वित्तीय  वर्ष  में  और  चालू  वित्तीय  बं  में  अब  तक  कितने  काले  घन  का  पता

 लगाया  गया  है  ?
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  जनादत  :  काले  धन  के  चलन  को

 रोकने  ओर  उसके  और  कआगे  होने  वाले  प्रसार  के  निवारण  के  लिए  समय-समय  पर  सभी  सम्भव
 उपाय  किए  जा  रहे  इन  उपायों  में  विधायी  और  संस्थानिक  उपाय  भी
 शामिल  हैं  ।

 राष्ट्रीय  लोक  वित्त  एवं  नीति  संस्थान  ने  में  अवैध  अर्थ-ध्यवस्था  के  पहलूਂ
 पर  हाल  ही  में

 दी  गई  अपनी  रिपोर्ट  में  वर्ष  1983-84  के  लिए  31,584  से  36,786
 के  सकल  धरेलू  उत्पादों  पर  18  से  21%,  तक  की  अबेघ  आय  की  उत्पत्ति  का  अनुमान

 लगाया  है  ।  उन्होंने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  उनके  निष्कर्ष  बहुत  सी  धारणाओं  ओर
 मानों  पर  आधारित  हैं  जिनमें  से  प्रत्येक  को  चुनौती  दी  जा  सकती

 ।
 :  क्या  बिल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 पिछले  वित्तोय  वर्ष  के  दोरान  श्र्थात्‌  1-4-1984  से  31-3-1985  तक  तथा  1-4-1985
 है  30-6-1985  तक  पता  लगाये  गए  काले  धन  की  रकम  हस  प्रकार  है  :---

 वित्तीय  वर्ष
 है

 पकड़ी  गई  परिसम्पत्तियों  का  मूल्य
 रुपयों  में  )

 --.-  "  कि
 1984-85  2507.59
 1985-86  653.93
 (30-6-1985  तक ) पा  व  ्ंं  अअडअइअ  अ8अउउझफअस्‍आअआझआऔआेऑडऑब  99  5  त  चना  आओ

 श्री  उत्तम  राठोड  :  स्वेच्छिक  घोषणाओं  तथा  घारक  बांडों  के  माध्यम  से  काले
 धन  का  पता  लगाने  के  लिए  हमारे  द्वारा  किए  गए  प्रयत्न  फलदायक  सिद्ध  नहीं  हुए  वर्ष
 1984-85  में  पता  लगाये  गये  घन  की  राशि  केवल  2507.59  लाख  रुपए  मैं  सरकार  से
 जानना  चाहता  हूं  कि  काले  धन  का  पता  लगाने  श्लोर  उसे  पकड़ने  के  लिए  सरकार  कया  कायंवाही
 करना  चाहती  हैं  ?

 झो  जनावन  पुजारी  :  हमने  काले  घन  का  पता  लगाने  के  लिए  छापे  मारने  की  गतिविधि
 तेज  कर  दी  है  तथा  इसका  पता  लगाने  वाले  तंत्र  को  भी  धुदुढ़  कर  दिया  हतना  ही  नहीं  भारत
 सरकार  के  वित्त  मंत्री  स्वयं  इस  कार्य  निगरानी  कर  रहे  सभा  की  जानकारी  के  लिए  मैं

 बताना  चाहता  हूं  कि  वित्त  मन्‍्त्री  स्वयं  कई  स्थानों  पर  गये  ।  उन्होंने  पहली  बार  आयकर
 कारियों  की  बंठक  में  भाग  लिया  ।  ऐसा  कभी  नहीं  हुआ  कि  वित्त  मंत्री  न ेआयकर  अधिकारियों
 की  बेठक  में  भाग  लिया  हो  ।  उन्होंने  उनकी  दिल्‍ली  कलकत्ता  तथा  अहमदाबाद  की  बंठकों

 में  भाग  लिया  ।  बंबई  में  मुझे  भी  आने  का  अवसर  मिला  ।  मैंने  भी  आयकर  अधिकारियों  को

 मज्ल॑  दिया  ।  उसमें  800  से  कुछ  अधिक  अधिकारी  हमने  उनसे  भल्ी  प्रकार  स्पष्ट  कर  दिया  है
 कि  जहां  तक  बड़े-बड़े  कर-अपवंचक  हैं  हमें  अपने  प्रयत्न  बढ़ाने  पड़ेंगे  तथा  जहां  तक  लोगों  का  संबंध

 है  चुनिन्दा  आधार  पर  जांच  की  जानी

 इसके  अलावा  हम  श्षीघ्र  ही  उत्पाद  शुल्क  तथा  प्रन्य  विभागों  जसे
 कि  बेंक  इत्यादि  के  कार्यों  में  समन्वय  लाने  के  लिए  आर्थिक  आंसूचना  ब्यूरो  की  स्थापना  करने  जा

 रहे  इस  संगठन  का  उहूं श्य  काले  घन  का  पता  लगाने  के  लिए  समस्वित  प्रयत्न  करना  है  |  पहले
 यदि  आयकर  विभाग  द्वारा  कोई  छापे  म!रे  जाते  और  उनमें  सीमा  क्षुल्क  के  सम्बन्ध  में  यदि  कोई

 संदेहास्पद  दस्तावेज  मिलता  था  तो  आयकर  अधिकारियों  को  उसे  जब्त  करने  की  कोई  शक्ति  नहीं
 भअब  यह  संगठन  इस  बारे  में  समन्वय  करेगा  ।  हम  इस  संगठन  के  सम्बन्ध  में  ब्योरा  तंयार

 कर  रहे  जहाँ  तक  केवल  सीमा-शुल्क  का  सम्बन्ध  है  हमने  जो  कदम  उठाये  उनके
 स्वरूप  हम  सीमा-शुल्क  सम्बन्धी  छापे  मार  कर  माल  जब्त  रके  पूरे  वर्ष  में  लगभग  101,89  करोड़
 रुपये  शुटा  सके  हैं  इस  बार  6]  महीनों  के  दोरान  तस्करी  विरोधी  कार्यवाहियों  से  102,25  करोड़
 रुपए  मात्र  सीमाशुल्क  से  जुटा  सके  हू  ।

 प्रो०  मधु  इंडबते  :  आप  तरीके  नहीं  बता  रहे  काले  घन  को  निकालने  के  ये  तरीके

 नहीं  हैं  ।

 थी  जनादन  पुजारी  :  हमने  आयकर  सीमा-शुल्क  तथा  उत्पाद-शुल्क
 कारियों  को  भी  बहुत  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।  अब  माननीय  सदस्य  कह  सकते  हैं  कि  जहां  तक  छापों
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 तलाणियों  तथा  काला  धन  सफाया  किये  जाने  का  सम्बन्ध  यह  राष्षि  बहुत  बड़ी  नहीं  परन्तु
 प्रएन  उस  राशि  का  नहीं  है  जो  कि  माल  पकड़  जाने  के  समय  तुरन्त  एकत्र  की  जा  रही  बात
 की  जा  रही  कठोर  कायंवाही  की  भी  नहीं  है  परन्तु  माल  पकड़ने  से  हमें  अन्य  मामलों  का  पता
 लगाने  की  जानकारी  मिलती  है  ।  हमने  ये  प्रयत्न  किये  सीमा-शुल्क  और  उत्पाद-शुल्क
 के  माध्यम  से  बसूली  के लिए  1985-86  के  लिए  बजट  अनुमान  20,426  करोड़  रुपए  परन्तु

 हमारा  प्रयास  इस  वर्ष  के  बजट  अनुमान  से  3,000  करोड़  रुपये  अधिक  वसुल  करने  का  जहां
 हक  प्रत्यक्ष  कराधान  का  सम्बन्ध  हम  प्रधिक  धन  प्राप्त  करने  वाले  बजट  अनुमान  से  1000

 करोड़  रुपये  अधिक  एकत्र  किये  जायेंगे  ।  ये  कदम  सरकार  द्वारा  उठाए  जा  रहे  व्यापक
 यान  तथा  उठाए  जा  रहे  अन्य  कदमों  से  हमें  उम्मीद  है  कि  भ्च्छे  परिणाम  निकल  सकंगे  तथा  हमने
 उन  सभी  अधिकारियों  को  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  सरकार  कार्य  चाहती  है  तथा  यदि  वे  अच्छा  कार्य

 नहीं  करेंगे  तो  हम  भ्रष्टाचार  तथा  अकुशलता  को  बरदाएत  नहीं  करेंगे  ।  बाधाएਂ  हटाने
 के  लिए  भी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 भो  उत्तम  राठौड  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिया  गया  स्पष्टीकरण  काफी  संतोषजनक
 लगता  है  ।  परन्तु  मैं  उनसे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वह  देदा  की  अर्थ-व्यवस्था  के  समानान्तर
 चल  रहे  36,000/-  करोड़  रुपये  के  काले  घन  को  समाप्त  कर  इस  दर  से  काले  धन  को
 समाप्त  करने  में  सरकार  को  कितना  समय  लग  जाएगा  ?  क्या  सरकार  विभुद्रीकरण  पर  विचार
 करेगी  ?

 क्रो  जनाद  न  पुजारी  :  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  341  में  उन्होंने  स्पष्ट  किया  है  कि  यथार्थ
 तथा  सही  आंकड़े  नहीं  बताए  जा  सकते  ।  प्रतिवेदन  में  दिये  गये  श्रां  ड़  नुमानों  तथा
 नाप्रों  पर  आधारित  हैं  ।  यदि  मैं  यह  कहूं  कि  देश  में  काले  घन  की  इतनी  राशि  है  तो  मेरे  विचार
 में  यह  तो  संतद  को  गुमराह  करना  होगा  ।  मैं  समझता  हू  इस  बारे  में  किसी  को  भी  पता  नहीं  हो
 सकता  कि  काला  धन  कितना  परन्तु  जहां  तक  विमुद्रीकरण  का  प्रदन  है  सरकार  के  समक्ष  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  काले  घन  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  इसके  लिए  निष्ठा
 एब  राजनीतिक  संकल्प  अपेक्षित  है  तथा  हम  उप्त  दिशा  में  आगे  बढ़  रहे  हैं  तथा  राजनीतिक  संकल्प
 से  हम  काले  घन  को  समाप्त  करने  की  कोशिश  बेशक  पूरी  तरह  परन्तु  हम  शरूआत
 करने  जा  रहे  हैं  ओर  उस  लक्ष्य  की  ओर  भागे  बढ़  रहे  हमारे  कार्यों  से  भी  यह  पता  चल
 जाएगा  कि  काले  घन  को  समाप्त  करने  में  हम  कुछ  सीमा  तक  सफल  होंगे  ।

 प्रो०  क०  क०  तिवारी  :  अध्यक्ष  काले  घन  को  समाप्त  करने  तथा  भविष्य
 में  इसे  ओर  न  बढ़ने  देने  की  यह  सारी  बात  एक  लीक  पीटने  वालो  बात  हम  इस  दिशा  में  हुई
 सफलता  कौ  बात  सुनते  आ  रहे  हैं  परन्तु  इस  दिश्या  में  अभी  तक  कुछ  भी  उपलब्धि  हुई  नहीं
 राष्ट्रीय  लोक  वित्त  तथा  नीति  संस्थान  ने  इस  मामले  का  अध्ययन  किया  हे  ।  मुझे  सन्‍्देह  हूँ  कि
 क्या  उस  अध्ययन  का  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा  उन्होंने  काले  धन  के  प्रचलन  के
 विभिन्‍न  पहलुओं  का  अध्ययन  किया  है  तथा  मेरी  राय  है  कि  आगे  से  काले  घन  को  घ  न
 कहा  जाना  क्‍योंकि  यह  अधिक  प्रभावी  है  तथा  कभी-कभी  प्रियोक्ति  के  रूप  में  इसे  सम
 स्तर  अर्थ-व्यवस्था  भी  कहा  जाता  है  ।

 मेरे  विचार  में  यह  बंध  अ्रथेव्यवस्था  से  बहुत  बड़ी  अ्रृश्यवस्था  है  और  काले  घन  की  मात्रा
 बहुत  भ्रष्िर  है  ।  पदापि  इसकी  गणना  करने  के  तरीकों  के  बारे  में  श्री  दि

 शेषज्ों  की  भिम्न,भिन्‍्न

 ।
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 राय  यह  पूरा  प्रतिवेदन  ही  अनन्तिम  कोई  भी  व्यक्ति  इस  बात  का  अनुमान  नहीं  लगा
 सकता  कि  इस  समय  देश  में  कूल  कितना  काला  धन  प्रचलन  में  है  ।

 —

 मुर्के  प्रसन्‍नता  दे  कि  सरकार  ने  कुछ  ठोस  कदम  उठाने  आरम्भ  कर  दिये  हैं  ।  कितु
 ये  कदम  ही  पर्याप्त  नहीं  पता  बला  है  कि  भारत  से  विदेशों  को  काला  धन  चोरो  छिपे  बड़
 पमाने  पर  भेजा  जाता  काला  धन  भारत  से  विदेशों  में  जाता  है  और  उसे  श्वेत  घन  बबाकर
 वापिस  लाया  जाता  है  तथा  बड़ी-बड़ी  कम्पनियों  में  लगाया  जाता  इस  प्रकार  काले  धन  से

 लाभ  उठाया  जा  रहा  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  जंसा  कि  मंत्री

 महोदय  ने  दावा  किया  है  कि  क्‍या  हाल  के  कुछ  सप्ताहों  में  कछ  छापे  मारे  गये  हैं  ।  मु्के  पता  चला
 है  कि  दो  बड़ी  कम्पनियों  के  परिसर  में--एक  संचालन  श्री  मनु  छाबड़िया  द्वारा  किया  जाता  है
 ओर  दूसरी  यूनाइटेड  ब्रेवरीज  है  जिसके  अ्रध्यक्ष  कोई  विजय  माल्या  हैं-छापा  मारा  गया  था  और

 मुझे  यह  कहा  गया  है  कि  वहां  करोड़ों  रुपये  का  काला  घन  प्राप्त  हुआ  इसको  देखते

 हुए  सरकार  ओर  अधिक  कठोर  उपाय  जिससे  कि  काले  घन  का  उत्पादनकर्त्ता  तथा  तस्कर

 हल्‍की  सजा  पाकर  छट  न  जायें  ?  और  काले  घन  को  वापिस  लाकर  बड़ी  कम्पनियों  में  निवेश
 करने  को  गतिविधियों  के  बारे  में  क्या  सरकार  और  भी  जांच  कराने  का  आदेश  देगी  ?

 श्री  जनादम  पुजारी  :  माननीय  सदस्य  की  तरह  मु  भी  चिन्ता  वास्तब  में

 यह  एक  ऐसी  चुनोती  जिधका  मुकाबला  हमें  करना  उत्तके  लिये  माननीय  सदस्य  ने  भी  कुछ
 सुझाव  दिये  हैं  और  वास्तव  में  हूम  लोग  एक  व्यापक  विधेयक  ला  रहे  हम  यथा
 क्षीघ्र  एक  संशोधन  विधेयक  पेश  करने  वाले  जिसमें  कठोर  दण्ड  की  व्यवस्था  इतना  ही

 इससे  कर-अपवंचकों  का  मुकाबला  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 जहां  तक  वादों  का  संबंध  यह  निर्णयाधीन  इतना  ही  श्री  छाबड़िया  का
 पासपोर्ट  वापस  दे  दिया  गया  है  और  इसलिए  में  इसके  बारे  में  कोई  ब्यौरा  या  टिप्पणी  देने  की
 स्थिति  में  नहीं  हूं  ।

 प्रोਂ  क०  क०  तिवारी  :  समा  यह  जानना  चाहती  है  कि  कितना  काला  धन  बरामद  किया
 जा  चुका  है  ।

 श्री  जनावन  पुजारी  :  में  इसे  समा  को  बताऊ गा  ओर  हसे  छिपाने  का  कोई  प्रइन  नहीं
 मेरे  पास  इस  समय  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 प्रो०  कें०  क०  तिवारी  :  उनके  मंत्रालय  के  पास  इस  राषि  का  लेखा-जोखा  अवश्य  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  बताया  है  कि  वह  सभा  में  सूचित  कर  देंगे  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  मेरे  पास  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  और  नोति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  की  प्रति

 इससे  यहू  बात  स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  1975-76  से  1983-84  ७क  काला  धन  निरंतर  बढ़ता

 रहा  इसका  विभिन्‍न  तरीकों  से  अनुमान  लगाया  जा  चुका  में  एक  साधारण  सा  ओर  छोटा

 सा  प्रदन  पूछना  चाहता  हु  ।  जब  श्री  बेकटरामन  ने  अपना  पहला  बजट  पेश  किया  तब  उन्होंने
 विशेष  धारक  बाण्ड  जारी  करने  के  सिद्धांत  का  सूत्रपात  किया  था  और  विशेष  धारक  बांड  का

 जम  काले  घन  का  पता  लगाता  दूसरे  शब्दों  में  इसका  प्रयोजन  काले  घन  को  ए्वेत  घन  में

 वर्तित  करना  माननीय  मंत्री  महोदय  से  में  दो  विश्षिष्ट  अथवा  यों  कहिये  कि  एक  ही
 प्रदन  ओर  भागों  में  पूछना  चाहता  हूं  ।  विषेष  घारक  बांड  जारी  किये  जाने  के  बाद

 ? कितना  काला  धन  दवेत  घन  में  परिवर्तित  किया  गया  है  ?  ओर  इसके  चू'कि  विशेष  धारक
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 बांड  स्वयं  हा  सामानान्तर  मुद्रा  बन  गई  काला  बाजारों  मे  बेचे  गये  में  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  विशेष  धारक  बांडों  में  परिणामस्वरूप  कितना  ए्वेत  घन  काले  घन  में  परिवर्तित

 हुआ  था  ।  ‘

 श्री  जनादन  प्‌  जारी  :  माननीय  सदस्य  श्री  मधु  दण्डवते  जी  तीखे  प्रएन  पुछने  के  लिए
 विश्यात  हैं  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  ):  केवल  छोटे  ही  वल्कि  तीसे  भी  ।

 श्री  जनादम  पुजारो  :  वह  मुभसे  यह  पूछना  चाहते  हैं  कि  इन  धारक  बांडों  के  लिए  कितना
 काला  घन  दिया  गया  है  ।  मेरे  विचार  में  इसका  सही  अनुमान  कोई  भी  नहीं  लगा  सकता  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  यह  बहुत  सरल  वह  श्री  वेंकटरामन  से  परामां  कर  सकते  वह
 बता  सकते  हैं  ।

 श्री  जनादन  पुजारी  :  धारक  बांडों  में  लगभग  962  करोड़  हपया  लगाया  गया  अब
 माननीय  सदस्य  यह  पूछ  कर  कि  कितने  बांड  काले  घन

 से
 ओर  कितने  एवेत  धम  से  खरीदे  गये

 इस  बात  में  वह  पथक्‌-पृथक  रूप  से  जानना  चाहते  यह  बताना  बहुत  कठिन  है'**
 प्रोਂ  मधु  दंडवते  :  वह  मेरा  प्रश्न  समझ  नहीं  पाये  ।  में  अपता  प्रश्म  उन्हें  स्पष्ट  करूंगा  ।
 शो  जनावल  पुजारी  :  यह  बताना  बहुत  ही  कठिन  होगा  |

 प्रो०  मधु  दं इवते  :  क्या  में  अपना  प्रदन  स्पष्ट  करू  ?  शायद  मेंने  अपना  प्रदन  खराब  अंग्रेजी
 में  इसीलिये  वह  उसे  समझ  नहीं  पाये  हैं  ।  क्‍या  में  उनसे  हिम्दी  में  पूछूਂ  ?

 ]
 मेरा  सवाल  यह  है  कि  स्पेशल  वियरर  आाण्डਂ  *'

 [  अनुवाद  |
 भ्रष्यक्ष  महोव॒व  :  वह  हिन्दी  नहीं  समझ

 [  हिन्दी  ]
 प्रो०  सधु  व  डवते  :  मेरी  अंग्रेजी  खराब  इसलिये  हिन्दी  में  पूछ  रहा  था  ।

 ]

 में  उनसे  यह  जानना  चाहता  हू  कि  जब  विशेष  घारक  बांड  जारी  किये  गये  तब  सभी
 क्रय  घास्त्रियों

 ने  यह  टिप्पणी  की  थी  ओर  अप्रत्यक्ष  रूप  से  मन्‍्त्री  महोदय  ने  भी  यह  स्वीकार  किया
 था--यह्‌  सच  भी  है--कि  इन  बांडों  का  भूल्य  चाहे  जो  भी  रहा  वास्तव  में  ये  बांड  काले
 बाजार  में  अधिक  मृल्य  देश  में  और  विदेश  में  बेचे  गये  थे  ।  इसीलिये  यह  जानना  चाहता  हूं कि  ज॑सा  कि  उन्होंने  अन्य  काले  घन  का  अनुमान  लगाया  कया  उन्होंने  इस  काले  घन  का  भी
 अनुमान  लगाया  है  अर्थात्‌  विशेष  घारक  बांडों  की  बढ़ी  हुई  कीमत  के  कारण  कितना  दवेत  घन  काले
 धन  में  परिवर्तित  हो  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  वही  बता  सकते  मैं  नहीं  ।

 ओर  जनादंन  पुजारी  :  मैंने  उसी  का  उत्तर  दिया  है  ।  कुछ  ईमानदार  लोगों  ने  भी  घारक  बांड
 खरीदे  हैं  ।  हम  यह  नहों  कह  सकते--बेईमान  व्यक्तियों  ने  धारक  बांड  खरीदे  हैं--.कि  उन्होंने  कितने
 काले  धन  से  धारक  बांड  खरीदे  ओर  कितने  दवेत  घन  से  उन्होंने  धारक  बांड  खरीदे  इन  सब
 बातों  का  उत्तर  देना  मेरे  लिए  संभव  नहीं  है  ।  मैं  यही  कह  सकता  हूं  ।

 हु
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 श्री  मधु  दंडवते  द्वारा  जिस  अच्छी  भाषा  का  प्रयाग  किया  गया  उसकी  मैं  प्रशंसा  करता
 मैंने  यह  कदापि  नहीं  कहा  कि  उनकी  भाषा  खराब  है  वस्तुतः  मेरी  अंग्रेजी  भाषा  से  उनकी  भाषा

 अच्छी  मैं  उसकी  प्रशंसा  करता  हूं  और  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  वह  अच्छी  है  |
 क्री  इख्रजीत  गप्त  :  माननीय  मंत्री  महोदय  को  अपनी  भाषा  के  लिये  क्षमा  माँगने  को

 भावदयकता  नहीं  है  क्योंकि  न  वह  भ्रोर  न  ही  प्रो०  दडकते  दुन  स्कूल  में  पढ़े  इसलिये  श्राप  से  उसे
 जानने  की  आए्या  नहीं  की  जाती  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैंने  प्रो०  माक्स  से  अंग्रेजी  सीखी  न  कि  विमान  परिचारिकाओं  से  ।

 श्री  इख्रजीत  गुप्त  :  आमतोर  से  बेक  अपने  खातों  का  रहस्य  नहीं  बताते  किन्तु  हाल  ही
 मैंने  एक  वक्तव्य  देखा  है  जिसे  एसोसियेटिड  चेम्बर  आफ  कामसे  के  अध्यक्ष  ने  जारी  किया  है  शोर
 जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  कुछ  जो  काले  घन  की  बुराई  से  बहुत  अधिक  ग्रसित  की  सरकारें

 स्विटरज  रलेंड  की  बेंकों  स ेबातचीत  कर  रही  है  जिससे  कि  इन  स्थविस  बेकों  में  अवध  खातों  के  बारे  में

 कुछ  सूचना  प्राप्त  हो  सके  ।  एसोसिऐटिड  चेम्बर  आफ  कामस  के  अध्यक्ष  ने  यह  भी  सुझाव  दिया  है
 कि  भारत  सरकार  भी  स्विस  बेकों  के  साथ  बात-चीत  करने  की  चेष्टा  करे  जिससे  कि  बहां  के  श्रवेधष
 खातों  के  बारे  में  कुछ  सूचना  प्राप्त  हो  सके  ।  जंसा  कि  सभी  जानते  हैं  कि  वे  खाते  ऐसे  व्यक्तियों  के

 हैं  जिन्होंने  काला  धन  इस  देश  से  अन्तरित  कर  दिया  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  दिक्षा  में
 कोई  प्रयत्न  करने  का  है  ।

 भरी  खनादत  पुजारी  :  यह  सुझाव  कायंवाही  हेतु  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  है  आर  मेरे
 पास  जो  भो  जानकारी  उसे  मैं  समा  की  अथवा  माननीय  सदस्य  को  दूंगा  ।

 क्री  राम  भगत  पासवान  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  अपने  जवाब  में  स्वीकार  किया

 है  कि  देश  के  अन्दर  बहुत  सा  काला  धन  इस  काले  घन  को  निकालने  के  लिए  इन्होंने  काफी
 छापे  भी  मारे  इनके  खिलाफ  कानूनी  कायंवाही  भी  की  गई  मैं  भी  मन्त्री  महोदय
 से  जानना  भाहता  1980  से  1984  तक  कितने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही  की  गई  है
 ओर  कितने  लोगों  के  खिलाफ  मामले  न्यायालय  में  चल  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  स्टंटिक्स  तो  वे  बता  देंगे  ।

 क्री  राम  भगत  पासवान  :  किन  लोगों  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  मामले  चल  रहे  अभी  तक
 कोटे  में  सरकार  के  पक्ष  में  कितने  फेसले  हुए  कितने  ब्लैक  मनी  रखने  वालों  के  पक्ष  में  हुए  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपके  पास  जानकारी है  तो  दे  अन्यथा  बाद  में  दे  देना  ।

 ]
 यदि  अभी  आपके  पास  उपलब्ध  नहीं  तो  थाप  बाद  में  दे  सकते  क्या  आपके  पास

 आंकड़े  उपलब्ध  हैं  ?
 भरी  जनाव न  पुजारी  :  वर्ष  1984-85  के  दोरान  2111  मुकदमें  चलाये  थ ेओर  इस  अवधि

 के  दोराव  गत  6३  महीनों  में  1243  छापे  मारे  गये  ओर  6]  महीनों  की  इसी  अवधि  के  दधोरान  17
 मामलों  में  हमने  सजा  दिलवाई  थी  ।  दोष  सूचना  मैं  माननीय  सदस्य  को  बाद  में  दे  बूंगा  ।

 क्षी  वो०  शोभानाद्रोष्वर  राव  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  उसमें  उस
 बात  का  जरा  मी  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  कि  काले-धन  को  रोकने  के  लिये  कया  प्रयास  किये  गये

 अतः  क्या  सरकार  का  विचार  काले  धन  को  ओर  बढ़ने  से  रोकने  के  लिये  प्रभावशाली  उपाय

 के  रूप  में  100  एपये  के  नोट  का  प्रचलन  बंद  करने  का  है  ?
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 न

 शो  जनादन  पुशारोी  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 बेकों  में  घोखाघड़ो  के  मामलों  में  वद्धि द
 *$63.  श्री  बनवारो  लाल  प्‌  रोहिता  :  क्या  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्री  ग्रार०  एम०  भोगये
 क्या  देक्ष  में  पिछले  दिनों  बेकों  में  होने  बाली  घोखाधड़ी  की  घटनाओं  में  निरन्तर  भौर

 अत्यधिक  ब॒द्धि  हुई  है
 यदि  तो  कया  यह  सच  है  कि  प्रतिवर्ष  विभिन्न  धोखाघड़ी  के  तरीकों  से  करोड़ों

 रुपयों  का  नुकसान  होता  और
 सरकार  ने  स्थिति  में  सुधार  लाने  ओर  इस  प्रकार  की  धोखाघड़ी  में  शामिल

 थियों  को  दण्ड  दिलाने  हेतु  क्या  कायंवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?  े
 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्द्री  जनादन  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  द्वारा  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  भेजी  सूचना  के  अनुसार  बेंकों
 में  1982  में  घोखाघड़ी  के  2065  मामले  हुए  ।  यह  संख्या  बढ़कर  1983  में  2360  ओर  1984  में

 2410  हो  गई  ।

 घोखाघड़ियों  में  भ्न्तग्रंस्त  राशि  1982  में  19.44  करोड़  रुपए  था  और  1983  में

 बढ़कर  29.62  करोड़  रुपए  ओर  1984  में  38.39  करोड़  रुपए  हो  गई  जो  0.029%,
 0.038%  धोर  0.04  प्रतिशत  वृद्धि  की  द्योतक  ये  राशियां  बेंकों  को  हुई  वास्तविक

 हानि  की  परिचायक  नहीं  हैं  ।
 सरकार  भारतीय  रिजवं  बेक  घोखाघषड़ियों  को  बढ़ती  हुई  संख्या  को  गम्भीरता  से  ले

 रहे  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  थेंकों  से अपने  सतकंता  ओर  लेखा-परीक्षा  तंत्र  को  मजबूत  करने  और

 बड़ी  रकमों  के  बेकिंग  लेन-देनों  पर  कड़ी  नजर  रखने  के  लिए  कहा  गया  यह  सुनिश्तिचत  करने  के

 लिए  भी  उपाय  किए  गए  हैं  कि  विभिन्‍न  स्तरों  पर  प्रत्यायोजित  प्राधिकार  का  अतिक्रमण
 न  किया  जाए  और  गलती  करने  वाले  अधिका  रियों  के  विरुद्ध  नियमो ंके  अनुसार  कठोरतम  कार्रवाई
 को  जाय  ।  जहां  आवश्यक  समझा  गया  वहां  जांच  का  काम  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपा  गया  है
 ओर  सरकार  ऐसे  भामलों  के  बारे  में  लगातार  कारंवाई  करने  के  लिए  दढ़  संकल्प  है  ।

 भी  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  अ्रध्यक्ष  बेंकों  का  काम  बिल्कुल  ठीक  तरह  से  नहीं
 चल  रहा  है  ।  बेंकों  का  नेशनलाइजेशन  इस  उदूं दय  से  किया  गया  था  कि  जो  बहुत  गरीब  लोग  हैं  या

 एजरुकेटेड  अनएम्पलायड  उनको  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कुछ  मदद  मिलेगी  ।  मेरे  पास

 मागपुर  से  दो  चिद्ठियां  आई  हैं  ।  एक  बेरोजगार  नवयुवक  की  वह  लिखता  है  कि  एक  मेटाडोर
 खरीदने  के  लिए  बेक  ने  मुक  से  25  परतसेंट  मारजिन  मनी  मांगी  ।  मारजिन  मनी  जमा  करने  के
 लिए  मैंने  अपनी  दो  एकड़  जमीन  बेचकर  वह  रुपया  बेंक  के  पास  जमा  करा  लेकिन  जब  मैं
 बेंक  के  पास  बाकी  रुपयों  के  लिये  गया  तो  बंक  ने  कह  दिया  कि  हमारा  कोटा  खत्म  हो  गया

 दसरी  चिट॒ठी  मेरे  पास  मछूवारों  की  तरफ  से  आई  उनको  कर्जा  दिलाने  के  लिये  वसंत
 राब  नायक  विमुक्त  जाति  तथा  मांमे  डिक  ट्राइब  डवेलपमेंट  जो  हमारी  स्टेट  गवर्नेमेंट
 अण्ड  रटेकिंग  ने  स्टेट  बेंक  को  लिखा  कि  वे  25  परसेंट  मारजिन  मनी  देने  को  तंयार  उन्होंने
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 कुछ  केसेज  को  रिकमेड  किया  ओर  कहा  कि  उनको  पांच-पांच  हजार  रुपये  के  कर्जे  दे  दिए  जाए  ।
 लेकिन  स्टेट  बेंक  आफ  इण्डिया  नागपुर  की  सेंट्रल-एवेन्यू  ब्रांच  ने उनको  रुपया  देने  से  इन्कार  कर
 दिया  ।

 मंत्रों  महोदय  ने  कहा  है  कि  धेंकों  में  फ्रॉड  के  केसेज  बढ़े  लेकिन  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री

 महोदय  की  जानकारी  में  लाना  चाहता  हूं  कि  डा०  जेम्स  जिन्होंने  क्रिमॉनॉलौजी  का  अध्ययन
 किया  अपने  सर्वे  में  कहा  है  कि  बंकों  में  सो  करोड़  रुपए  के  फ्रॉड  हुए  उन्होंने  लिखा  है  कि  :

 ]
 जेम्स  बदकेमचुरी  का  अनुमान  है  कि  आपराधिक
 भझठे  दावों  आदि  सहित  घोखा-घड़ी  के  विभिन्‍न  तरीके  अपनाये  जाने  के  कारण

 बेंकों  को  हर  वर्ष  100  करोड़  रुपये  की  हानि  होती

 ]
 अपनी  रिपोर्ट  के  दूसरे  भाग  में  वे  लिखते

 “1980  से  1985  तक  के  बेतरतीब  26  महीनों  की  अवधि  के  दोरान  100  रुपये  के
 नोट  के  370  सीरीज  50  रुपये  के  नोट  64  सीरीज  20  रुपये  के  भगोट  56  सीरीज
 10  रुपये  के  नोट  209  सीरीज  5  रुपये  के  नोट  38  सीरीज  में  और  2  रुपये  के  नोट  73
 सीरीज  में  जाली  थे  और  प्रचलन  में  लाए

 ]
 मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  वे फोरजरी  को  कंसे  बन्द  करेंगे  ?  इसमें  बेंक  कर्मचारी

 पूरी  तरह  से  लिप्त  हैं  ।  इसी  लोक  सभा  मे  जो  जवाब  उन्होंने  पहले  दिया  आज  भी  उन्होंने  बैसा
 ही  जवाब  दिया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  वे  ऐसी  कोनसी  काय  वाही  जिससे  फोरजरी  शोर
 चिटिंग  बन्द  ताकि  देश  की  इकानॉमी  बच  सके  ?

 ]
 अध्यक्ष  सहोवय  :  क्या  आपकी  समझ  में  कोई  बात  आ  गई
 करी  जनावन  पुजारो  :  यह  धोखाधड़ी  से  संबन्धित  प्रइन  है  और  उन्होंने  इन  मामलों  में

 छिक्षित  स्व-नियोजन  आदि  के  बारे  में  पूछा  यदि  आप  चाहते  हैं  कि
 उत्तर  तो  मैं  उत्तर  जहां  तक  शिक्षित  बेरोजगारों  से  संबंधित  योजनाओं  का  संघंध
 उनके  लिए  अतिरिक्त  घम  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 श्री  ई०  अय्यापु  रेड्डी  :  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  कोई  प्रदन  नहीं  है  ।

 शो  ई०  रेट्टो  :  इस  अनुएरक  प्रदन  का  मुख्य  प्रएन  कै  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यह
 कंसे  संभव  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  प्रश्न  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  समझ  पाया  हूं  ।

 भी  ई०  अय्यापु  रेडडी  :  वास्तव  में  हमें  सुसंगत  अनुपूरक  प्रएन  उठाने  से  भी  रोका  थाता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  कभी  भी  नहीं  रोका  गया  आप  पूछ  सकते  यदि  नए
 व्यक्ति  अधिक  समय  ले  लेते  तो  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  मैं  गया  कह  सकता  हूं  7

 )

 if



 मौखिक  उत्तर  26  1985
 कॉतषपान ८  का्््+  _  एफ  र  ्  ्  ्उ्व  ऑ  ऑ  उऑउऑउऑ़ऑऔऑऔऑऔ

 झी  सी०  माधव  रेडडी  :  आप  प्रएनों  को  नामंजूर  कर  सकते  मंत्री  महोदय  को  उत्तर

 लहीं  देता  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  वे  शोग  निराश  हो  जाते  हैं  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  भरी  आप  कोई  ऐसा  प्रदन  जिसका  सीधा  उत्तर  दिया  जा

 सकता  भाप  अपने  ही  प्रदन  में  खो  गए  ।  आप  कोई  छोटा  सा  प्रश्न  पूछिए  ।

 ]
 भरी  बनवारी  लाल  प्‌  रोहित  :  मेरा  सीधा  प्रशन  यह  है  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  सीधा  प्रइन  पूछ  तो  जवाब  पहले  मिल  जाता  ।
 श्री  बनवारी  लाल  प्‌  रोहित  :  कितने  फ्रॉड  और  उन  में  कितनों  को  सजा  हुई  ?
 अध्यक्ष  भहोदय  :  ऐसे  पूछ  तो  अच्छा  होता  ।  आधा  घंटा  आपने  सगा

 ]
 है  अब  उन्हें  यह  बताइए  कि  धोश्षा-घड़ी  के  इन  मामलों  में  कितने  व्यक्तियों  को  सआ  दी

 गई  है  ?

 )
 ] हु
 अध्यक्ष  महोदय  :  भागे  पढ़  तो  लिया  करो  ।  आप  पढ़ते  क्‍यों  नहीं  क्वदचन  लिस्ट

 शाप  के  सामने  है  ।

 झी  गिरधारोी  लाल  व्यास  :  आप  पूछने  का  मोका  नहीं  देते  ।
 झष्यक्ष  महोदय  :  सभी  को  मौका  देता  हूं  बारी  बारी  ।  544  माननीय  सदस्य  सभी  को

 मौका  देता  हूं
 ।'''

 )
 ''  '

 कोई  बात  नहीं  कसरत  हो  रही  है  ।

 [  भ्रमुवा व  ]
 भी  जनाद न  पुजारी  :  1982  में  528  मामलों  में  सजायें  दी  गई  1983  में  609  मामन्षों

 में  तथा  1984  में  338  मामलों  में  सजायें  दी  गई  थीं  ।  वि
 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  कितने  ब्यक्तियों  को  सजा  दी  गई  थी  ?
 श्री  जनादन  पुजारी  :  1984  में  घोखाघड़ी  के  2410  मामले  थे  और  इससे  38  करोड़  हथा

 39  करोड़  रुपये  की  राहि  अन्तग्रंस्त
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  कितने  व्यक्तियों  फो  सजा  दी  गई  है  ?
 थी  जनादेन  पुजारी  :  यह  मामलों  की  संख्या  जिनमें  सजा  दी  गई  जहां  तक  दष्डित

 किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  का  संबंध  नवीनतम  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  हमें  उसके  लिए  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।

 भरी  बनवारी  लाल  प्‌रोहित  :  मेरा  प्रपन  यह  है  कि  बेंक  के  जो  एम्पलाईज  इस  काय॑  में
 लगे  हुए  उनमें  से  कितने  एम्पलाईज  के  ऊपर  आपने  कोर्ट  में  कंसेज  किये  हैं  और  उनमें  से  कितनों
 को  सजा  हुई

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 उन्होंने  कह  तो  दिया  है  कि  उतके  पास  इस  समय  इम्फार्मेशन  नहीं
 कितवों  को  सजा  यह  इस्फामेशन  वे  आपको दे  देंये
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 श्री  अनवारी  लाल  भ्रष्यक्ष  मेरा  कहना  यह  है  कि  नेशनलाइज्ड  बेंक्स  में

 इतने  सारे  फ्राड  हुए  हैं  ओर  माननीय  विरोधी  पक्ष  के  माननीय  सदस्य  बोलते  हैं
 कि  इस  प्रएन  का

 इससे  संबंध  नहीं  है  ।  इसके  बारे  में  स्टडी  की  गई  है  श्लोर  रिसच॑  स्कालर  बोलते  हैं
 कि  100  करोड़

 रुपये  का  फ्राड  है  और  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  जो  फिगर  दिया  वह  बहुत  कम  में  जानना

 चाहता  हूਂ  कि  मंत्री  महोदय  ने  किस  आधार  पर  ये  फिगर  दिये  कई  तो  ऐसे  फ्राड  जिनके

 बारे  में  मंत्री  महोदय  को  मालूम  नहीं  क्या  मंत्री  महोदय  इसके  बारे  में  मालूमात  करेंगे  ओर

 उसके  लिए  कोई  यंत्रणा  तैयार  करेंगे  क्योंकि  इसके  बारे  में  प्री  जानकारी  के  लिए  एक  यंत्रणा  की

 जरूरत  है  ?

 |
 प्रष्यक्ष  महोदय  :  भापको  धोखाधड़ी  का  पता  लगाने  के  लिए  कुछ  उपाय  खोजमने

 थ्रो  जनांदंन  पुजारी  :  अन्तर-शाल्रा  खातों  का  मिलान  किया  जा  रहा  है  और
 सभी  खाते  मिलाए  जा  रहे  तथा  प्रन्य  कदम  भी  उठाए  गए  जहां  तक  सतकता  अनुमाग  का
 संबंध  हमने  बेठफ  बुलाई  भी  शोर  उन्हें  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  था  कि  जंसे  ही  धोखाधड़ी  का
 पता  लगे  उसकी  रिपोर्ट  वहीं  करा  दी  वे  सी०  बी०  आई०  अथवा  स्थानीय  पुलिस  के  पास
 रजिस्टर  कराए  जायेंगे  और  पुलिस  मुकहमें  चलाएगी  ओर  जहां  तक  पता  लगाने  का  संबंध  हम
 ऐसे  लोगों  का  पता  लगा  रहे  हैं  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  भापको  और  अधिक  कड़ा  होना  पड़ेगा  और  कुछ  करना

 ]
 क्री  गिरधारों  लाल  व्यास  :  में  यह  जानना  चाहता  हू  कि  डिपार्टमेंटली  कितने  लोगों  के

 खिलाफ  एक्शन  लिया  कितने  लोगों  के  खिलाफ  इक्‍्वायरी  की  गई  ?  कितने  केसिज  में  आपने
 लोगों  को  सजाएਂ  दीं  ?  माननीय  अध्यक्ष  बंकों  के  सम्बन्ध  में  पब्लिक  अकाऊ  टस  कमेटी
 में  हमें  जानकारी  हासिल  करने  का  अधिकार  नहीं  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  बेकों  में
 जितनी  गड़बड़ियां  होती  हैं  वह्‌  सामने  नहीं  आती  हैं  ।  बेंकों  के  प्रन्दर  इतने  फ्राड  हो  रहे  हर  साल
 फ्राड  में  कितना  पैसा  बेंकों  का  चला  जाता  भाप  यह  बता  दीजिए  कि  डिपार्टमेंटली  कितने
 लोगों  के  खिलाफ  हन्कवायरी  कितने  लोगों  के  खिलाफ  चालान  दर्ज  करवाये  कितनों  को
 गिरफ्तार  करवाया  गया  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदव  :  पता  करके  यह  सब  खबर  इनको  भिजवा

 री  रास  प्यारे  पनिका  :  एक  कहावत  है  कि  ज्यों-ज्यों  दवा  की  त्यों-स्यों  मर्ज
 बढ़ता  गया  ।  उत्तरोत्तर  श्वह  मामला  सदन  में  आता  रहा  है  भर  उत्तरोत्तर  बकों  में  गड़बड़ियां

 बढ़ती  जा  रहो  हैं  जिसमें  उच्च  अधिका  रियों  का  भी  हाथ  पाया  जाता  है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 आपने  कितने  केसिज  अब  तक  कोर्ट  में  भेजे  हैं  ?  में  यह  भी  जानना  चाहता  हूਂ  कि  क्या  एक  यूनियन
 के  लोग  ऐसे  लोगों  को  बचाने  का  प्रयास  कर  रहे  है  ?

 [  प्रगुवाद  ]
 भरी  जनादन  पुजारी  :  मामलों  में  बढ़ोत्तरी  का  एक  कारण  यह  है  कि  पहले  मामले  तो  होते

 थे  परन्तु  उनका  पता  नहीं  लगाया  जा  रहा  अब  अन्तर-शाखा  स्तातों  के  मिलान  के  लिए
 बाही  किए  जाने  के  फलस्वरूप  ओर  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  सतकंता  के  कारण  धोखाषड़ी  होते  हो
 पता  चल  जाता  इसी  कारण  मामलों  में  बढ़ोत्तरी  हुई  केवल  यही  नहीं  ।  जंसा  कि  श्राप

 17
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 जानते  हमने  किसी  को  बरुशा  नहीं  जहां  तक  सरकार  का  सबंध  हू  राजनीतिक  हस्तक्षेप  को

 बिल्कुल  भी  अनुमति  नहीं  हमने  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  कड़ी  कायवाहो  की  जाएगी
 ओर  किसी  को  बरुशा  नहों

 श्री  अभ्ल  दस  :  यद्यपि  संसद  की  वित्तीय  समितियां  विभिन्‍न  सरकारी  विभागों  और

 कारी  उपक्षमों  के  कार्यों  की  जांच  करती  है  परन्तु  बेकों  के  कायंकरण  की  जांच  करने  बाली  कोई

 समिति  नहीं  इसी  कारण  बेंकों  पर  कोई  संसदीय  नियन्त्रण  नहीं  है  सिवाए  इसके  कि  प्रएन  पूछे
 ध्यानाकर्ष ण  प्रस्ताव  रखे  जाएं  और  नियम  )93  के  अधीन  चर्चा  को  यह  पर्याप्त  नहीं

 है  ।  क्या  सरकार  एक  संसदीय  समिति  द्वारा  बेकों  का  निरीक्षण  किए  जाने  के  बारे  में  निर्णय  लेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  अपसे  सहमत  हू  ।

 क्री  जनादन  पुजारी  :  जहां  तक  निजी  व्यक्तियों  के  बंक  खातों  का  संबंध  कानूनों
 धातों  के  कारण  कोई  सूचना  प्रकट  नहीं  की  जा  कानूनों  प्रावधानों  के  कारण  किसी  व्यक्ति
 के  साते  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  दी  जा  सकती  |  यदि  अधिनियम  में  संशोधन  होगा  तो  कोई

 आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  ऐसा  कुछ  अवश्य  कर  सकते  हैं  जिससे  धोखाषड़ी  को  रोका  जा  सके  ।
 प्रशषन  काल  समाप्त  हुआ  ।

 प्रएनों  के  लिखित  उत्तर
 [

 देश  में  नशोले  पदार्थों  का  अधिक  मात्रा  सें  लाया  जाना
 +६4,  श्री  जो०  जो०  स्वल

 श्री  एस०  एम०  भट्टम
 कया  देश  में  लाए  जाने  बाले  नशीले  पदार्थों  की  मात्रा  में  वृद्धि  होती  जा  रही

 रुपए मूल्य की  क्या  गई  को  इन  पदार्थों  के  एक  कुहपात  तस्कर  से  राजधानी  में  3  करोड़
 रुपए  मूल्य  की  पकड़ी  गई  थी;और

 इस  वर्ष  की  प्रथम  छमाही  के  दौरान  ऐसे  पदार्थों  के  पकड़  जाने  के  कितने  मामले  हुए
 ओर  पकड़े  गए  पदार्थों  का  रुपयों  में  मूल्य  कितना  था  ?

 ।
 :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  क्लपा  करेंगे  कि  :

 वित्त  सरत्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंन  :  सरकार  के  पास  उपलब्ध
 रिपोर्टों

 से  यह  पता  चलता  है  कि
 निकट  ओर  मध्य  पूत्  क्षेत्रों  से  क्लिशेषतया  हेरोइन  का  देश  में

 तस्कर-आयात  ग्राम  से  बढ़  रहा  है  जिसका  गन्तथ्य  स्थान  मुख्यतः  पश्चिमी  देक्ष  होते  हैं  ।

 रोहन  दिल्ली  पुलिस  कें  विशेष  स्टाफ  ने  उत्तरी  दिल्ली  में  दिनांक  |4-6-  की  को
 स्थानीय  किलो  ग्राम  हेरोहन  पकड़ी

 वर्ष  के  पूर्वा्ध  में  हीरोइन  पकड़ने  के  52  मामले  हुए  जिनमें  कल  70,676
 किलोग्राम  ही  रोहन  पकड़ी  गई  ।  चू  कि  मादक-द्र्यों  के  अभिप्रहण  के  समय  और  उन  की  शुद्धता
 स्थानीय

 मांग भोर पूर्ति विषयक आदि के कारण उनके मे र-कामूनी बाजार मूृस्यों में बहुत अधिक अन्तर आ जाता इसलिए उक्त मादक-द्रव्य का कोई सुनिद्द्रत मूल्य नहीं बताया जा
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 आथिक  अपराधों  ओर  अपराधियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही
 *65,  श्री  बललभ  पाणिप्रही

 |
 *््

 रे “  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : क्री  ग्रमर  राय  प्रधान
 ञ  हैं  बता  पा  करेंगे  कि

 सरकार  द्वारा  क्राथिक  अपराधों  से  निपटने  के  लिए  विभिन्‍न  कार्यवाहियों  के  समस्वयन
 ओर  अआ्थिक  अपराधियों  विरुद्ध  अभियान  को  तेज  करने  के  लिए  हाल  ही  में  क्या  कदम  उठाये
 गए  भौर

 (@)  अब  तक  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंत  :  ने  कुछ  दिन

 पूर्व  आर्थिक  अपराधों  से  निपटने  के  जिनके  लिए  इस  समय  छन्य  अलग-अलग  संगठन
 विद्यमान  एक  केन्द्रीय  आथिक  आसूचना  ब्यूरो  गठित  करने  का  फेसला  किया  संगठन  का

 ब्यौरा  तथा  काय॑  प्रणाली  अभी  निर्धारित  की  जानी  है  इस  समय  किसी  परिणाम  का  कोई
 प्रदन  नहीं  उठता  सरकार  को  आया  है  कि  हस  ब्यूरो  का  द्षीघ्र  ही  गठन  कर  दिया  जाएगा  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  हारा  उत्पादों  का  निर्यात
 *८66.  श्री  हरि  कृष्ण  शास्त्री  :  कया  बिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  पिछले  दो  वित्तीय  वर्षों  के  दोरान  वर्ष-वार  सरकारो  क्षेत्र  के  एककों  द्वारा  कितनी  मात्रा
 में  और  कितने  मूल्य  के  उत्पादों  का  निर्यात  किया  और

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  के  निर्यात  कार्य  में  सुधार  लाने  हेतु  सरकार  द्वारा  कोई
 उपाय  किए  गए  थे  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंस  पूजारो  )  उपलब्ध  जानकारी  के  अमुसार
 केसद्रीय  सरकारी  उद्यमों  द्वारा  1983-84  के  दौरान  4062.06  करोड़  रुपये  और  1982-83 के  दो राग

 3404.43  करोड़  रुपए  मूल्य  के  उत्पादों  का  निर्यात  किया  गया

 हां  ।

 धारक  बांड  योजना
 567.

 विद  भोरी  जा  राजहस  |
 :  क्‍या  बिल  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  देश  में  काला  घन  की  उत्पत्ति  का  एक  प्रमुख  कारण  घारक  बांड  योजना
 क्या  सरकार  ने  इस  पहल्‌  की  जांच  की

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है;ओर
 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  नहीं  ।
 प्रएन  ही  नहीं  उठते  ।

 लघु  उद्योग  निर्यात  गहों  को  मान्यता  देने  के  लिये
 तंजीकरण  संख्या  को  अनिवायंता  को  दात

 %6g.  भी  जी०  एम०  बनातवाला  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  लघु  उद्योग  निर्यात  गृहों  की  मान्यता  देने  के  लिये  इस  प्रकार  को  कोई  दत्त  है

 कि  आवेदक  के  पास  आयात  नीति  1985-86  के  अन्तगंत  उनके  श्रावेदनों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  उद्योग

 निदेशक  द्वारा  पहली  1985  से  पहले  का  दिया  गया  स्थायी  पंजीकरण  मम्बर  होना
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 $$ >>

 कया  उपयुक्त  स्थायी  पंजीकरण  नम्धर  रखने  वाले  आवेदकों  के  अपने  द्वारा  निर्मित
 माल  के  1-4-1983  या  1-4-1984  या  1-4-1985  से  पहले  किये  गये  निर्यात  पर  पिछले  तीन  साल
 के  औसत  के  रूप  में  75  लाख  रुपये  की  न्यूनतम  निर्धारित  सीमा  की  संगणना  के  लिये  विचार  करने
 का  प्रस्ताव  है;ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  विशेषकर  उस  स्थिति  में  जबकि  स्वयं  मिरमित
 उत्पादों  को  बेहतर  किस्म  ओर  प्रतिस्पर्धा  मूल्य  का  अतिरिक्त  लाम  प्राप्त  होता  है  ?

 थाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  जी  हां  ।

 जी  स्थायी  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  की  अपेक्षा  1-4-85  से  लागू  की  गई  है  और
 उससे  अपने  द्वारा  निर्मित  माल  के  पूर्ववर्ती  निर्यातों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं

 प्रएन  ही  नहीं

 घाटे  को  पूरा  करने  के  लिये  केंद्र  द्वारा  राज्यों  को  मध्यावधि  ऋण

 *69,  झी  रामाभ्य  प्रसाद  सिह
 ।

 :  क्या  विल
 सं  ने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 श्रो  बालासाहिब  विज  पाटिल

 |  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  केन्द्र  सरकार  ने  राज्यों  को  घाटा  पूरा  करने  के  लिए  मध्यावधि  ऋण  उपलब्ध
 कराने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है;भोर

 )  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  स  श्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंग  :  ओर  भारत  सरकार  ने

 28-1-85  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्यों  के  ओवरड्राफ्टों  के  90%  के  बराबर  मध्यावधि  ऋण  प्रदान
 करने  का  निर्णय  किया  राज्यों  को  शेष  10%  ओवरड्राफ्टों  को  ]  1985  तक  निपटाने
 की  सलाह  दी  गई  मध्यावधि  ऋणों  की  वसूली  आगामी  चार  वर्षों  में  बराबर-बराबर  किस्तों  में
 की  जाएगी  ओर  उन  पर  8%  की  दर  से  ब्याज

 ही  नहीं  उठता  ।

 रुण्ण  कपड़ा  म्रिलों  का  प्राधनिकोक रण
 *70.  श्री  मूल  चस्द  डागा  :  क्या  पर

 ।  ने
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्षी  थम्पन  यामस  ।  पूति  झोर  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  अन्तर्गत  आने  वाली  रुरण  कपड़ा  मिलों  के
 करण  पर  1984  तक  266  करोड़  रुपए  खर्च  किए  गए  थे  लेकित  उनका  कार्य  निष्पादन
 अभी  भी  असन्तोषजनक  है  ओर  1984  तक  उनकी  संचित  हानि  बढ़कर  150  करोड़  स०
 हो  गई

 यदि  तो  उध्के  क्‍या  कारण
 उक्त  रुप्ण  मिलों  की  संथित  हानि  कितवी  है  तथा  1985  तक  इन  सिलों  के

 आधुनिकीकरण  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की
 उक्त  भारी  हानि  का  कारण  पुरानी  मशीनें  ओर  श्रमिकों  को  आवश्यकता  से  अधिक

 संख्या  का  होना
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 यदि  तो  मशीनों  को  बदलने  तथा  फालतु  श्रमिकों  को  अन्य  कारखानों  में

 करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है;ओर ते

 क्‍या  घाटा  उठाने  वाली  मिलों  को  परस्पर  मिलाकर  धांटे  की  राशि  में  कमी  लाने  का
 कोई  प्रस्ताव  है  ?

 पूर्ति  श्लोर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चल्त्रदाशर  :  1934  के
 अन्त  तक  एन०  टी०  सी०  के  अस्तगंत  वस्त्र  मिलों  के  आधुनिकीकरण/नवीकरण  पर  लगभग  291
 करोड़  रूु०  को  राशि  खर्च  की  गई  एन०  टी०  सी०  तथा  हसफे  9  अनुषगी  निगमों  द्वारा

 1984  तक  उठाई  गई  संचयी  हानियां  534.13  करोड़  रु०  की  थीं  ।
 इन  मिलीं  में  सतत  हानियों  के  प्रमुख  कारण  निम्नोक्त  प्रकार

 (1)  बिजली  की  भारी  आरक्षित  बिजली  की  ऊची  रुई  की  अपर्याप्त  सप्लाई
 के  कारण  मिलों  की  स्थापित  क्षमता  का  कम  उपयोग  ।

 (2  )  रुई  तथा  अन्य  अन्तनिविष्ट  साधनों  की  ऊ  थी  कीमतें  ।

 (3)  पेट्रोलियम  उत्पादों  आदि  की  लागत  में  बद्धि  ।

 (4)  भूतपूर्व  मालिकों  से  प्राप्त  पुरानी  तथा  अप्रचलित  मशीनें  ।.

 (5)  अधिक  श्रमिक  बल  |

 (6)  वेतन/महंगाई  भत्ते  में  बुद्ध  क ेकारण  मजदूरी/वेतनों  में  बराबर  वद्धि  ।

 (7)  बस्त्र  उद्योग  में  कुल  मिलाकर  भारी  बाजार  मंदी  ।

 एन०  टी०  सी०  और  उसके  9  बनुषंगी  निगमों  को  1985  तक  संच्यी  हानि
 618.19  करोड़  रु०  बठती  1985  तक  एन०  टी०  सी०  मिलों  के  आधुनिकीकरण  पर  301
 करोड़  रु०  फी  रादि  खर्च  को  गई

 इन  हानियों  के  बहुत  से  कारण  हैं  जिनमें  मशोनों  का  पुराना  पड़  जाना  तथा  भा  धिक
 श्रमिकों  का  होता  शामिल  है  ।

 को  301  करोड़  रु०  को  आधुनिकीकरण  योजनाएं  कार्यान्वित  को
 गई  आधनोकीक रण  कार्यक्रम  सातवीं  योजना  के  दोरान  जारी  रहेगा  ।  श्रमिकों  का
 करण  एक  सतत  प्रक्रिया  एन०  टी०  सी०  के  अन्तगंत  लगभग  सभी  मिलों  में  बेशी  अ्भिक  हैं  ।
 इसलिए  एन  ०टी०सी०  ने  अभी  तक  एकक  स्थानात्तरण  पर  विचार  नहीं  किया  है  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 रुणण  तथा  बन्द  पड  चाय  बागानों  का  पश्रषिप्रहण
 *71.  थ्रो  श्रानस्द  पाठक  :  क्‍या  बाणिण्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  रुग्ण  तथा  बन्द  पड़े  चाय  बागानों  का  अधिग्रहण  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 क्‍या  इन  चाय  बागानों  के  अधिग्रहण  के  लिए  बराबर  मांग  की  जाती  रही

 यदि  तो  तत्सबंधो  ब्योरा  कया

 संबंध  में  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं;ओऔर
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शाणिण्य  संत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  पो०  ए०  :  से  समय-समय  पर
 बाय  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  और  साथ  ही  रुग्ण/बन्द  बागानों  के  प्रबंधग्रहण  के  लिए  सुझाव  प्राप्त
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 हुए  कुल  मिलाकर  चाथ  उद्योग  ठीक  चल  रहा  है  और  रुग्णता  को  कम  करके  निम्न

 स्‍तर  पर  लाया  गया  वास्तव  में  1982  से  बन्द  होने  के  किसी  मामले  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 तथापि  सरकार  ने  8  1985  को  चार  रुग्ण  चाय  बागानों  का  राष्ट्रीयक रण  किया  है  जिनके

 प्रबंध  का  अभिग्रहण  अनेक  वर्षों  पूर्व  किया  गया  था  ।

 बेकों  द्वारा  सखाप्रस्त  जिलों  के  किसानों  को  ऋण

 +72.  श्री  हुरीधा  रावत  :  क्‍या  विक्ष  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (%)  क्या  देश  कै  सूखा  ग्रस्त  जिलों  में  का  रत  बेंकों  को
 किसानों  को  आसान  छर्तों  पर  ऋण

 देने  के  निदेश  जारी  किए  गए  हैं
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  लिए  गए  निर्णयों  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  किसानों  को  दी  जाने  वाली  अन्य  किस्म  की  सहायता
 का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  से  भारतीय  रिजबं  बेक
 ने  विभिस्न  बेंकों  को  बवंडर  आदि  ज॑ंसी  प्राकृतिक  विपदाओं  से  प्रभावित  क्षेत्रों  को

 राहुत  देने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारो  किए  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  में  अन्य  बातों  के अलावा
 बिकास  प्रयोजनों  के  लिए  विविध  प्रकार  को  ऋण  सुविधाएं  ऋण  की  किस्‍्तों  के  पुननिर्धारण

 मारजित  में  अन्तर  को  माफ  करना  और  जमानत  के  मानदण्डों  में  छूट  देना  शामिल  है  ।  बेंकों
 से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  ऋणकर्ताओं  की  कठिनाइयों  पर  सहानुभूति  पूर्वक  विचार  करें  ओर

 सुखा-पीड़ित  दिसानों  को  रियायतें

 उत्तर  प्रदेश  में  पोस्त  को  खतो  में  कमो

 ©73,  भझो  राजकुमार  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  गत  दो  या  तोन  वर्षों  (1983-85)  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  पोस्त  की  खेती  में

 बहुत  कमी

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पोस्त  उगाने  वाले  क्षेत्रों  में  खेती  रोटेशन  से  कराने  का
 विचार  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादन  :  उत्तर  प्रदेष्ठ  में  अफीम  पोस्त
 को  काएत  का  रकबा  वष  1982-83  7,206.50  हेक्टेयर  से  कम  होकर  वर्ष  |983-84  में
 5,742.69  हेक्टेयर  ओर  वर्ष  1984-85  में  5,668,45  द्वेफ्टेयर  रह  गया  है  ।

 भारत  में  अफोम  का  उत्पादन  निर्यातोन्मुखी  विध्यभर  में  स्वापक
 कक्ष्ची  सामग्री  को  अत्यधिक  सप्लाई  को  वजह  भारतीय  अफीम  को  वेकल्पिक  कच्ची  सामग्री  भौर
 खासकर  पोस्त  की  भूसो  के  सांद्रण  से  अधिकाधिक  मुकाबला  करना  पड़  रहा  इसके  कारण
 कारी  कारखातों  में  बड़ा  स्टाक  जमा  हो  गया  सरकार  को  पोस्त  की  काइत  करने  वाले  तीन
 राज्यों  जिनमें  उत्तर  प्रदेश  भी  शामिल  पिछले  तीन  वर्षों  में  चरणबद्ध  तरोके  से  पोस्त  की
 काइत  के  रकबे  को  कम  करने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ा  है  ।

 सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  भ्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 सीमा-शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  प्रपेरिका  को  प्रबंध  निर्यात  किये  जा  रहे  सिले-सिलाये

 सूतो  वस्ञरों  का  पकड़ा  जाना
 +74.  श्री  बो०  तुलसी  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |
 (%)  क्‍या  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  दिल्ली  हवाई  अड्डों  पर  लाखों  रुपयों  के  मुल्य  के  सिले '

 सिलाए  सती  वस्त्र  पकड़  जिनकी  अवध  रूप  से  अमरीका  को  निर्यात  किया  जाना

 क्‍या  दस  बारे  में  कुछ  गिरफ्तारियाँ  की  गई
 यदि  तो  इस  मामले  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 पकड़े  गये  माल  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  निर्यात

 1977  का  उल्लंघन  करने  और  सीमाशुल्क  1962  के  तहत  गलत  घोषणा  किए
 जाने  के  कारण  सीमाशुल्क  अधिकारियों  ने  1985  के  दोरान  दिल्ली  हवाई  अड्डे  पर  स्थित
 कार्गो  बेअरहाउस  से  तंयार  जंसे  टॉप  ओर  स्त्रियों  एवं  पुरुषों  के  अन्य
 कपड़ों  की  73  सेप  पकड़ी  हैं  जिनका  कुल  मुल्य  78.74  लाख  रुपए  आंका  गया  है  ।  इन  मामलों  में
 कोई  गिरफ्तारियां  नहीं  की  गई  हैं  ।

 निजो  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  कार्य  रत  बकों  का  राष्ट्रीयकरण
 #75.  श्री  ए०  एन०  नंजे  गोडा

 श्री  जी०  एस०
 क्‍या  इस  समय  निजो  क्षेत्र  के  अंतर्गत  कायं  रत  कुछ  ओर  बेंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधोन  और

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  जी  नहीं  ।

 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 झ्ल्पकालिक  जमाराध्षियों  के  लिये  ब्याज  दर

 \
 :  क्‍या  बित्त  मंत्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 #76.  श्री  कमला  प्रसाद  सिंह
 श्री  बो०  बो०  रमया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  बेकों  को  आपत्तियों  को  उपेक्षा  करते  हुए
 उनको  अल्पकालिक  जमारादियों  पर  ब्याज  दर  में  वद्धि  करने  के  लिए  कोई  निरदेश्ष  जारी  किया

 इस  वृद्धि  के  फलस्वरूप  बंकों  पर  कितना  अतिरिक्त  लागत  भार  पड़ने  की

 बना
 कया  उनके  मंत्रालय  ने  ब्याज  दरों  में  वृद्धि  के  गुण  दोषों  का  अध्ययन  किया
 कया  यह  योजना  देश  में  विदेशी  बे  किय  गतिविधियों  को  बढ़ावा  देने  हेतु  चलाई  गई

 पधोर

 )  इस  योजना  को  इसके  लागू  किए  जाने  के  लगभग  एक  महीने  के  भीतर  ही  अकस्मात
 समाप्त  करने  के  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्री  खनावन  :  से  (7)  ओर  (8)  बेककारी

 यमन  1949  के  उपबंधों  के  अनुसार  बेंकों  की  जमाराषियों  पर  ब्याज  की  दरें तय  करने

 का  अधिकार  भारतीय  रिजवं  बेंक  में  निहित  हूं  ।
 जब  कभी  जरूरी  होता  है  भारतीय  रिजवं  बेंक  के

 ।
 :  क्या  बित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 33



 लिखित  उत्तर  26  1985
 जन+

 नर  ऋण  और  ब्याज  दरों  को  नीतियों  के  संबंध  में  विभिन्‍न  प्रस्तावों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  बेंकों
 के  सुख्य  कार्यंपालकों  की  बेठकें  करते  दिनांक  6  अप्र  1985  को  बड़े-वड़ें  अनुसू  चित  व  णिज्यिक

 बेंकों  के  मुख्य  कार्यपालकों  की  बैठक  के  बाद  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  1985-86  को  पहली  छमाही  के
 लिए  ऋण  नोति  संबंधी  उपायों  की  घोषणा  को  ।  इन  उपायों  के  8  भ्रप्न  1985

 अलग-अलग  बेंकों  को  15  दिन  से  अधिक  लेकिन  एक  वर्ष  से  कम  की  परिपक्वता  अवधियों  की

 जमारादियों  के  लिए  8९%,  की  निर्धारित  उच्चतम  सीमा  के  अन्दर  अन्दर  ब्याज  की  दरें  तय  करने
 की  छूट  दे  दी  गई  ।

 घनराक्षियों  की  कुल  लागत  नई  जमाराशियों  के  परिपक्वता  दीर्घावधिक  जमाराक्षियों

 का  अल्पकालिक  जमाराहियों  में  ओर  अल्पकालिक  जमाराषियों  का  दीघाविधिक  जमाराषियों
 में  विभिन्‍न  परिपक्वताओं  के  ब्याज  की  दरों  आदि  पर  निर्भर  करता  इसलिए  6

 1985  को  घोषित  उपायों  के  परिणामस्वरूप  यदि  कोई  अतिरिक्त  लागत  आई  है  तो  उसका  अनुमान
 लगाना  सम्भव  नहीं  ।

 इन  उपायों  को  लागू  करने  के  बाद  भारतीय  रिजबं  बेक  ने  यह  नोटिस  किया  कि  उपयुक्त
 योजना  परिकल्पित  दिशाओं  में  नहीं  जा  रही  इस  योजना  का  प्रयोजन  बे  किंग  प्रणाली  से  बाहर
 के  साधनों  को  हस  प्रणाली  के  अन्तर्गत  लाना  और  जमाराक्षियों  के  पहले  से  बेहतर  प्रबन्ध  के  लिए
 बेकों  को  कुछ  हृद  तक  लचीलापन  प्रदान  करना  था  ।  कुछ  बेंकों  ने  15  दिन  परिपक्वताधों  के

 लिए  ही  8%  को  दर  की  पेदाकद्ा  शुरू  कर  दी  और  अन्य  बंकों  ने  सीधे  ही उसका  अनुकरण  कर
 लिया  ।  इसलिए  रिजवं  बेंक  ने  समीक्षा  के  ब।द  बंकों  को  दिए  गए  इस  बिकल्प  को  वापस  ले  लिया
 ओर  पूर्व  निर्धारित  ॥९(,  की  उच्चतम  सीमा  के  अन्दर-अन्दर  एक  वर्ष  से  कम  के  पांच  परिपक्वता
 अन्त  रालों  के  लिए  विशिष्ट  ब्याज  दरें  निर्धारित  कर  दीं  ।

 मुद्रा  और  ऋण  संबन्धी  नीतियों  तथा  ब्याज  दर  ढांचे  से  सम्बद्ध  मामलों  में  सरकार  और
 भारतीय  रिजवं  बंक  के  बीच  आवदयकतानुसार  विचार-विमां  किया  जाता  है  ।

 नहीं  ।

 उन्नत  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  लिये  जापान  के  साथ  सम  भोता

 077,  श्री  बृुजमोहन  सहन्ती  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 जया  उन्नत  प्रौद्योगिकी  के  अन्त  रण  के  लिये  जापान  के  साथ  किसी  समझोते  पर

 थीत  चल  रही  है  भोर  क्‍या  इसमें  ईंधन  की  क्षमता के  क्षेत्र  में  जापान  में  विकांसत  नई  तकनीक
 और  प्रौद्योगिकी  और  हमारे  देश  के  इस्पात  और  उवबंरक  संयंत्रों  की  उत्पादन  लागत  को  कम  करने
 की  प्रौधोगिकी  भी  शामिल  ओर  यदि  तो  तत्संम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दस  प्रोद्योगिकी  के  आयात  के  लिये  जापान  द्वारा  की  गई
 600  करोड़  रुपये  की  सहायता  की  पेशकश  का  उपयोग  करने  का  ओर

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  यह  निरचय  कर  लिया  है  कि  जापान  से  आयात  की  जाने  वाली
 प्रोद्योगिको  का  कन से  क्षेत्रों  में  उपयोग  किया  जायेगा  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  मरजालय  सें  राज्य  मंत्रो  पो०ए०  :  भोर  उच्च  प्रोद्योगिकी
 के  अन्तरण  के  लिए  भारत  सरकार  तथा  जापान  के  बीध  किसी  करार  पर  बातचीत  नहों  हो  रही  है  ।

 जी  नहीं  ।

 राजस्थान  में  राष्ट्रीय कृत  बंकों  की  दांखाएं  खोलना

 ०18.  श्री  झ्लांति  धारीबाल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  राजस्थान  में  राष्ट्रोयकृ॒त  बेंक  की  कुछ  शालाएं

 निर्णय  किया  है



 लिखित  उत्तर

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  इनके  खोले  जाने  को  संभावना  है  तथा
 उन  बेंकों  के  नाप  क्‍या  और

 यदि  देंकों  की  उक्त  शाखाएं  खोलने  का  भ्रस्ताव  नहीं  तो  उसके  कारण  कया  हैं  ?
 विस  मस्त्रालय  में  राज़्य  मंत्रो  जनादंन  :  से  राष्ट्रीयकृत  बेंक

 कास्ताए  स्लोलने  के लिए  लाइसेंस  भारतीय  रिजबं  बेंक  से  प्राप्त  करते  हैं  जो  इस  प्रयोजन  के  लिए
 सक्षम  प्राधिकारी  1985  के  अन्त  में  राजस्थान  राज्य  में  विभिन्न  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के

 पास  शाखाएਂ  खोलने  के  लिए  26  लाइपेंस/प्राधिकार  पत्र  लंबित  पड़े  थे  जिनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 में  दिया  गया  इन  बकों  को  शालाएਂ  खोलने  के  लिए  लम्बित  पड़े  लाइसेंसों/प्राधिकार  पत्रों  का
 30.9.1985  तक  उपयोग  करने  का  समय  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 का  नाम  जिला  केन्द्र  का  नाम

 1.  भारतीय  स्टेट  बेंक  बिकाने  र  1.  कामासर
 ः

 2.  स्टेट  बेंक  आफ  बीकानेर  2.  ताराधुमा
 एण्ड  जयपुर  3.  धलीपुर

 4  1907  (TH) )

 —

 3,  यूनाइटेड  कम्शियल  बेंक  बाड़मेर  8.  बलोत्रा

 4.  सिडिकेट  बेंक  भरतपुर  9.  भरतपुर-मट-टाउन

 $,  यूनियन  बेंक  क्राफ  इंडिया  जयपुर  11,  भन्द्राना

 6.  पंजाब  नेशनल  बेंक  जयपुर  14.  करनसर
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 ााााााााााणाणारणणणणणणाॉौॉणाणणननणनणणाणनानाता

 ]
 लक्ष्मी  क्मशियल  बेंक

 $79.  डा०  बी०  वेंकटेश  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यवहायंता  पर  विस्तार  से  विचार  करने  के  बाद  पहले  यह  निर्णय  किया  गया
 था  कि  लक्ष्मी  कमशियल  बेक  का  पंजाब  नेशनल  बेक  में  विलय  कर  विया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  तथा  क्‍या  लक्ष्मी  कमशियल  बेंक  का  अब  किसी
 अन्य  बेंक  के  साथ  विलय  करने  का  विचार  और

 पंजाब  नेशनल  बंक  या  किसी  अन्य  बेंक  से  भी  इस  बंेक  का  अन्तिम  रूप  से  विलय
 किए  जाने  से  पूर्व  तथ्यों  को  महत्व  देने  तथा  इस  पर  उचित  रूप  में  विचार  करने  के  बारे  में  क्‍या
 कदम  ठठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  जनादन  पुणारी  ):  से  सरकार  ने  लक्ष्मी
 कमशियल  बेंक  लि०  को  पंजाब  नेशनल  बेंक  में  मिलाने  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  अलबत्त
 सरकार  ओर  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  ऐसे  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  सभी  सम्बन्धित

 मुद्दों  को  देखते  हुए  लक्ष्मी  कमशियल  बंक  लि०  का  केनरा  बेंक  में  मिलाने  का  निर्णय  लिया
 गया  ।

 2.  विलय  की  ड्राफ्ट  योजना  जारी  कर  दी  गई  अंतरक  बंक  और  जमाकर्ताओं/ऋण-
 कर्ताओं  भर  जनता  से  सुकाव/आपत्तियां  आमंत्रित  की  गई  विलय  की  योजना  को  अन्तिम
 रूप  देने  से  पहले  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  सभी  सुझावों/अपत्तियों  पर  ध्यान  पूर्वक  विचार  किया

 जाएगा  ।

 नियंत्रित  कपडे  ओर  जनता  कपड  का  उत्पादन  लक्ष्य  बढ़ाना
 *80,  भरी  जगन्नाथ  पटनायक  :  बया  पूति  ओर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  नियंत्रित  कपड़े  और
 जनता  कपड़े  का  उत्पादन  लक्ष्य  बढ़ाने  हेतु  एक  नई  नीति  के  बारे  में  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  नई  कपड़ा  नीति  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को
 क्षिक  से  अधिक  लाभ  पहुंचाने  के  लिये  क्या  दिद्यानिर्देद  जारी  किए  गए  हैं  ?

 पूति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  अन्तर  शोखर  :  तथा  विवरण
 संलग्न  है  ।

 विवरण
 सरकार  ने  चालू  वित्तीय  व्ष  के  दोरान  कंट्रोल  के  कपड़े  तथा  जनता  कपड़े  के  उत्पादन

 लक्ष्य  को  650  मिलियन  वर्गमीटर  से  बढ़ाकर  700  मिलियन  वर्गमीटर  करने  का  वितलिद्यय
 किया  है  ।

 नई  वस्त्र  नीति  में  यह  ध्यवस्था  है  कि  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  कंट्रोल  के

 कपड़े  के  कुल  उत्पादन  के  उत्तरदायित्व  को  हथकरघा  क्षेत्र  को  अंतरित  कर  दिया  कंट्रोल
 क्के  कपड़े  तथा  जनता  कपड़े  की  मात्रा  जो  कि  650  मिलियन  वर्गमीटर  निर्धारित  की  गई

 न्क्ान

 उपयुक्त  रूप से  बढ़ाया  जाएगा  ताकि  जनसंख्या  के  कमजोर  बगों  को  वहन  की  जा  सकते  वाली  <.

 कीमतों  पर  कपड़े  की  अधिक  मात्रा  उपलब्ध  हो  कपड़े  की  क्वालिटी  में  धुधार  करने  थोौर
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 यह  सुनिश्चित  करने  के  भी  उपाय  किए  जाएंगे  कि  वह  लक्ष्य  समूह  तक  पहुंचे  ।  कंट्रोल के  कपड़े  के
 लिए  सावंजनिक  वितरण  को  मजबूत  तथा  सुव्यवस्थित  किया

 कंट्रोल  के  कपड़े  का  वितरण  का  उत्त  रदायित्व  प्रमुख  रूप  से  राज्य  सरकारों  का
 राज्य  सरकारों  से  कंट्रोल  के  कपड़े  के  संबंध  में  वितरण  प्रबंधों  को  सुब्यवस्थित  तथा  मजबूत  बनाने
 का  अनुरोध  किया  गया  है  ताकि  दूर-दराज  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अधिक  कवरेज  की  जा  सके  भर
 कदाचारों  को  रोका  जा  सके  ।  हथकरघा  क्षेत्र  द्वारा  उत्पादित  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  में  राज्य
 सरकारों  को  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किएਂ  गए  हैं  कि  वे  यह  देखें  कि  वितरण  का  प्रबंध  इस  प्रकार
 से  हो  ताकि  यह  सुनिष्चित  हो  सके  कि  विष्वेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जनसंरुूया  के  कमजोर  वर्गों
 द्वारा  अधिकतम  उठान  किया  जाए  !

 —

 ]

 हल्दिया  में  जहाज  तोडने  का  याड  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 604.  भरी  अमल  दत्त  :  कया  कलाम  झ्ोर  कोयला  मन्त्रो  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 हल्दिया  में  जहाज  तोड़ने  का  याड्ड  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 यदि  तो  कब  तक  तथा  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  इस  परियोजना  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजवा  में  शामिल  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 )  क्‍या  यह  संयुक्त  उद्यम  परियोजना  होगी  या  कोई  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  :
 से

 भारत  सरकार

 द्वारा  अथवा  संयुक्त  उच्चम  के  रूप  में  हल्दिया  में  जहाज  तोड़ने  का  याई  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 एंग्लो-फ़  व  टक्सटाइल  मिल्स  पांडिलेरों  को  पुनः  चालू
 करने  के  लिये  जांच  समिति

 605.  भरी  अजित  कुमार  साहा
 }

 :  क्‍या  प्तिश्लौर  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा
 क्रो  रेणुपद  वास

 करेंगे  कि  :
 सरकार  ने  एंग्लो-फ्रेंच  टेक्सटटाइल  पांडिचेरी  को  धुवः  चाल  करने  को

 संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  जांच  समिति  का  गठत  किया

 यदि  तो  इसका  गठन  कब  किया  गया

 कया  उक्त  सभिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरक्रार  को  प्रस्तुत  कर
 दी

 यदि  तो  उक्त  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्‍या  भौर

 इस  सम्बर्ध  में  सरकार  को  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 पति  और  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  चंद्र  शोस्तर  :  से  सरकार

 ने  एंग्लो-फ़च  टैक्सटाइल  पांडिचेरी  को  पुनः  चालू  करने  के  अपने  प्रयास  करते  हुए  ए

 फ्रेंच  टैक्सटाइल  पांडिचेरी  को  पुगः  चालू  करने  को  संभाम्यता  की  जांच  करने  के  लिये

 27
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 ॒  ल्‍क्‍इउइ  ना ससस उस स्‍क्‍फफअक्‍चघानननन5ी रो  ा+

 उद्योग  तथा  विनियम  )  1951  की  धारा  15-6  के  अन्तर्गत  एक  समिति  गठित
 की  है  देखिए  अधिसचना  सं०  का०  आ०  दिनांक  1]  1985  ।  समिति  ने  सरकार
 को  अपनी  रिपोर्ट  9  1985  को  प्रस्तुत  कर  दी  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस
 उपक्रम  को  चालू  करने  के  लिये  वेकल्पिक  कार्य  वाही  करने  पर  भी  विचार  किया  |  समिति  की
 रिपोर्ट  सरकार  के  विदा  राधीन  है  ।

 खतिज  एवं  धातु  ध्यापार  निगम  द्वारा  पम्ने  का  व्यापार

 606.  श्री  जुफार  सिह  :  क्‍या  बाणिक्य  सम्खी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  ने  पन्‍ने  का  व्यापार  शुरू  किया
 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  अपरिष्कृत  एवं  ठराहे  हुए  दोनों  प्रकार  के  ८

 पन्‍ने  के  बिक्री  और  लाभ  के  आंकड़  क्या

 इन  वस्तुओं  का  उद्गम  देश  कोन  सा

 क्‍या  कुछ  समान  श्षनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  के  इस  आराहवासन  पर  जयपुर  की
 एक  पार्टी  को  बेचा  गया  था  कि  परिष्कृत  माल  उसके  द्वारा  वापस  खरीद  लिया  और

 )  यदि  तो  कितना  माल  वापस  खरीद  लिया  गया  है  भर  यदि  तो  उसके  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 बाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पोौ०  ए०
 लनिज  तथः  धातु  व्यापार  निगम  ने  1984-85  में  पन्‍नों  का  व्यापार  आरम्भ  किया
 विक्रियों  तथा  लाभों  के  ब्योरे  निम्नोक्त  प्रकार

 (1)  अपरिष्कृत  पस्ले

 भायात  22/58,876  र०
 बिक्रियां  23,27,555  रु०
 लाभ  27,000  %o

 (2)  पान्िश  किए  हुए  पसने

 भायात
 बिक्रियां  11,41,832  रु०

 लाभ  8,5 87  ९०

 मूल्यवान  मूल्यों
 ब्राजील  तथा  जिम्बावे  ।
 जी  नहीं  ।

 ($  )  प्रएन  नहीं  उठता  ।

 राग्ण  एककों  को  पुनः  चाल  करना
 607.  भ्रो  हम्तान  मोल्लाह  :  क्‍या  वित्त  सस्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  उन्होंने  भारतीय  श्रौद्योगिक  धु्नानर्माण  बेंक  के  अधिकारियों  के  साथ  रुण्ण  एककों
 के  सिए  व्यवहारिक  कार्यक्रमों  ओर  काम  चलाऊ  पूंजी  हेतु  पर्याप्त  धनराष्षि  की  ध्यवस्था  करने
 तथा  उक्त  रुण्ण  एककों  को  पुनः  चालू  करने  हेतु  प्रोद्योगिकी  के  बाघुनिकीक रण  तथा  दर्जा  बढ़ाने

 केਂ
 संबंध  में  विचार  विमर्श  किया
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 सा  किममामकाबका  जाया  =  एच

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  क्‍या  परिणाम  मभिकले  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मन्‍जो  जमादन  :  (१)  से  औद्योगिक  एकढ़ों
 हे  प्राप्ठ  धावेदनों  के  संबंध  में  भारतीय  औद्योगिक  पुननिर्माण  बेंक  आर०  बी०

 अ्रथंक्षम  रुणण  एककों  के  लिए  एक  मिलाजुला  उपयुक्त  पुनरुद्धार  सहायता  कार्यक्रम  तेयार  करता
 इस  कायंतक्रम  में  प्रस्येक  मामले  पर  गुण-दोषों  के  आधार  पर  कई  रियायतें  हो  सकती  हैं  ज॑से  ब्याज
 दर  में  देय  राक्षियों  का  अदायगियों  पर  ब्याज  का  निधीकरण
 आदि  जैप्ती  भारतीय  भौद्योगिक  पुननिर्माण  बेंक  अलग-अलग  मामले  में  आधुनिकीकरण  और
 टेक्नालाजी  का  स्तर  ऊचा  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  मंजरी  पर  भी  विचार  करता  है  ।
 भारतीय  श्रौद्योगिक  पुनर्तिर्माण  बेंक  ने  1985  के  अन्त  तक  379.20  करोड़  रुपए  म॑  ज्र  किए
 ओर  262.80  करोड़  रुपए  का  संवितरण  किया  ।

 ]

 काले  धन  के  त्रोत  रूप  में  विशेष  धारक  बांड

 608.  भ्री  सी»  जंगा  रेड्डी  है|

 यी  सम  शुमार  मंडल
 रे  !  क्या  बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भी  कालो  प्रसाद  पांडेय  J
 क्या  काले  धन  के  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिए  1981  में  जारी  किए  गए  10,000

 रुपए  के  विशेष  घारक  बांड  स्वयं  काले  धन  का  स्रोत  बन  गए  हैं  और  हाल  ही  में  प्रत्येक  का  बाजार

 मूल्य  16,300  रुपए  तक  पहुंच  गया

 हस  संबंध  में  पूर्ण  तथ्य  क्या  हैं  और  काले  धन  को  समाप्त  करते  के  लिए  क्‍या

 वाही  की  जा  रही  और
 क्‍या  दिता  बिके  सभी  धारक  बांडों  का  विधिवत  लेखा  जोखा  किए  जाने  के  बाद  उन्हें

 नष्ट  कर  दिया  गया

 वित्त  सरत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंस  से  धारक  बांडों  का

 कोई  सरकारी  लेन-देन  नहीं  होता  काले  धत  के  चलन  को  रोकने  तथा  उसके  ओर  आगे  होने
 वाले  प्रसार  के  विधारण  के  लिए  समय-समय  पर  सभी  सम्भव  उपाय  किए  जा  रहे  इन  उपायों
 में  कानूनी  ओर  संस्थानिक  उपाय  शामिल  बिना  बिके  हुए  सभी  बांडों  को  भारतीय
 रिजवं  बेंक  की  सुरक्षा  में  रखने  के लिए  वापस  कर  दिया  गया  है  थोर  बाडों  को  वष्ट  करने  के  लिए

 आदि  जेसी  निर्धारित  पद्धति  का  अनुपालस  किया  आ  रहा

 ]

 हु  कपड़ा  उत्पादों  का  निर्यात
 609.  श्री  चिम्तामणि  जेगा  :  क्‍या  पूति  और  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  वर्ष  1984-85  के  दोरान  कितने  मूल्य  के  कपड़ा  उत्पादों  का  निर्यात  किया

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  कपड़ा  उत्पादों  में  वद्धि  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 हैं  और  क्‍या  लक्ष्य  तिर्धारित  किया  गया  ओर
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 न्‍  ">>
 हमारे  उत्पादों  का  क्रायात  करने  वाले  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  ओर  अधिक  विदेशी

 बाजार  ख्तोजने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पृति  ओर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  भरत्री  चख्रदोखर  :  के  दोरान
 बस्त्र  उत्पादों  के  निर्यातों  को  प्रस्तुत  करने  वाला  वि4रण  एक  संलग्न  है  ।

 )  1985-86  के  लिए  लक्ष्यों  को  प्रस्तुत  करने  वाला  विवरण  दो  संलग्न  है  ।

 वस्त्र  उत्पादों  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 (1)  वस्त्र  उद्योग  के  आधुनिकोकरण  के  लिए  सुलभ  ऋण  योजना  उपलब्ध  है  ।

 (2)  देश  में  न  बनने  वाली  आधुनिक  वस्त्र  मशीनों  के  आयात  की  खुले  सामान्य  लाइसेंस
 पर  धनुमति  दो  गई  है  ।

 (3)  विस्तृत  भर्ज  वाले  शटल  रहित  करधों  तथा  रोटर  कताई  मश्षीनों  के  आयात  की

 मति  निर्यात  दायित्व  के  साथ  रियायती  आयात  ध्षुल्क  पर

 (4)  परिधान  तथा  होजरी  बनाने  वाली  114  मश्षीनों  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के
 अन्तर्गत  रखा  गया  इनमें  से  97  मशीनों  के  श्रायात  की  अनुमति  रियायती  शुल्क  का  भुगतान
 करने  पर  दी  गई  है  ।

 (5)  1984  से  वस्त्र  मदों  की  कई  श्रेणियों  क ेलिए  नकद  मुआवजा  सहायता
 सी  की  दरों  में  संशोधन  करके  उन्हें  बढ़ाया  गया  4  1984  से  सिलाई/कढ़ाई

 धागे  भी  नकद  मुआवजा  सहायता  के  लिए  पात्र  बना  दिए  गए  यहू  नीति  1985  के  लिए  भी

 लागू  की  गई  है  ।

 (6)  100%  विर्यात  धभिमुल  एककों  की  एक  नोति  योजना  चालू  है  जिसमें  विभिन्न  बस्त्र
 मर्दे  दामिल  100%  निर्यात  अभिमुख  एकक  तथा  मुक्त  ब्यापार  जोनों  के  एकक  विभिन्‍न
 धाओं  के  पात्र  हैं  जंसे  प ृजीगत  कक्ष्चा  संघटकों  आदि  का  शुल्क  मुक्त  आयात  ।

 (7)  सरकार  उत्पादों  तथा  क्षेत्रों  के  रूप  में  हमारे  निर्यातों  को  बढ़ाने  तथा  उनका
 करण  करने  के  लिए  संवर्धनात्मक  गतिविधियों  को  प्रायोजित  शथा  आर्थिक  सहायता  प्रदान
 करती  रही  है  ज॑ंसे  बाजार  क्ता-विक्रेता  धन्तर्राष्ट्रीय  मेलों|प्रदर्शनियों  में  भाग
 लेना  ।

 (8)  भारत  से  बस्त्रों  के  निर्यात  बढ़ाने  की  दष्टि  से  श्रायात-निर्यात  नीति  को  और  उदार
 बबाया  गया

 (9)  हमारे  निर्यात  प्रयास  को  भर  बढ़ावा  देने  की  दृष्टि  से  नई  वस्त्र  नीति  की  धोषणा
 की  गई  है  ।

 )  जिन  प्रमुख  देशों  को  भारत  वस्त्र  उत्पादों  का  निर्यात  करता  वे  सं०  रा०
 सोवियत  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  के  सदस्य  फिनलेंड

 स्विट्जरलेंड  तथा  आस्ट्रं  उपयुक्त  भाग  में  सचीबद्ध  उपायों  के
 सरकार  नए  बाजारों  में  निर्यातों  को  बढ़ाबा  देने  के

 लिए  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  देती
 रही
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 1984-85  के  दोरान  भारत  से  बस्त्र  उत्पादों  का  नियति
 रु०

 )

 निर्यात  1984-85.
 1.  सूती  वस्त्र  तथा  मेड-अप्स  एम/पी  हथकरधा

 वस्त्र  तथा  मेड-अप्स  सहित  सूती  681.08
 2.  सिले-सिलाये  परिधान  943.73
 3.  ऊन  तथा  ऊनी  माल  88.20

 4.  रेशम  129.06
 5.  मानव-निर्मित  बल्त्र  60.92
 6.  हस्तशिल्प  की  वस्तुएं  360-16

 न
 स्रोत  :  निर्यात  संवर्धन  परिषद/वस्तु  बोर्ड  ।

 1985-86  के  लिये  बस्त्र  उत्पादों  के  लिये  निर्यात  लक्ष्य
 र०

 लक्ष्य  1985-86

 1.  सूती  बस्त्र
 तथा  मड-अप्स  एम/पी  हथक  रधा

 वस्त्र  तथा  मेड-अप्स  सहित  सूती  धागा  ।  610.00
 2.  सिले-सिलाए  परिधान  1000.00
 3.  ऊन  तथा  ऊनी  माल  110.00
 4.  रेशम  135-00
 5.  मानव  लिभित  बस्त्र  15.00

 .6.  हस्तक्षिल्प  की  वस्तुएं  440,00
 en

 संसस  हइ  डियन  दुेकों  कम्पनी  लिमिटेड  से  बसूल  किया
 उत्पादन  शुल्क  ध्लौर  सीमा  शुल्क

 610.  भ्री  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  सरकार  ते  वर्ष  1985  के  दोराण  मेससे  इष्डियन  टुबेको  कम्पनी  लिमिटेड  से

 उत्पादन  शुल्क  अथवा  सीमा  शुल्क  की  कोई  वसूली  की  हे  जिसकी  वसूली  लम्बित  थी;ओऔर
 यदि  तो  मैसस  इण्डित  टुबेको  कंपनी  लि०  से  वर्ष  1985  के  दोराव  वसूल  की

 गई  सम्बित  बसूली  का  ब्योरा  क्‍या  हूं  ?

 वित्त  संज्रालय  में  राज्य  मन्जो  लगादंत  :  भर  सूचता  एकत्र  की
 जा  रही  है  ओर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 दायरा

 राष्ट्रीय  कपडा  निगम  को  विपणन  प्रणालो  को  सरल  ओर
 कारगर  बनाया  जाना

 611.  श्री  के०  प्रथामी  :  कया  पूर्ति  और  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्‍या  सरकार  के  पास  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  विपणन  प्रणाली  को  सरल  और

 कारगर  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 क्‍या  बिचौलियों  की  भूमिका  को  कम  करने  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  कार्यवाही  करने

 का  विचार  भोर
 लाभ  को  उपभोक्ताओं  तक  पहुंचाने  श्लौर  भिश्चित  कपड़ों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा

 करने  के  लिए  क्‍या  विशेष  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पति  भौर  वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्रो  चर्र  शेखर  :  सरकार  राष्ट्रीय  .
 ब्रसत्र  निगम  की  विपणन  प्रक्रिया  सहित  उसके  कार्यों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करती  हाल
 ही  में  एन०  टी०  सी०  के  विपणन  ढांचे  को  पुनसंरचित  किया  गया  है  ताकि  एकल  निविदा  प्रणाली
 के  भन्तगंत  सरकार  को  सप्लाशयां  पूरी  की  जा  सके  और  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  व  राज्य
 संस्थाओं  को  बिक्रियां  बढ़ाने  के  लिये  प्रयास  किये  जा  सके  तथा  निर्यातों  को  बढ़ाया  जा  सके  ।

 ओर  (ग)केन्द्रीय/राज्य  सरकार  के  विभागों/सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को

 एन०सी  ०सी  ०एफ०  तथा  उसकी  अपनी  खुदरा  दुकानों  के  जरिए  वितरित  नियंत्रित  कपड़े  की  बिक्रियां
 बिना  विचोलियों  के  सीधे  ही  को  जाती  हैं  ।

 एन०  टी०  सी०  मिलों  द्वारा  ब्लेंडिड  वस्त्रों  का  उत्पादन  1989-1990  तक  कुल  कपड़े  के
 उत्पादन  के  4.6%  से  बढ़ाकर  19.7%  करने  प्रस्ताव  एन०टी०सी०  ने  नियंत्रित  कपड़ा
 योजना  के  भाग  के  रूप  में  काटन  पोलिस्टर  ब्लेंडिड  शटिंग  का  उत्पादन  पहले  ही  भारम्भ  कर
 विया

 उत्क्ष्ट  किस्मों  के  चाबल  का  निर्यात
 612,  भ्री  सोभनाड्रीसवरा  राव  :  क्‍या  वाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  चावल  का  भारी  मंडार  जमा  होने  और  1983-84  में  खाद्यान्नों  कौ
 रिकाड्  पंदावार  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार  बासमती  चावलों  की  जिनका  कि  थोड़ी
 मात्रा  में  निर्यात  किया  जाता  बढ़िया  और  उत्कृष्ट  बढ़िया  किस्म  के  चावल  का  भी  विदेशों
 को  निर्यात  करने  का  है  जिससे  कि  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  की  जा  सके  और  किसानों  को  अपने  धान  का
 अच्छा  मूल्य  मिल  सके  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  जी  नहीं  ।
 कोयला  खानों  को  दोषपधुर्ण  बिद्चू.त  सप्लाई

 613,  श्री  चितामणि  पाणिशही  :  क्या  खान  शोर  कोयला  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्ष्या  यह  सच  है  कि  देश  की  सभी  प्रमुख  छ्लानों  में  कोयले  के  कम  उत्पादन  का  मुख्य
 कारण  उनको  दोषपूर्ण  विद्युत  सप्लाई  है

 क्‍या  सरकार  ने  कोयला  सानों  विद्युत  सप्लाई  को  जांच  करने  के
 लिए  कोई  समिति

 की  है
 |  यदि  तो  क्या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  और  रिपोर्ट  की  मुख्य

 बातें  क्‍या  भो
 यदि  तो  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  होने  की  भाक्षा  है  ?
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 खान  और  कोयला  मन्त्रो  बसस्त  :  बिजली  को  सप्लाई

 से  मुल्य  रूप  से  ईस्टन  कोलफील्डस
 लि०  और  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  के  कोयले  के  उत्पादन

 पर  ध्ुरा  असर  पड़ा

 सचिव  मंत्रिमंडल  की  अध्यक्षता  में  दिनांक  27-5-1985
 को  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  यह  समिति  पूर्वी  क्षेत्र-विशेषकर  ईस्टनें  कोलफील्ड्स
 लि०  और  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  की  खानों  में  बिजली  फो  सप्लाई  को  समस्या  पर  विचार
 करेगी  ।

 यह  संभावना  है  कि  समिति  अपनी  रिपोर्ट  शीघ्र  ही  दे  देगी  ।

 सरकार  के  खर्च  पर  निपंत्रण

 614.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  केन्द्र  तथा  राज्य  स्तर  पर  योजना  तथा  गैर  योजना
 क्षेत्रों  में  सरकार  के  ख्ं  पर  निगरानी  तथा  नियंत्रण  रखने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  योजना  तैयार

 की  है;भोर

 यदि  तो  मोटे  तोर  पर  उसकी  रुपरेला  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  हाँ  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  व्यय-योजनागत  भर  योजना-भिन्‍्न  दोनों--की  देखभाल  नियमित
 अन्तरालों  पर  की  जाएगी  ताकि  जहां  कहीं  आवश्यक  हो  उपचा  रात्मक  उपाय  किए  जा  सकें  ।  जहां
 तक  राज्य  का  सम्बन्ध  केन्द्र  ओवर-ड्राफ्ट  की  स्थिति  पर  निकट  से  निगरानी  रखे  हुए  हैं  ।

 गजरात  में  शाष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  प्रबन्घधाधीन  कपड़ा  मिले

 615.  श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  कया  पूर्ति  भ्ौर  वस्न्न  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (%)  ग्रुजरात  में  कितनी  क्लोर  कौन-कौन  सी  कपड़ा  मिलों  का  प्रबन्ध  राष्ट्रीप  कपड़ा  निगम
 लिमिटेड  के  हाथ  में  -

 |
 सरकार/बेंक  द्वारा  उनमें  से  प्रत्येक  में  कितनी  कार्यंचालन  पू'जी  का  निवेश  किया

 गया

 31  1985  को  शुद्ध  हानि/लाभ  की  स्थिति  कया

 जिन  मिलों  को  लगातार  घाटा  हो  रहा  उनके  कार्य  पाल  को  सुधारने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  जाने  का  विधार  है  ?

 पूति  धौर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  चंद्र  दोखर  सिह  )  )  राष्ट्रीय  बस्त्र निगम

 )  के  प्रबन्ध  के  अन्तर्गत  इस  समव  11  राष्ट्रीयकृत  वस्त्र  मिले  एन०टी०सी०  के  अस्तगंत
 मिलों  के  नाम  संलग्त  में  दिए  गए  हैं  ।

 प्रत्येक  वस्त्र  मिल  में  सरकार/बेंक  द्वारा  कायंशील  पू'जी  निवेश  की  राशि  दर्शाने  बाला
 संलग्न  है  ।

 1984-85  के  लिए  एन०  टी०  सी०  के  अस्तगंत  प्रत्येक  एकक
 अजित  किए  गए  लाभ/हानि  दर्शाने  वाला  संलग्त  है  ।
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 एन०टी०सी०  के  अन्तगंत  मिलों  के  कार्य  विष्पादन  में  के  लिये  उठाए
 गए  |  जा  रहे  कुछ  महत्वपूर्ण  कदम  निम्नोक्त  प्रकार  इतर

 )  विभिन्‍न  उपलब्ध  माध्यमों  से  रुई  की  समय  पर  श्रधिप्राप्ति  के  लिए  एਂ  की

 जाती
 व्यवस्था

 (2  )  कार्यश्षील  पू  जी  की  प्रतिपूर्ति  की  गई  है  ताकि  नकद  हानियों  को  पूरा  किया  जा

 (3)  पावर  कमी  पर  काबू  पाने  के  उद्देश्य  से  स्वतः  पंदा  करने  की  क्षमता  को  बढ़ाया
 गया

 (4)  सभी  स्तरों  पर  लागतों  में  कमी  के  लिए  लागत  नियन्त्रण  विधियां  शुरू  की
 गई

 (5)  उपलब्ध  ल्ञोतों  के  बेहतर  प्रबन्ध  के  लिए  श्राथिक  सहायता  के  प्रबन्ध  को  सुदृढ़  बन।या
 जा  रहा

 (6)  मिलों  के  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  योजना  को  प्रोत्साहित  किया  जा
 रहा

 (7)  ग्रैर  संचालन  संबंधी  खर्चों  को  कम  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 एन०टी०सी०  लि०  के  अ  तगंत  वस्त्र  मिलों  के  सम्ब  घ  में

 शेंकों  हारा  किये  गये  का्यंशील  प्‌  जो  निवेश  की  राह्षि  दर्शाने  वाला  विवरण
 रु०

 मिल  का  माम  सरकार  द्वारा  बेकों  द्वारा  निवेश
 निवेश  की  गई  की  गई  कार्यशील

 कार्यशीक्षपू  जी  पूजी
 ——

 1.  भ्रहमदाबाद  ज्यूपीटर  टैक्सटाइल  मिल्स  539.,07  95.95
 2.  अहमदाबाद  म्यू  टे  क्सटाइल  मिल्स  108-41  83,88
 3.  हिमदारी  टंक्सटाइल  मिल्स  48.61  26.22
 4.  जहांगी  र  टैक्‍्सटाइल  मिल्स  259.97  65. 48
 5.  न्यू  मानकचोक  टेक्सटाइल  मिल्स  73.69  22.33

 5,  राजनग र  टेक्सटाइल  मिल्स

 धर  राजनगर  टैक्सटाइल  मिल्स  सं०  2!  |  433.09  90.88
 8.  महालक्ष्मी  टंब्संटाइल  मिल्स  113.86  122.25
 9.  पेटलेंड  टेक्सटा  इल  मिल्स  105.96  74,13

 10.  राजकोट  टेक्सटाइल  मिल्स  34.48  41.65
 11.  वी रमगाम  टेंक्‍्सटाइल  मिल्स  80.89  64-04

 1818.03  685.81
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 जता  विभकरनोनरनीी

 राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  गुजरात  लि०  के  अ  तभंत  वस्त्र  भिलों  के  माम
 1.  राजकोट  टेक्सटाइल  राजकोट  ।

 2.  महालक्ष्मी  टंकक्‍्सटाइल  भावनगर  ।

 3,  पैटेलेंड  टेक्सटाइल  पैटेलेंड  ।

 4.  भहमदाबाद  न्यू  टेक्सटाइल  अहमदाबाद  ।

 5,  अहमदाबाद  ज्यपीटर  टक्सटाइल  अहमदाबाद  ।
 6
 7
 8
 9

 जहांगीर  टेकसटाइल  अहमदाबाद  ।
 ,  राजनगर  टेक्‍्सटाइल  अहमदाबाद  1)
 ,  राजनगर  टंक्सटाइल  अहमदाबाद  2)
 ,  वीरमगांव  टक्सटाइल  वीरमगांव  ।

 10.  न्यू  मानकचोक  टेक्सटाइल  अहमदाबाद  ।

 11.  हिमदारी  टेक्‍सटाइल

 12.  *फाइन  निर्टिंग  टेक्सटाइल  श्रहमदाबाद  ।
 का

 *एक  न्यायाधीन  मामले  के  कारण  कब्जा  नहीं  लिया  जा  सका  ।

 राष्ट्रीय  बस्त्र  निगल  लिसिदेड

 लाभ/हामि  श्थिति

 े  ०
 अनुषंगी  निगम  :  एन०टी०सी०  लि०

 मिल  का  नाम  »  1984-85

 1.  राजकोट  टेक्‍्सटाइल  राजकोट  17.41
 2,  महालक्ष्मी  टंक्‍्सटाइल  भावतगर  193.52
 3.  पेटलेंड  टेक्सट।इल  पेटलेंड  161-12
 4.  अहमदाबाद  न्यू  टंक्सट।इल  अहमदाबाद  247.62
 5.  अहमदाबाद  ज्यूपीटर  टेकक्‍सटाइल  अहमदाबाद  319.98
 6.  जहांगी  र  टेक्सटाइल  अहमदाबाद  277.74

 राजनगर  टेक्सटाइल  सं  ०
 8  राजनगर  टैक्सटाइल  सं  ०  2)

 332-32

 9.  बी  रमगांव  टेक्सटाइल  बी  रमभांव  138,29
 10.  न्यू  मानकचोक  टेक्सटाइल्स  अहमदाबाद  151.40
 11.  हिमादारी  टेक्सटाइल  अहमदाबाद  89.31
 12.  फाइन  निर्टिंग  अहमदाबाद  शारम्भ  नहीं  हुई

 सब  :  एच०भो०  समायोजन  ।

 सिक्‍कों  ओर  छोटे  तोढों  को  भारो  कमी
 616.  भी  संम्रद  मसुदल  हुसन  :  क्ष्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिक्कों  और  छोटे  नोटों  की  निरन्तर  भारी  कमी  के  कारण  मुल्य  स्थिति  भोर  भी

 बिगड़ती  जा  रही  है
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 आन  हजओ  ह  हे  eee

 यदि  तो  कुल  मुल्य  वृद्धि
 में

 इसक  कितने  प्रतिशत  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  लनादम  :  ऐसी  स्थिति  में  जहाँ

 सिक्कों  की  भारी  कमी  वास्तविक  ध्यवहार  विक्रेताओं  ओर  क्रताओं  की  लेनदेनों  को  पूर्णा

 कित  करने  की  प्रवत्ति  रहती  पूर्णाकनन  किध्षी  भी  ओर  हो  सकता  है  भोर  इसलिए  यह  एक

 दुसरे  को  निष्प्रभाव  कर  देता  सिक्‍कों  और  नोटों  की कमी  और  सामान्य  मुल्य  वद्धि  में  श्ञात

 रूप  में  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 इसबिए  सिक्कों  को  कमी  से  मूल्यों  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  का  निर्धारण  करना  संभव
 नहीं  है  ।

 पटसन  की  बिक्री

 617.  भ्री  रेणुपद  दास  :  क्‍या  पति  ओर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  वर्तमान  मौसम  में  बाजार  में  बिक्री  के लिए  कुल  कितनी  मात्रा  में  पटसन

 पटसन  मिल  मालिकों  ने  इसमें  से  कितनी  मात्रा  में  पटसन  की  खरीद

 भारतीय  पटक्षन  निगम  के  अलावा  अन्य  एजेंसियों  ने  कितना  पटसन  और

 इन  एजेंसियों  के  बारे  में  सरकार  के  क्‍या  विचार  हैं  और  इसका  ब्यौरा  क्‍या

 पति  ओर  वस्त्र  सं  ब्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  चन्द्र  होखर  चालू  पटसव  मोसम

 1985-86  के  दोरान  अब  तक  बाजार  में  पटसन  की  कुल  थ्रावक  का  ]  लाख  से  2  लाख  गांठों  के
 बीच  होने  का  अनुमान  आवक  इस  समय  उत्तरी  बंगाल  ओर  उत्तरी  बिहार  के  अगेती

 बुआई  वाले  क्षेत्रों  वाले  बाजारों  तक  ही  सीमित

 मोर  बताया  जाता  है  कि  उद्योग  तथा  व्यापार  सभी  देहाती  बाजारों  में  पटसन
 की  खरीद  कर  रहा  है  ।

 आवदयक  होने  पर  कारगर  मूल्य  समर्थन  सुनिदिचित  करने  के  लिए  मूल्य  पर  नियमित
 निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।

 वस्त्र  उद्योग  भ्राधतिकोकरण  कोष

 618,  भ्रो  अनम्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  पूति  ओर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  वस्त्र  उद्योग  भाधुनिकोकरण  कोष  के  बारे  में  सरकारी  नीति  को  अन्तिम  रूप  दे

 दिया  णया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या
 क्‍या  भारतीय  सूती  कपड़ा  मिल  संघ  द्वारा  कोई  सुझाव  दिए  गए  श्रध्ययन  किया

 गया  धोर
 यदि  तो  तश्सस्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पूर्ति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चर  शेखर  ओर  नई  बस्तर  नीति
 के  अन्तगंत  एक  वस्त्र  आधघुनिकीकरण  कोष  सजित  करने  का  विधिष्चचय  किया  गया  है  ताकि  उच्चोग

 श्राघुनिकीकरण  के  लिए  घरेलू  संसाधन  बता  सके  ।  ठीक-ठीक  कार्य-पद्धतियों  को  अभी  अन्तिम  रूप
 दिया  जाना

 और  एक  विवरण  संलग्न  है



 ‘
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 अकसर

 विवरण

 छठी  पंचवर्षीय  योजया  में  लिजी  निगमित  क्षेत्र  की  वित्त  व्यवस्था  के  बारे  में  योजना  आयोग

 द्वारा  नियुक्त  अध्ययन  समूह  की  प्रदनावली  के  अपने  उत्तरों  में  मारतीय  रुई  मिल्स  फेडरेशन  ने  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  वस्त्र  उद्योग  की  आधुनिक्रोीकरण  आवद्यकताओं  की  वित्त  व्यवस्था  के  लिए
 संसाधन  अन्तर  को  पूर्ति  क ेलिए  एक  वस्त्र  आ्रधुशिकीकरण  कोष  का  सृजन  करने  का  सुझाव  दिया

 उनके  सुझाव  के  अनुसार  कोष  निम्नोक्त  प्रकार  से  सुजित  किया  जा  सकता  है  :

 )  मिलें  से  एकत्र  किए  गए  उत्पादन  शुल्क  में  पे  लगभग  20  प्रतिशत  को
 भोर

 (a)  »लों  को  इस  बात  की  अनुमति  देना  कि  वे  इस  धार्त  के  आधर  पर  कि  इस
 प्रकार  निर्धारित  को  गई  राधि  का  उपयोग  केवल  आधुनिकीकरण  के  लिए  अपेक्षित  मष्ीनों
 के  भुगतान  के  लिए  किया  मूल्यह्वास  से  पहले  का  पूुर्व  लाभों  के  30%,  तक  राष्षि
 का  विनियोग  कर  सकेंगे  कर  उसे  अलग  रख  इस  प्रकार  से  व्यवस्थित  राशि
 विनियोग  बषं  में  फिर  से  मुगतान  किए  गए  कर  के  लिए  पात्र  होनी  चाहिए  ।

 सिले-सिलाये  कपड़ों  का  मिर्यात
 619.  डा०  ए०  के०  पढेल  :  क्‍या  पूति  और  वस्त्र  मन्त्रो  व्त्रों  के  निर्यात  के  बारे  में  27

 1984  के  अतारांकि  प्रएन  संख्या  894  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 उपरोक्त  प्रइन  के  वक्तव्य  में  उल्लिल्ित  वर्ष  1981  से  1983  के  दोरान  (1)  कोटे
 की  वस्तुएਂ  (2)  गंर-कोटे  की  वस्तुएਂ  प्रत्येक  देश  देश  प्रत्येक  श्रेणी  की  कुल
 कितनी  मात्रा  तथा  मूल्य  की  वस्तुओं  का  निर्यात  किया

 वर्ष  1980  से  1983  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  विर्यात  की  कुल  मात्रा  तथा  मूल्य
 दह्ष ति  हुए  प्रत्येक  नियंत्रित  देश  की  कौनसी  प्रमुख  गेर-कोटे  की  वस्तुओं  का  निर्यात  किया
 कौर

 उपरोक्त  प्रएन  के  भाग  के  पैरा  (6)  में  दिए  गए  उत्तर  तथा  परिधान  निर्यात
 संवर्धन  परिषद  के  तारीख  4-6-1984  के  नीति  परिपत्र  संख्या  84/18  के  संदर्भ

 क्या  1985  की  कोटा  नीति  के  लिए  व्यापार  परिधान  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  के  सदस्यों  द्वारा
 भरी  रचित  प्रए्मावली  में  दिए  गए  सुझाव  को  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखती  जाएगी  ?

 पूति  और  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  शक्षर  सिह):(क  )  एक  विवरण  समा-पटल
 वर  रख  दिया  गया  है  ।[  प्रंथालय  में  रख  गया  ।  बेखिये  संक्ष्या  एल०  टो०  1238/85  ]

 एक  विवरण  समा-पटल  पर  रख  दिया  गया  में  रखा  देखिये
 संल्या  एल०  टी०  1238/85]  वर्ष  1980  के  संबंध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 1985  के  लिए  निर्यात  हकदारी  वितरण  नीति  के  बारे  में  व्यापारी  वर्ग  द्वारा  दिए
 गये  स्वीकृत  सुझावों  का  सारांश  अपरेल  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  काउन्सिल  द्वारा  यथा  प्रस्तुत  सभा-पटल
 प्र  रख  दिया  गया  है  ।[  प्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संस्या  एल०  टी०  1238/85  ]

 बुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  आधुनिकीकरण
 620.  भ्री  बसुदेव  आचाय॑  :  क्‍या  इस्पात  ख्ाम  झोर  कोयला  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र

 क ेआधुनिकीकरण  के  लिए  लगभग  1200
 करोड़  रुपए  मंजूर  किए
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 यदि  तो  क्‍या  उपयु"क्त  आधुनिकीकरण  इस  बीच  प्रारम्भ  हो  गया  ओर
 यदि  नहीं  आधुनिकीकरण  का  काय॑  प्रारम्भ  म  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  क०  नटवर  :  )  नहीं  ।

 भौर  सरकार  ने  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  का  प्रोद्योगिकीय  उन्नयन  तथा
 निकीक रण  करने  के  लिए  प्रारस्मिक  तथा  समर्थकारी  कार्य  करने  के  लिए  25  करोड़  रुपए  की
 स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  सातवीं  योजना  के  अम्तगंत  दृस्पात  क्षेत्र  को  धन  का  आवंटव  करने
 के  कार्य  को  अन्तिम  रूप  देने  के  पदचात्‌  हो  इस  योजना  पर  पूजी-निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  लिया

 बिहार  में  बाणिजियक  बंकों  को  क्षाखाएं  खोलना

 621.  भी  प्रकाद्  चन्द्र  :  क्या  वित्त  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  ;

 )  पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  बिहार  में  विभिन्‍न  वाणिज्यिक  बेंकों  की  जिलेवार  कितनी

 शासखाएਂ  श्लोली  गई  ;
 क्‍या  वर्ष  1985-86  में  बेंकों  की  शाखाओं  में  वद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  ओर
 यदि  तो  वषं  1985-86  में  बिहार  में  विभिम्नं  वाणिज्यिक  बेंकों  की  जिलेवार  ओर

 कितनी  शाखाए  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनाद न  से  वर्ष  1982,  1983
 बोर  1984  के  दोरान  वाणिज्यिक  बेंकों  ने  बिहार  में  777  शाखाए  इसके  वर्ष
 1985  के  शुरू  में  राज्य  में  नए  कार्यालय  खोलने  के  लिए  बंकों  के  पास  441  प्राधिकार  पत्र  थे  ।
 जिलावार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  बेंकों  से  लम्बित  प्राधिकार  पन्नों  का  जल्दी
 योग  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 विवरण

 जिला  1-1-1982  से  31-12-1984  के  28-2-85  को  बेकों के
 बीच  खुले  कार्यालयों  की  संल्या  पास  शासा  खोलने

 के  वास्ते  लम्बित
 प्राधिकारी  पत्रों  की

 |  संब्या

 Lanna  औरंगाबाद  18  8
 2.  बेगूसराय  12  5
 3.  भागलपुर  25  7
 4.  भोजपुर  10  25
 5.  दरभंगा  26  8
 6.  धनबाद  28  2

 7,  गया  23  23
 8.  गिरडीह  24  6

 9,  गुड्डा  5  2

 10.  गोपालगंज  13  12
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 1 a  2  3

 12.  हजारीबाग  1६  ¥
 13.  कटिहार  है  is

 14,  मधेपुरा  6  30

 »  मधुबनी  ६ TAIT - 29  19

 17.  खागरका
 कि  मुगेर

 -  29  हर

 18.  मुजफ्फरपुर  2  ‘

 19,  नालंदा
 '

 23  4

 20,  गवादा  25  4

 20,  पलाम  ov  2

 22,  पश्चिवम  चउम्पारन  36  9

 22,  पटना  36  7

 23.  पूणिया  42

 24,  पूर्वी  चम्पारन  20  14

 25.  रांचो  42  14

 26.  रोहतास  20  13

 27.  सहरसा  48  24

 28.  समस्तीपुर  48  12

 29,  संथाल  परगना  24  20

 30.  सारन  24  24

 2  सिवन  |  48  18

 32.  सिंह  भूम  25  18

 33,  सीतामरही  20  i

 34.  वैशाली  गा  441

 जोड़  का राष्ट्रीयकरण

 देश  में  कपड़ा  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण

 622.  भरी  हरिहर  सोरन  :  कया  पूर्ति  और  बस्त्र  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  को  कुछ  कपड़ा  भिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 पदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  राष्ट्रीयक रण  के  लिये  कौम-कौन  सी  कपड़ा  भिलों  का

 चयन  किया  गया  भौर

 इत  कपड़ा  मिलों  का  कब  राष्ट्रीयकरण  किया  जायेगा  ?

 पूर्ति  श्लोर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  चग््र  होलर  :  से  सरकार  ने

 देक्ष  में  कुछ  वस्त्र  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  निर्णय  नहीं  किया
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 ——  मनन सोबियत संघ द्वारा «न  न  सामान  ५++भआभभकभ५++  आम  कृपा

 सोबियत  संघ  द्वारा  कपड  को  खरोद

 623,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  पूति  और  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सोवियत  संघ  ने  भारत  से  कपड़ा  खरीदने  की  इच्छा  व्यक्त  की

 क्या  इसके  लिये  कोई  दीर्घावधि  खरीद  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया  और
 यदि  तो  सोवियत  संघ  द्वारा  भारत  से  कुल  कितने  मूल्य  का  कपड़ा  खरीदे  जाने  का

 प्रस्ताव  है  तथा  कब  तक  ?

 पूर्ति  श्लोर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चखा  शोर  :  जी  हां  ।

 ओर  सरकार  ने  सोवियत  संघ  के  साथ  दीर्घावधि  व्यापार  कार्यक्रम  की  अन्तिम  .

 रूप  देने  के  लिये  बातचीत  आरम्म  कर  दी

 शिक्षु  मुण्डों  का  निर्यात

 624-  भरी  लाला  राम  केन  :  कया  वाणिज्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  मानव  विशेष  रूप  से  क्षिणुओं  के  अस्थि-पिजर  भारत

 से  विदेशों  को  निर्यात  किये  जाते
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है ओर  इसकी  अनुमती  देने  का  उद्देश्य  क्‍या

 भोर
 इस  व्यापार  में  कितनी  फर्म  /  व्यक्ति  लगे  हुए  हैं  तथा  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष

 के  दोरान  इस  व्यापार  से  कितनी  विदेक्षी  मुद्रा  अजित  की  गई  ?
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  ओर  मानव  कंकालों

 तथा  उनके  हिस्सों  के  निर्यात  को  अनुमति  पत्तन  लाहसेंसिग  प्राधिकारियों  द्वारा  इनके  प्रमाण-पत्र
 पेश  करने  पर  दी  जाती  है  (1)  पुलिम  प्राधिकारियों  जो  कि  सम्बन्धित  पुलिस  थाने  के  प्रभारी
 अधिकारी  से  कम  स्तर  के  न  प्राप्ति  के  स्रोत  के  बारे  में  जिसमें  वजन  या  संख्या  के
 रूप  में  मात्रा  भी  बताई  जानो  विदेशी  खरीदार  का  इस  श्राद्यय  का  प्रमाण-पत्र  कि
 मानव  कंकालों  की  आवश्यकता  केवल  जीव  वंज्ञानिक  तथा  चिकित्सा  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  लिये

 मानव  कंकाल  भौर  उसके  हिस्से  मद  को  अलग  से  वर्गीकृत  महीं  किया  जाता  है  जिसके
 आधार  पर  डो०  सी०  भाई०  एण्ड  एस०  कसकत्ा  द्वारा  निर्यात  आंकड़े  संकलित  किये  जाते
 हों  ।  सी०  सी०  आई०  एण्ड  ई०  के  कार्यालय  के  रिकार्ड  के  अनुसार  1984-85  के  दौरान
 कंकालों  और  उसके  हिस्सोंਂ  के  निर्यात  154.39  लाख  २०  के  ये  मर्दे  प्रायः  कलकत्ता  पत्तन  से
 निर्यात  की  जाती  हैं  तथा  कलकत्ता  सीमा-णछुल्क  द्वारा  हुर  रोज  जारी  की  जाने  बाली  सीमा  शुल्क
 सची  में  बताए  गये  अनुसार  इनके  प्रमुख  निर्यातक  हैं  ।

 [  अनुवाद  ]
 मोजूदा  रिक्त  पदों  झोर  नये  पदों  पर  भर्तो  पर  प्रतिबन्ध  में  छूट

 625,  प्रोਂ  नारायण  श्न्द  पराहर  :  क्‍या  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्‍या  सरकार  ने  इस  तथ्य  की  ओर  ध्यान  हैं  कि  डाक  तथा  पर्यटल  ओर  नगर

 विमानन  श्रादि  ज॑से  विभागों  में  संचालनाट्मक  पदों  पर  भर्ती  के  लिए  1974  में  लगाए  गए  प्रतिबन्ध
 से  छूट  दी  गयी  थी  ओर  इन  विभागों  के  केवल  प्रशासनिक  पद  हो  इस  प्रतिबंध  के  अम्तगंत  आते

 यदि  तो  क्‍या  वेंसा  ही  रवंया  इस  बार  अपनाए  जाने  का  बिचार  है  और  क्या

 मौजूदा  रिक्त  पदों  भर  नए  पदों  के  लिए  भर्ती  पर  1984  में  लगाए  प्रतिबन्ध  को  उपयुक्त  ढंग से
 संशोधित  किया  जाएगा  जिससे  कि  स्थिति  1974  के  प्रतिबंध  जेसी  हो  जाए
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 यदि  तो  अपेक्षित  संशोधन  कब  तक  ने  की  संमावना  और
 यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  पुजारी  )  :  हां  ।

 नहीं  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मुद्रा  स्फीति  निरोधक  उपायों  के  एक  भाग  के  रूप  में  1984  में  भारत
 कार  के  मंत्रालयों/विभागों  को  सलाह  देते  हुए  अनुदेश  जारी  किये  गये  थे  कि  जहां  रिक्तियों  को  भरने
 के  लिए  पहले  ही  कायंवाही  आरम्म  कर  दी  गई  हो  उनको  छोड़कर  रिक्तियाँ  भरी  जाएं  और  तब  से
 परिस्थितियों  में  कोई  परिवतंन  नहीं  हुआ  है  जिससे  इन  अनुदेश्ों  में ढोल  दी  जा  सके  ।

 सोमा-शुल्क  समाहूर्ता  द्वारा  प्रभावेवी  भांडागार  का  सालो  किया  जाना
 626.  क्री  नटवर  सिह  सोलंको  :  क्‍या  जित  मन्त्री  सीमा  शुल्क  समाहर्ता  कार्यालय  अम्बई  के

 भांडागार  से  चोरी  के  बारे  में  12  अप्र  1985  के  तारांकित  प्रएइन  संख्या  407  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  नगर  निगम  द्वारा  सीमा  शुल्क  वम्बई  के  कब्जे  में  प्रभादेवी
 गार  के  इस्तेमाल  में  परिवर्तन  की  ओर  ध्यान  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण  विषेष  रूप  से  जबकि
 आवासीय  फ्लेटों  के  निर्माण  की  योजना  निगम  द्वारा  पास  की  गई  और

 क्‍या  सीमा  शुल्क  बम्बई  ने  30  1985  को  एक  वेकल्पिक  स्थान  दूढ
 लिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  बम्बई  नगर  निगम  द्वारा  यह

 सूचित  किया  गया  है  कि  प्लाट  के  मामलों  को  कुछेक  हर्तों  को  पूरा  करने  के  लिए  कहा  गया  था
 ओर  वे  शर्तें  प्री  नहीं  की  गई  हैं  ओर  इसलिए  नगर  निगम  ने  प्रयोग  में  इस  परिवर्तत  के  लिए  कोई
 ध्यान  नहीं  दियां  ।

 समाहर्तालय  वेकल्पिक  आवास  के  लिए  प्राप्त  प्रस्तावों  की  जांच  कर  रहा

 कंरो-सिलिकान  को  कमी

 627.  डा०  छिन्ता  मोहन  :  क्‍या  शान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ओर  अन्य  इस्पात  कारखानों  के  लिए
 सिलिकान  की  कमी  स्टेडड  8-7-1985)  ;

 (  यदि  तो  क्या  इसका  आ्रायात  किया
 कया  आंध्र  प्रदेश  और  अन्य  राज्यों  में  बिजली  की  कमी  के  कारण  फेरो-सिलिकान  के

 उत्पादन  में  कमी  हुई  ओर

 यदि  तो  क्या  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  केਂ  नटबर  :  (%१)  स्टील  अथारिटी  आफ

 इण्डिया  लिमिटेड  के  का  रखाने  फेरो  सिलिकान  की  कमी  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।
 फरो  सिलिकन  का  आयात  करने  से  संबंधित  मामला  स्टील  अधारिटो  आफ  इण्डिया

 लिमिटेड  के  विचाराधीन  है  ।
 ओर  स्टील  भ्रथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  कर्नाटक  और  उड़ीसा

 संभारकों  द्वारा  की  ज़ाने  वालो  फेरो-सिलिकान  की  सप्लाई  में  कमी  की  समस्या  का  सामना  कर  रही

 al
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 थान्प्न  प्रदेश  से  को  फरो  सिलिकान  की  सप्लाई  करने  वाले  संभारक  ने  बय  1984-85
 के  दोरान  उन्हें  सौंपे  गए  आइंरों  की  आपूर्ति  कर  दी

 दिललो  में  धंक  डकतियां

 628.  भरी  कालो  प्रसांद  पांड  :  क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (©)  दिल्ली  में  15  1985  तक  पिछले  महीने  के  दोराम  कितनी  बेंक  डकंतियां
 पड़ी

 (@)  इन  बेंक  डकंतियों  में  कुल  किंतनी  धनराशि  लूटी  गई  और
 इन  बेंक  डकंतियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंत  :

 लगभग  7.66  लाख  रुपए  ।

 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  को  अपनी  शआंतरिक  सुरक्षा  ब्यवस्था  को

 पृ
 बनाने  के  लिए  कहा  बेंकों  में  सुरक्षा  व्यवस्था  सम्बन्धी  उच्च  शक्ति  प्राप्त  कार्यकारी  दल  की

 रिपोर्ट  बेंकों  और  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  गई  है  ताकि  वे  इस  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिधों  पर
 अमल  करें  ।

 ]
 फर्मों  द्वारा  भंक  ऋण  लेकर  गायब  हो  जाना

 629.  भ्री  कमला  प्रसाद  राबत  :  क्‍या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  9  1985  के  से  में

 “80  लाख  कर्ज  लेने  के  बाद  चार  फर्म  शीषंक  से  छपे  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया
 गया  भर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  इस  मामले  में  क्‍या
 बाई  की  गई  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  हां  ।
 भारतीय  रिजव  बेंक  की  इस  मामले  की  जानकारी  है  ओर  रिजवं  बेंक  इस  मामले

 में  अन्य  बेंकों  के  साथ  अनुवर्ती  कार्रवाई  कर  रहा  है  मारतीय  ररिजव  बेंक  को  तथाकथित
 फर्मो  के  होने  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  है  ।  बेंक  आफ  बढ़ोदा  और  इलाहाबाद  बेक  के
 थीच  मध्यस्थता  के  प्रएन  पर  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  कारंवाई  को  जा  रही

 [  अनुवांव  ]
 फाहठा  एक्सपोरटं  प्रोसेध्षिण  जोन  अथारिटो  को  स्वायत्त  दर्जा  प्रदान  करना

 630.  भ्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झरने
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  फाल्टा  एक्सपो्ड  प्रोसेस्िंग  जौन  अथारिटी  को  स्वायत्त  निर्णय

 लेने  वाली  संस्था  बनाने  का  कोई  निर्णय  लिया  धोर
 यदि

 तो
 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  भर  पश्चिम  बंगाल  में  फाल्टा

 एक्सपोट्ट  प्रोसेसिंग  जोन  से  निदेश  के  प्रस्तावों  को  समय  पर  मंजूरी  देने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  और  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 बाणिण्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  पी०  ए०  :  और  फाल्‍्टा  निर्यात
 संसाधन  क्षेत्र  प्राधिकरण  की  स्थापना  इस  लिंये  की  गई  है  तारि  उसे  क्षेत्र  के  क्षोत्र  विकांस  करने  और
 सुचारु  रूप  से  कार्य  करने  के  लिये  निर्णय  लेने  के  लिये  व्यापक  अधिकार  प्राप्त  हौ  सके  ।  समय  पर
 किलियरेंस  के  लिये  एक  ही  स्थान  पर  किलियरेन्स  सुविधा  के  जरिए  क्षेत्र  के  लिये  अनुमोदन  बो्ड
 क्षेत्र  में  थौद्योगिक  और  विनिर्माण  एककों  को  स्थापित  करने  हैतु  प्रस्ताव्रों  पर  विज्ञार  करता  है

 ।
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 दोहरे  कराधान  को  समाप्त  करने  के  लिये  शह्ग्प  द्ों  के  साथ  करार
 631:  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 उन  देक्षों  का  क्या  ब्यौरा  है  जिनके  साथ  भारत  ने  दोहरे  कराधान  को  समाप्त  करने
 के  लिए  करार  किया  और

 (@)  दोहरे  कराधान  को  समाप्त  करने  के  रास्ते  में  क्या  कठिनाइयां  आ  रही  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादेन  :  ओर  एक  विवरण
 संलग्त  जिसमें  ऐसे  देशों  की  सूची  दो  गई  जिनके  साथ  भारत  ने  दोहरे  कराघान  के  परिहार
 के  लिए  कर।र  किए  हैं  ।  अनेक  अन्य  देक्षों  क ेसाथ  ऐसे  करारों  के  निष्पादन  के  लिए  बातचीत  चल

 रही  है  ।  ऐसे  समभोतों  में  सर्म्बान्धत  देशों  से  आपती  द्वित  में  राजस्व  को  बाँटने  की  अपेक्षा  होती
 हैं  तथा  इसमें  पेचीदा  कानून  और  अन्य  मामले  भी  अन्तग्रंस्त  होते  इसलिए  करार  का  फो
 विचार-विमर्श  ओर  बातचीत  के  बाद  ही  किया  जाता  इस  प्रक्रिया  में  समय  काफो  खगता  है  ।

 विववरण

 व्यापक  करार  सीमित  करार

 1.  भास्ट्रया  1.  अफगानिस्तान
 2.  बै  ल्जियम  2.  आस्ट्रेलिया
 3.  ढेनमार्क  3.  ब्रुल्लोरियां
 4.  फिनलेंड  4.  चेकोस्लोवाकिया

 5.  फ्रांस  5.  इथोप्रिया  .

 6.  जमंनी  संघीय  ग्रणराज्य  6.  ईरान

 7.  प्रीस  7.  इटली

 8,  जापान  8.  कुबंत
 9.  लीबिया  9.  लेबतान

 10.  मलेशिया  10.  रूमातियां

 11.  मा  रीक्षस  11.  स्थिटज  रखेंड
 12.  भार्ने  12.  यू०एस  ०एस  ०भार०

 13.  सिंगापुर  13.  के  राज्य  धर्मा  रक

 14,  श्रीलंका  14.  पोलेंड
 15,  स्वीडन  15.  यू०  के०

 16.  तम्जानियां
 |

 16,  जंग  जनवादी  गणराज्य

 17.  संयुक्त  अरब  गण  राज्य  17,  ओमान
 18.  क े०

 |
 20,  सीरिया

 भबा०  —  बायुयात
 ज०  -  जहाजरानी

 रे
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 पूर्थो  पाकिस्तान  से  विस्थापित  ध्यक्षिययों  के  बिना  निपटाए  गए  वावे

 632,  क्रो  मदन  पांडे  :  क्‍या  वाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा  दायर  किये  गए  दावों  में  कितने
 दाबों  को  अभी  तक  नहीं  निपटाया  गया  है  और  उनको  तेजी  से  निपटांने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा

 रही
 बंगलादेक्ष  बनने  के  बदद  विस्थापित  लोगों  द्वारा  कितने  दावे  दायर  किये  गये  और

 उनमें  से  कितने  दावे  अभी  निपटाए  जाने  बाकी  भौर
 उन  मामलों  को  तेजी  से  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  मुलतः  क्षत्रु  सम्पत्ति
 अभि  बम्बई  के  यहां  अनुग्रह  अरदायगी  के  लिए  3944  ई०  जी०  दावे  पंजीकृत  किये
 इनमें  से  43  निपटान  के  लिए  सम्बित  इनका  अब  संस्थापन  भी  किया  जा  रहा

 क्षत्रु  सम्पत्ति  बम्बई  को  यहां  53,549  दावे  पंजीकृत  किये  गए  ।  इनमें  से
 14298  मामलों  में  अदायगी  की  गई  24,659  मामलों  को  समाप्त  हुआ  माना  गया  क्‍योंकि
 21,820  दवेदारों  ने  अपूर्ण  आवेदन  फाइल  किये  थे  और  2839  मामलों  में  कोई  दस्तावेज  प्रस्तुत
 नहीं  किये  गए  थे  ।  लम्बित  मामलों  की  कुल  संख्या  14,652  है  ।

 लम्बित  दावों  के  निपटाने  के  लिए  समय-समय  पर  विभिन्‍न  कदम  उठाती  रही
 है  जेसे  कि  अनुग्रह  अदायगी  के  संवितरण  के  कार्य  को  बम्वई  से  कलकत्ता  स्थानान्तरित
 सत्यापन  पेनलों  की  संखुया  में  वुद्धि  करना

 ]
 फ्रांस  के  साथ  व्यापार  करार

 633.  श्री  ई०  रेड्डी  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :
 प्रधान  मंत्री  के  हाल  के  फ्रांस  के  दोरे  के  दोरान  फ्रांस  के  साथ  भारत  द्वारा  किये  गये

 व्यापार  करार  का  ब्योरा  क्‍या
 फ्रांस  भारत  से  कुछ  खास  किस्म  को  वस्तुएं  आयात  करने  को  सहमत  हुआ

 धर
 नवीनतम  करार  के  बाद  भारत  ओर  फ्रांस  के  बीच  का  व्यापार  संतुलन  क्‍या  रहा  है  ?

 बाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  1985  में  प्रधानमंत्री

 की  फ्रांस  यात्रा  के  दौराम  भारत  फ्रांस  के  साथ  किसी  व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  गए  ।

 (@)  ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवेक्षों  के  साथ  व्यापार  समभोते  ;
 634.  भरी  के०  डो०  सुल्तागपुरी  :  क्या  बाणिज्य  मन्‍्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  अन्य  देशों  के  साथ  किए  गए  व्यापार  समभौतों  का  ब्यौरा

 क्‍या
 सोवियत  जमंन  संघीय  जमंन  लोक  तंत्रात्मक

 यूगोसलाविया  भौर  चीन  के  साथ  व्यापार  में  क्या  प्रगति  हुई  ह ैतथा  उससे  भारत  को  क्या  लाभ  हुआ
 भौर  *
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 सरकार  का  इन  देक्षों  को  किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  और  वहां  से  किन-किन

 वस्तुओं  का  आयात  करने  का  विचार

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  गत  एक  वर्ष  में  मारत
 ने  चीन  के  साथ  एक  ध्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  करार  को  मुख्य  विशेषताएं  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई

 इन  देशों  के  साथ  समग्र  व्यापार  1982-83  में  6831  करोड़  रु०  से  बढ़कर  1983-84
 में  7911  करोड़  र०  हो  गया  है  निर्यात  1982-83  में  2955  करोड़  रु०  से  बढ़कर  1983-84
 में  3163  करोड़  रु०  के  हो  गए  वाधिक  व्यापार  आंकड़े  केवल  1983-84  तक  के

 लिए  उपलब्ध  |

 भारत  इन  देक्षों  से  पू  जीगत  माल  तथा  श्ौद्योगिक  कच्चे  माल  का  अयात
 करता  है  ओर  उन्हें  कृषि  संबंधी  खनिज  चमड़ा  तथा  चमड़ा  निर्मित

 इन्जीनियरी  हस्तछ्षिल्प  की  बस्तुओं  भादि  का  निर्यात  करता  है  ।

 विवरण
 15-8-1984  को  भारत  और  घचीन  के  बीच  हस्ताक्षरित  व्यापार  करार  की  मुख्य

 विशेषताएं  :--  ,
 ॥ं

 1.  भामुल्ल॒  के  अन्तगंत  दोनों  देशों  व  उनके  लोगों  के  बीच  मेत्रीपूर्ण  संबंधों  को  आगे
 बढ़ाने  ओर  साथ  ही  समानता  तथा  पारस्परिक  लाभ  के  आधार  पर  व्यापारिक  तथा  आधविक
 संबंधों  का  संवर्धन  करने  की  इच्छा  ब्यक्त  करता  है  ।

 2.  प्रत्येक  देढा  दूसरे  देश  के  वाणिज्य  को  परम  मित्र  राष्ट्र  व्यवहार  प्रदान  करेगा  ।
 3,  दोनों  में  से  प्रत्येक  देश  के  माल  सहित  अथंबा  माल  रहित  व्यापारी  जहाजों  को

 परम  मित्र  राष्ट्र  व्यवहार  प्रदान  किया

 4,  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  के  लिए  सभी  भुगतान  दोनों  में  से  प्रत्येक  देश  में

 लागू  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण  विनियमों  के  भ्रष्ययीन  दोनों  देशों  को  स्वीकार्य  मुक्त  रूप  में
 परिवतंनीय  मुद्राओं  में  किये  जायेंगे  ।

 |

 5,  पक्षकारों  को  अपने  विवाद  यथासम्मव  रुप  में  मंत्रीपूर्ण  वार्ताओं  के  माध्यम  से
 निपटाने  हेतु  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  एक  ख्तण्ड  शामिल  किया  गया  है  अन्यथा  इस  करार
 के  उपबन्धों  के  अनुसार  विवाचन  सहारा  लिया  जा  सकता  है  ।

 6.  करार  के  साथ  वस्तुओं  की  एक  सूच्री  संलग्न  की  गई  है  ताकि  उनके
 निर्यात  में  सुविधा  रहे  ।  मारतीय  सूच्री  में  विविध  स्वरूप  के  विनिर्भित  माल  तथा  बस्तुओं
 पर  विकश्षेष  बल  दिया  गया  है  ।

 7.  दोनों  देशों  ने  यथावश्यक  रूप  में  एक  दूसरे  के  साथ  परामर्श  करने  भर

 बारी  से  मई  दिल्‍ली  और  बीजिग  में  बेठक  करने  की  सहमति  व्यक्त  की  है  ।

 8,  करार  इस  पर  हस्ताक्षर  की  तारीख  से  लागू  हुआ  है  और  वह  उसकी  समाप्ति

 की  तारीख  से  6  माह  पूव॑  दोनों  में  से  किसी  भी  पक्षकार  द्वारा  एक  लिखित  सूचना  द्वारा
 समाप्त  न  किये  जाने  तक  अनुवर्ती  अवधियों  के  लिए  अवधिवद्धि  के  साथ  तीन  बर्ष
 की  अवधि  के  लिए  रहेगा  ।
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 ]
 भर्तो  पर  प्रतिबन्ध

 635,  श्री  ललित  माकन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ($)  क्‍या  सरकार  का  विचार  भर्ती  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हटाने  का

 )  क्या  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  से  काम  में  रुकावर्टे  आ  रही  ओर

 कया  केन्द्रीय  सरकार  के  अनेक  विभाग  में  ऐसे  क्लालो  स्थानों  को  नहीं  भरा  गया  है  जो

 बहुत  समय  पहले  सरकार  के  निर्धारित  मानदणष्डों  के  अनुसार  सुजित  किए  गए  थे  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जमादन  :  से  मुद्रा  स्फोति
 लिरोधक  उपायों  के  एक  भाग  के  रूप  ।984  में  भारत  सरकार  के  मन्त्रालयों/विभागों
 को  विद्यमान  रिक्तियों  को  न  भरने  की  सलाह  दी  गई  थी  ।  अपवाद  स्वरूप  अनुकम्पा  के

 आधार  पर  मृत  कमंधारियों  के  भाश्रितों  और  अपंग  श्यक्तियों  को  एक  संगठन  के  फालतू

 हुए  कार्मिकों  को  दूसरे  संगठन  में  उन्हें  रोजगार  समूह  रिक्तियों  पर  नेमित्तिक  श्रमिकों
 को  नियमित  रिक्तियों  को  केवल  मात्र  पदोन्‍नति  द्वारा  भरने  आदि  जेसे  कुछ  चुने  हुए  मामलों
 में  छूट  दी  गई  है  सरकारी  सेवाओं  की  कार्य-कुशलता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अन्य  प्रकार
 की  रिक्तियों  को  भरे  जाने  के  प्रस्तावों  पर  प्रत्येक  मामले  के  ग्रुणदोषों  के  आघार  पर  विचार  किया
 जाता  वतंमान  अनुदेशों  में  परिबतंन  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जहाओं  को  तोड़ने  हेतु  हल्दिया  में  मेटल  ₹कप  दूं  ड  का  रपोरेशन
 का  एक  एकक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 स्तर
 636.  भोसतोी  गोता  मुखर्जी  :  क्‍या  ख्लान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 कर
 कया  मेटल  स्क्रेप  ट्रंड  कारपोरेशन  के  समक्ष  जहाजों  को  तोड़ने  हेतु  पश्चिम

 बंगाल  में  अपता  एक  एकक  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  था  ओर  वहू  गत  दो  वर्षों  से  उक्त
 निगम  के  विचाराधीन  है;ओर

 तो  क्‍या  मेटल  स्क्रंप  ट्रंड  कारपोरेशन  ने  उसकी  पूरी  तरह  जांच  कर  ली  है
 और  वहू  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंच  गई  और

 यदि  तो  मेटल  स्क्रंप  ट्रंड  कारपोरेशन  के  कब  तक  ऐसा  करने  की
 संमावना  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  के०  नटबर  :  से  हल्िया  में

 जहाज  तोड़ने  के  यंत्रीकृत  यार्ड  को  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध  में  मेटल  स्क्रैप  ट्रेंड  का०  एस्०
 टी०  से  प्राप्त  प्रस्ताव  पर  वियार  किया  गया  था  लेकित  इस  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  नहीं
 किया  गया  था  क्योंकि  सरकार  ने  निर्णय  लिया  भ्रा  कि  एम०  एस०  टी०  सी०  कैवल  जहाज
 तोड़ने  की  गतिविधियों  का  विकास  करने  के  कार्य  तक  ही  अपनो  भूमिका  सीमित  रखे  और  स्वयं
 इस  प्रकार  को  सुविधाओं  को  स्थापना  नहीं  करे  ।

 मेजेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  ह्लोर  सलेम  इस्पात  संमंत्र  का  विस्तार
 637.  श्री  के०  राबमूतति  :  कया  स्थान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मं
 कया  सलेम  इस्पात  संयंत्र  के  विस्तार  को  मंजूरी  दे  दी  गई  भौर
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 यदि  तो  उपयुक्त  के  संबंध  में  क्‍या  ब्यौरा  है  ?
 खान  और  कोयला  मंत्रो  बसंत  :  हां  ।

 नहीं  ।
 नेवेली  4.7  मिलियन  टन  प्रतिवर्ष  उत्पादन  क्षमता  वाली  सिग्नाइट  ओर

 झौर  630  मे०  वा०  (3>८210  मे०  वा०  )  क्षमता  वाला  ताप  बिजली  घर-]र  1978  में
 स्वीकृत  किया  गया  लिग्नाइट  खूल  गई  है  ओर  ताप  बिजली  की  स्थापना  का

 कार्य  काफी  आगे  बढ़  चुका  खान-]त  का  विस्तार  करके  उसकी  क्षमता  10.5  मिलियन  टत्त
 लिम्नाइट  प्रतिवर्ष  करने  और  ताप  बिंजली  का  विस्तार  करके  उसकी  क्षमता  1470  मे०्वा०

 4x 210  मे०वा०  )  करने  का  प्रस्ताव  1983  में  स्वीकृत  हुआ  विस्तार
 योजनाओं  के  लिए  आवश्यक  मुख्य  उपकरणों  के  निविदाओं  के  संसाधन  का  काम  काफी  आगे  बढ़
 चूका  है  ।

 राम

 इण्डियन  टोबको  कम्पनो  ओर  हैदराबाद  की  बलीर  सुल्तान
 कम्पनी  हारा  उत्पाद  शुल्क  का  अपवंधन

 638,  भी  एम०  रघुमा  रेडडी  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आई  है  कि  इण्डियन  टोबेको  कम्पनी  और

 आन्ध्र  प्रदेश  की  बजीर  सुल्तान  कम्पनी  उनके  द्वारा  बनाई  गई  सिगरेटों  का  बिक्री  मूल्य
 मुद्रित  नहीं  कर  रही  है  ओर  उनके  द्वारा  हस  प्रकार  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  500  करोड़  रुपये  से
 अधिक  के  उत्पाद  शुल्क  का  भ्रपवंचन  किया  गया

 पदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  की  भोर
 उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रासय  में  राज्य  संत्रो  जनादन  :  से  केवल  पहली
 1983  से  सिगरेठों  पर  उत्पादन-शुल्क  की  दर  को  मुद्रित  बिक्री  मूल्य  से  जोड़  दिया  गया  था  ।
 सिगरेट  के  पैकेटों  पर  विक्री  मुल्य  मुद्रित  किये  बिना  मंसर्स  इण्डियन  टोबंको  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा
 सिगरेटों  की  निकासी  का  कोई  भी  मामला  सरकार  को  जानकारी  में  नहीं  आया  15  माचों  से

 29  1984  तक  की  अवधि  के  मंससं  वजीर  सुल्तान  टोबको  कम्पनी  अलग-अलग
 पेकेटों  पर  बिक्री  मूल्य  छापने  के  स्थान  पर  200  सिगरेटों  के  बक्‍सों  पर  खुदरा  मूल्य  अंकित  करने  के

 पष्चात्‌  सिगरेटों  को  निकासी  की  मंससे  वजीर  सुल्तान  टोबेको  कम्पनी  को  केन्द्रीय  उत्पादन

 हाल्क  को  लगभग  17  लाख  रुपये  की  मांग  जारी  कर  दी  गई
 भोंगा  मछलो  के  निर्यात  से  अजित  विदेशी  मुद्रा

 639,  श्री  जिजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 1983-84  और  1984-85  के  दोरान  कींगा  मछली  का  कितना  मिर्यात  किया  गया
 तथा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्रजित  की  और

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  यदि  कोई  नीति  अपना  रही  तो  बह  क्‍या  है  ?
 बाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  मछली  के  निर्यात  : ———_—  ऋऋक  नाप  5 नजिपपए

 सात्रा  मूल्य
 टनों  में  रु०  मे ं)

 "1983-84  54513
 315.10

 35507  330.01
 नि  बब  ननननंाआआाा॥७७७७८७८८७॥४७/८/शशआशआशआआआआशशशशशणा%आआ  ७ल्‍ल्‍ल्‍७ल्‍७७८७८-७८्रर्रृ्ृातथतआा
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 भींगा  मछली  के  उत्पादन  तथा  मूल्य  वर््धित  मदों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देकर  निर्यात

 बढ़ाने  की  नीति  सरकार  द्वारा  अपतायी  जा  रही
 सातवों  पंचवर्षोप  योजना  के  दो  रान  इस्पात  संयत्रों  का

 आधुनिकोक  नवीनोकरण  ओर  विस्तार

 640,  भरो  अजय  विश्वास  भ
 सर *  :  क्‍या  खान  झोर  कोयला  मन्‍्त्रो  यह  बताने

 भरी  बो०  सोभनाद्रोश्वरा  राब  |
 जया

 यह
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  सातवीं  पंत्रवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  विभिन्‍न  इस्पात  संयंत्रों  के
 नवीनीकरण  और  तकनीको  रूप  से  दर्जा  विस्तार  संबंधी  योजनाओं  की  मुरुय-मुख्य
 ताएं  कया  हैं-तथा  इनका  संयंत्र  वार  ब्योरा  कया

 (@)  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  इस्पात  संयंत्रों  में  विभिन्‍्त  योजनाओं  के  लिए  कितनी  राधि

 मंजूर  की  गई  है  तथा  उसका  ब्योरा  कया  भोर

 इस  संबंध  में  यदि  कोई  प्रगति  हुई  है  तो  उसका  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विभाग  में  राज्य  संत्रो  के०  नटवर  :  से  स्टील  अथारिटी
 क्राफ  इण्डिया  लि०  ने  राउरकेला  तथा  के  बनपुर  स्थित  इस्पात  का  रखानों
 का  990  करोड़  690  करोड़  रुपए  तथा  930  करोड़  रुपएं  की  अनुमानित  लागत  से
 प्रौद्योगिकीय  उन्‍नवन  करने  की  योजनाएं  तयार  कर  ले  सातवीं  योजना  के  अन्तगंत  इस्पात
 क्षेत्र  को घन  का  आवंटन  करने  के  कार्य  को  अन्तिम  रूप  देने  के  पदचात्‌  ही  इन  प्रस्तावों  पर  पू'जी
 निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 इन  योजन।ओरों  में  इस  बात  की  परिकल्पना  को  गई  है  कि  लागत  की  दष्टि  से  उचित  तथा
 मितब्ययी  प्रोद्योगिकियां  अपनाकर  इन  कारखानों  की  स्थापित  क्षमता  की  पुनः  प्राप्ति  की  जाएगी  ।

 बोकारो  तथा  भिलाई  के  दस्पात  का  रखानों  की  क्षमता  का  40-40  लाख  टन  तक  विस्तार
 करने  का  कार्य  चल  रहा  है  ।  इन  योजनाओं  को  नवीनतम  अनुमानित  लागत  2000  करोड़
 रुपए  तथा  2300  करोड़  रुपए  बोकारो  इस्पात  कारखाने  की  विस्तार  योजना  की  कुछ
 धाओं  की  भध्यवलस्था  कर  लो  गई  समग्र  योजना  की  व्यवस्था  1988  तक  हो  जाने  की
 संभावना  इसी  प्रकार  भिलाई  इस्पात  कारखाने  की  विस्तार  योजना  की  कुछ  सुविधाओं
 की  व्यवस्था  की  जा  रही  समग्र  योजना  की  व्यवस्था  1987  तक  हो  जाने  की
 सम्भावना  है  ।

 बंक  सें  डाके  को  धटनाए
 641.  भो  सरफराज  अहमद

 श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय
 पिछले  तोम  महीनों  के  दौरान  राज्यवार  कितनी  बंक  डकेतियां  हुई  हैं  भोर  इनमें

 जानमाल  की  कितनी  क्षति  हुई
 बेंक  लूटने  को  घटनाओं  को  रोकथाम  के  लिए  सरकार  ने  श्रव  तक  क्‍या  कदम  उठाए

 भौर
 क्या  सरकार  का  विचार  इन  घटनाओं  की  क्षीत्र  रोकथाम  के  लिए  बेकों  तथा  निकट

 के  पुलिस  स्टेशव  के  साथ  किसी  प्रकार  का  सम्पर्क  स्थापित  करने  का  है  ?

 |
 :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 4$
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाहंगस  सरकारी  क्षेत्र  के  28  बेंकों
 से  प्राप्त  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 राज्य  सरकारों  जिन  पर  मूलतः  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  की

 जिम्मेदारी  बेक  लूटपाट/डकतियों  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  उचित  उपचारात्मक  उपाय
 करने  का  अनु रोध  किया  गया  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बेंकों  को  भी  अपने-अपने
 परिसरों  में  सुरक्षा  उपाय  मजबूत  करने  के  लिए  मारगंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  बेकों  की

 रिक  सुरक्षा  व्यवस्था  को  मजबूत  करने  पर  विचार  करने  के  लिए  1982  में  सरकार  द्वारा

 गठित  उच्च  दाक्ति  प्राप्त  कायंकारी  दल  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  थी  कि  पुलिस

 तुरन्त  सम्पक  के  लिए  कछ  खास-खास  टेलीफोनों  काकेवल  बेंकों  द्वारा  उपयोग  किये  जाने  के  सुझाव  पर

 विचार  कर  सकती  है  ।  बंक  लागत-लाभ  को  ध्यान  में  रखते  हुये,सुरक्षा  सम्बन्धी  उन  विभिन्‍न  उपायों

 पर  क्रमबद्ध  रीति  से  अमल  कर  रहे  जिनकी  सिफारिश  इस  कार्यकारी  दल  द्वारा  की  गई  थी  ।

 कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  गह  मंत्रालय  द्वारा  सरकारों  को  भेज  दो  गई  है  ताकि

 राज्य  सरकारें  रिपोर्ट  में  दी  गई  इनसे  सम्बन्धित  सिफारिशों  के  संद्ं  में  तुरन्त  और  कारगर  कदम

 उठा  सके  ।
 विवरण

 दिनांक  पहली  अप्र  1985  से  30  1985  को  झ्रबधि  के  वोरास  सरकारो

 क्षेत्र  के  28  बसों  द्वारा  सूचित  इक  तियों/लूटपाट  को  सल्या  उनमें  भ्रभ्तगंत
 राहि  और  मारे  गये  व्यक्षितयों  को  राश्यवार  संख्या

 अमन्तिम

 ऋ्०  राज्य/संध  राज्य  बेंक  लूटपाट  अतग्रंस्त  राशि  जान  की
 सं०  क्षेत्र  का  नाम  डकठियों  की  हानि

 सर्पा

 1.  असम
 रा

 0-28  1

 2...  बिहार  3  5.59  —

 3...  दिल्‍ली  1  न

 4...  कर्माटक  2  0.60  न

 6.  मध्य  प्रदेव  2  2-47  लि

 हम  सागालेंड  2  2.47
 बन

 8...  पंजाब
 4  0.92  लत

 9.  उत्तर  प्रदेश  3  0.92
 ता

 3  1481  2

 ]
 वित्तीय बष  में  परिब्तंन  करने के  आरे  मे ंका  समिति  को  सिफारिशों

 642.  भी  गिरिधर  गोसांगो  :  कया  बिसत  भंत्लो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  उनके  मंत्रालय ने  वित्तीय  वर्ष में  परिवर्तन  करने  के  बारे  में  का  समिति की
 सिफारिशों  की  जांच  पूरी  कर  ली

 49
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 यदि  तो  इस  बारे  में  उनकी  कया  प्रतिक्रिया  है  तथा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए
 गए

 क्‍या  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  इन  सिफारिशों  पर  श्रपनी  राय  भेज  दी

 कौर
 यदि  तो  इस  बारे  में  की  गई  राज्य-बार  टिप्पणियां  कया  हैं  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  वित्तीय  वर्ष  में
 परिवर्तत  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिशों  की  जांच  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेसाथ
 परामश  करते  हुए  की  जा  रही  है  ।  इन  सिफारिशों  पर  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  विचार  भ्रभी
 प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 पटसन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण
 643.  श्री  चित्त  महाता  :  क्‍या  पूति  ओर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  पटसन  उद्योग  का
 करण  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर
 यदि  तो  उसके  कया  कारन  हैं  ?

 पूति  ओर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  भरड्र  होाखर  :  नहीं  ।
 प्रइन  ही  नहीं
 पटसन  ठद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  से  पटसन  उद्योग  की  समस्याओं  का  समाधान  नहीं

 होगा  ।  इसके  स्थान  पर  सरकार  पटसन  उद्योग  की  समस्याओं  के  विभिन्‍न  पहलुओं  में  से  प्रत्येक  पर
 कार्यवाही  करने  के  लिए  उपाय  करती  रही  है  ।

 [  हिन्दी  ]

 राष्ट्रोयकत  बंकों  हारा  विये  गये  ऋणों  का  बकाया  होगा
 644,  भ्री  दिलीप  सिंह  मूरिया  :  कया  बिक्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  विभिन्न  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  की  भारी  राशि  वसूल  करते  में
 लता  के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सही  लोगों  को  ऋण  में  दिये  जाने  अथवा  बेंक  अधिकारियों  द्वारा
 ऋणों  की  वसूली  में  उदासीनता  दिश्लाये  जाने  के  कारण  बकाया  राश्षि  में  काफी  वृद्धि  हो  गई

 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कारंवाई  की  गई
 यदि  तो  तश्संबंधी  ब्योरा  कया  है  तथा  उन  अधिकारियों  के  माम  कया  जिनके

 विरुद्ध  का  रंथाई  की  गई  है;ओऔर
 क्‍या  उपयुक्त  कारंवाई  की  गई  है  ?

 ल्‍्ल
 वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जनादन  पृक्ारी  ):  शोर  विभिन्‍न  राष्ट्रीयक्रत बेंकों  द्वारा  दिये  गये  अग्रिमों  की  खराब  वसूली  के  मुख्य  कारण  ये  ऋण  की  अदायगी  में

 बूककर  चूक  प्राकृतिक  नियंत्रण  तंत्र  की  श्रप्रिम  के  बारे  में  अपर्याप्त
 अनुवर्ती  विशेषशता  ओर  कमंचारियों  के  प्रक्षिक्षण  का  ऋण  प्रस्तावों  का  दोषपूर्ण
 मूल्यांकक  ओर  ऋणकर्ताओं  की  ऋण  प्राप्त  करने  की  क्षमताओं  का  गलत  मूल्यांकन  करना  ।

 बी

 रण  जिनकी  बजह  से  बिभिस्त  बेंकों  की  बकाया  रकमों  में  विभिन्न  सीमाकओओं  में  बढ
 ।  द

 $0
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 से  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  राष्ट्रीयकृत  बेकों  को  ऋणों  के  उपयोग  पर  कड़ी  नजर

 रखने  और  आवश्यकतानुसार  उपचारात्मक  कार्रवाई  करने  के  लिये  कहा  मारतीय  रिजवं  बंक  ने
 बेंकों  को  उन  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  खिलाफ  कड़ी  कारंवाई  करने  का  भी  परामशं  दिया  है  जहां
 अधिकारियों  की  अकुशलता  अथवा  बेईमान  पार्टियों  के  साथ  संदिग्ध  सांठ-गांठ  के  कारण
 अग्रिमों  की  राशि  स्टिकी  हो  जाए  ।

 बेंक  प्राधिकारी  निर्धारित  नियमों  तथा  प्रक्रिया  के  अनुसार  संबन्धित  अधिका  रियों  के  खिलाफ
 उचित  का  रंबाई  करते  हैं  ।

 [  प्रमवाव ]
 इस्पात  संयंत्रों  को  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  हुई  हानियां

 645.  भो  गुरदास  कामत  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  इस्पात  संयंत्रों  को  1983-84  और  1984-85  के  बर्षों  के  दौरान  भारी

 हाति  हुई
 यदि  तो  इन  दो  वर्षों  के  दोरान  संयंत्रवार  कितनी  हानि
 क्‍या  हाति  को  कम  करते  के  लिए  इत  संयंत्रों  का  आधुनिकोकरण  करने  के  लिए

 कार  ने  पर्याप्त  कदम  उठाए  थोर
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  थौर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  कोयला  मम्मी  के०  सटथर  भोर  बष  1983-84
 में  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  का रखातों  की  लाभ  और  हानि  कौ  स्थिति  निम्भलिखित  है  :

 रुपए )
 इकाई  का  लास

 ा
 (-  )

 भिलाई  इस्पात  का  रखाना  (-)  2-83
 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  (--)  63-73
 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  (-)100.32
 बोकारो  दृस्पात  का  रसाना  (+)  0.55
 मिश्र  इस्पात  का  रखाना  (--)  33.75
 सेलम  इस्पात  कारलाना  (--)  18.08
 अन्य  इकाइयां  (+)  3.63

 कुल

 इप्डियत  भायरत  एण्ड  (--)  24.06
 स्टील  कंपनी  लि०

 तीस  सन  वन्‍««मझ»

 लेखों  को  अम्तिम  रूप  दिए  जाने  के  पश्चात्‌ ही  वर्ष  लाभ के  परिणामों का  पता  चल

 लेकिन  ऐसी  आधश्या  है  कि  इस  वर्ष  को  संतुलित  लाभ  बष  होने
 में  बोकारों  तथा  राउरकेशा  और  सेलम  के  इस्पात  कारख़ानों  को  लाभ  होने  की
 सम्भावता  है  ।
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 जोर  स्टील  अथारिटी  आफ  इष्डिया  ने  राउरकेला  तथा
 के  बनंपुर  इस्पात  कारखानों  का  990  करोड़  690  करोड़  रुपए  तथा  930

 करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागठ  से  प्रौद्योगिकीय  उल्तयन  करने  की  योजनाएं  तेयार  कर  ली  हैं  ।

 सातवीं  योजना  के  अंतर्गत  इस्पात  क्षेत्र  को  घन  का  करने  के  कार्य  को  अन्तिम  रूप  देने  के

 पश्चात्‌  ही  इन  प्रस्तावों  पर  पू  जी-निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 ब्ष  1985-86  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखाने  अपनी  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार
 करने  के  लिए  अपने  वर्ष  1984-85  के  52.8  लाख  टसे  इस्पात  के  उत्पादन  को  बर्ष  1985-86  में

 बढ़ाकर  59  लाख  टन  ये  कारखाने  उत्पादन  में  वद्धि  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकीय

 उपोत्पादों  के  उत्पादन  में  बद्धि  ओर  कारखानों  से  निकलने  वाले  बेकार  तथा  गौण  पदार्थों  की
 तर  कार्यकारी  पृ  जी  में  माल  सूची  में  गृहीत  विद्युत  संयंत्र  के  उत्पादन  में

 बेहतर  रख-रखाव  तथा  अपने  प्राडकट-मिक्‍स  में  विविधता  लाकर  मांग  के  अनुरूप  माल  के  उत्पादन
 में  बढ़ि  उपयुकतत  गवालिटों  के  आदानों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  सुनिद्चित  करने  के

 लिए  भी  प्रयास  किये  जा  रहे

 विश्व  काफो  भ्यापार  सें  भारत  का  हिस्सा
 646.  भ्रो०  पी०  जे»  करियन  :  क्‍या  बाणिज्य  अम्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 विश्व  काफी  व्यापार  में  भारत  का  कितना  हिस्सा
 कया  यह  सच  है  कि  भारत  के  हिस्सों  में  कुछ  वर्षों  स ेकमी  आई  भोर
 यदि  तो  इसको  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  झढाने  जा  रहे  हैं  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पी०  ए०  :  से  गत  सात  काफो
 वर्षों  में  काफी  के  विश्व  निर्यात्रों  मे ंभारत  का  भाग  नीचे  दिए  गए  अनुसार  है  :--

 टन

 काफी  ब्ष  बिद्व  निर्यात
 MITE

 भरत  का  भाग
 हुं  SER  न  द्  —

 1978-79  38,02,320  64,620.
 1979-80  36,21

 /000  69,120
 1980-81  35,54,280  99,360
 1981-82  38,05,800  90
 1982-83  2-83  39,28,380  ४20
 198  '-84  41,78,460  66,390
 1984-85  उपलब्ध  नहीं  96,500

 ) नस  स७स  5 बजअक्‍्डस्‍
 कमियों  के  पुनवितरण  सहित

 तदर्थ  फोटा  व्यवस्था  से  वर्ष  था  कम  में
 निर्यातों  के  बेह  तर  भाग

 को  प्राप्त  करने
 में  भारत  को  मदद  मिली  ।  बाद  के  2  वर्षों  में  कम  निर्यात

 मुख्य  रूप  से  सूखे  के  कारण  उत्पादन  में  कमी  होने  से  ज्यादा  के  लिए  संविदा  किए
 गए  निर्यातों  की  मात्रा  में  अच्छो  फसल  ओर  देक्षों  को  ज्यादा  बिक्रियों  के  कारण  पर्याप्त

 सुधार हुमा स अपने निर्यात कोटा को बढ़ाने के लिए भारत ने अस्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद्‌ का प्रतिनिधित्व भी किया $2
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 े
 ध्रायकर  प्रपजंचन  को  रोकने  के  लिये  उपाय

 647.  भरी  वृद्धि  चला  जन
 डा०  धंग्र  शोखर  शत्रिपाठो

 ।

 :  क्‍या  विज्त  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्री  सत्येशा  नारायण  सिह

 हु

 आयकर  अपवंचन  को  रोकने  के  लिये  चालू  वर्ष  के  दोरान  सरकार  द्वारा  क्या  ठोस
 कदम  उठाये  गये

 आय  कर  अपवंचकों  के  बिरुद  क्या  कठोर  कदम  उठाये  गये  ओर

 हस  बे  के  दोरान  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  पर  कितने  अधिकारियों  और  कर्मचारियों
 की  सेबाएं  समाप्त  की  गई  भर  क्या  उनके  विरुद्ध  आपराधिक  मामले  दायर  किये  गये  और  इस  संबम्ध
 में  ब्योरा  कपा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादन  से  कर
 अपवंचकों  ओर  काले  धन  की  वृद्धि  के  खिलाफ  जोरदार  उपाय  करने  के  लिए  पूर्ण  रूप  से  बचनवद्ध

 काले  धन  के  चलत  को  रोकने  और  उसके  आगे  होने  वले  प्रसार  के  लिवारण  के  लिए
 समय  पर  रुभी  संभव  उपाय  किये  जा  रहे  इन  उपायों  में  विधायी  ओर  सांस्थातिक
 उपाय  शामिल  हैं  ।  इस  वर्ष  में  दो अधिकारियों  को  नोकरी  से  बरखास्त  किया  गया  ।

 [  अनुवाद  |]
 कंपनियों  द्वारा  उत्पाद  और  सीसा-शुल्क  के  मामले  में  बेईमाती

 648,  भरी  सोड  रमया  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  हाल  ही  में  किये  गये  कम्प्यूटर  के  प्रयोग  से  यह  निष्कर्ष

 मनिकला  है  कि  बड़ी  और  छोटी  कम्पनियां  उत्पाद  और  सीमा  घुल्क  के  रूप  में  सरकार  से  1700
 करोड़  रुपये  स ेअधिक  रादि  को  बेईमानी  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  भारी  घनराहि  को  बसूल  करने  ओर  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  बेईमानी  को
 रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वि्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लगनादन  :  नहीं  ।
 और  इसका  प्रदन  ही  नहीं  उठता  |  सरकार  ने  उत्पादन  शुल्क  और

 सीमा  शुल्क  के  अपवचत  को  रोकते  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए  इन  उपायों  के
 रक  जांच  के  कार्य  को  बढ़ाया  विशेष  संलों  द्वारा  मूल्यांकन  को  जांच  का  कार्य  किया  जाना
 ओर  घुल्कय  माल  का  निर्माण  करने  वाले  एककों  का  विशेष  सर्वेक्षण  किया  जाना  सम्बन्धी  उपाय  भी
 शाबिल  हैं  ।

 [  हिस्दी  ]
 इस्पात  को  उत्पादन  क्षमता

 649.  भी  विष्णु  भोवी  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (%)  देश  में  इस्पात  की  मांग  ओर  पूर्ति  की  तुलना  में  कुल  उत्पादन  क्षमता  कितनी
 देश  में  गत  तीन  बर्षों  के  दोरात  प्रतिवर्ष  सरकारी  ओर  गे  र-सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात

 एककों  में  अलग-अलग  कुल  कितना  इस्पात  का  उत्पादन

 $3
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 गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  उनमें  कूल  कितना  उत्पादन  हुआ  तथा  उनकी  अधिस्वापित
 क्षमता  कितनी  थी  ओर  तत्संबंधी  विस्तृत  ब्योरा  क्या

 सरकार  का  देदा  में  इस्पात  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  उत्पादन  क्षमता
 बढ़ाने  का

 (=)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  नटवर  :  ($)  लोहे  तथा  इस्पात  से

 संबन्धित  कार्यकारी  दल  ने  यह  परिकल्पना  की  है  कि  वर्ष  1985-86  में  केश  में  तेयार  इस्पात  की
 मांग  113.5  लाख  टन  होगी  जबकि  देशीय  स्रोतों  से  तेयार  इस्पात  की  उपलब्धिता  99  लाख  टन

 होगी  ।  वर्तमान  वर्ष  के  शुरू  में  सरकारी  तथा  गंर-सरकारो  क्षेत्र  में  स्वंतोमुखी  इस्पात  कारखानों  की

 विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  क्षमता  09.4  लाख  टन  थी  ।  देह  में  लघु  इस्पात  का
 खानों  की  लइसेंसीकृत  क्षमता  लगभग  60  लाख  टन  है  ।

 और  रिछले  तीन  वर्षों  में  अर्थात्‌  वर्ष  1982-83  से  1984-85  तक  गे  र-सरकारी
 तथा  सरकारोी  क्षेत्र  कै  सर्वतोमुली  इस्पात  कारखानों  की  विक्रेय  इस्पात  की  क्षमता  तथा  उत्पादन

 निम्नलिक्षित  रहा  :--

 सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखाने  1982-83  1983-84  1984-85
 ा

 निर्धारित  वास्तविक  निर्धारित

 क्षमता  उत्पादन  क्षमता  विक  रित  विक
 उत्पादन  क्षमता  उत्पादन

 जरकारो  क्षेत्र  72  56.7  72  47.7  72  52.8
 गैर-सरकारो  क्षेत्र  15  16.2  15  16.2  17.4  17.1

 से  (5)  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  बोकारो  तथा  भिलाई-दोनों
 खानों  में  से  प्र्येक  की  इस्पात  पिड  के  उत्पादन  की  बाषिक  क्षमता  25  लाख  टन  से  40  साख  टन
 तक  करने  सम्बन्धी  विस्तार  की  दो  प्रमुख  योजनाओं  को  कार्यान्वित  कर  रही  है  ।

 दुर्गापुर  हस्पात  कारखाने  तथा  राउरकेला  इस्पात  का  रखाते  का  931.3  करोड़

 981.00  करोड़  रुपए  तथा  691.2  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  पुनरुद्धार  तथा
 प्रौद्योगिकीय  उस्तयन  करने  की  योजनाएं  भी  तंपार  कर  ली  गई  इत  योजमाओं  से  इस
 ख्वानों  को  अपनी-अपनी  निर्धारित  क्षमता  प्राप्त  करने  तथा  देक्ष  में  इस्पात  की  मांग  की  पूर्ति  करने
 में  मदद

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ] ॥
 कपास  का  निर्यात

 650.  भरी  असर  सिंह  क्‍या  पति  ओर  बस्छ  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 बर  1984-85  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  की  कपास  का  निर्यात

 किया  भया  ओर  प्रत्येक  कपास  उत्पादक  र।ज्य  से  कितनी  मात्रा  में  इसको  निर्यात  किया
 क्‍या  कपास  का  आयात  किया  जा  रहा
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 न कज््ण््  तन  तल  द  .

 यदि  तो  वर्ष  1984-85  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  की  कपास
 का  आयात  किया  गया  ओर  किस  देश  से  तथा  कौन  सी  किस्म  की  कपास  का  आयात  किया

 इस  आयात  के  क्‍या  कारण  ओर

 आयात  की  जा  रही  कपास  का  देह  में  ही  उत्पादन  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये
 गये  हैं  ताकि  विदेशी  मुद्दा  बचाने  के  लिये  आयात  को  रोका  जा  सके  ?

 पूति  प्रौर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  सत्रो  चंद्र  शखर  :  वर्ष  1984-85
 के  दोरान  1985  तक  राज्य  वार  निर्यातित  कपास  की  मात्रा  और  मूल्य  निम्नोक्त  प्रकार

 मात्रा
 बा

 गांठें  )

 महाराष्ट्र  0.63  18.81

 गुजरात  _  0.21  491
 आन्प्र  प्रदेश  0-15]  )
 तमिलनाडु  0.0  |
 कर्नाटक  0.19  »  17-7

 गुज  रात  0.03  |
 मध्य  प्रदेश  0.03  )
 असम  0,039  1.0

 योग  :;  1.29  42.42

 से  रुई  परामर्शी  बोर्ड  द्वारा  किए  श्रद्यतन  मूल्यांकन  के  चालू  रुई  मौसम
 के  दोरान  छोटे  माध्यम  स्टंपल  रई  की  कमी  होने  की  सम्मावना  इसलिए  सरकार  ते  चालू  रुई
 मौसम  के  दौरान  भारतीय  रई  निगम  की  मारफंत  छोटे  मध्यम  स्टेपल  ९ई  की  एक  लाख  गांठें  आयात
 करने  का  विनिदचय  किया  वह  देश/वि  देश  जहां  से  रुई  का  आयात  किया  हमारी
 आवदयकताओं  के  अनुसार  उपयुक्त  रई  की  कीमत  आदि  पर  निर्भर  करेगा  ।

 सरकार  मामले  से  अवगत  6  1985  को  सरकार  द्वारा  घोषित  नई  व्त्र
 नीति  में  यह  शर्त  है  कि  रई  की  वर्तमान  किस्म  संबंधी  असंतुलन  को  एक  और  रुई  की  लम्बी  और
 अति  लम्बी  किस्मों  के  बढ़े  हुए  प्रयोग  तथा  दूसरी  ओर  छोटी  तथा  दरम्याना  किस्मों  के  बेहतर
 उत्पादन  के  लिए  लक्ष्य  की  गई  नीतियों  को  मिलाकर  ठीक  किया  जायेगा  |

 भारतीय  सामान  के  निर्यात  हेतु  बाजारों  का  पता  लगाया  जाना
 651.  भी  एस०  सुब्या  रेड्डी  :  क्या  बाणिम्य  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  सरकार  अति  आवष्यक  विदेक्षी  मुद्रा  के  अजन  हेतु  निर्यात  में  वृद्धि  के  उपायों  पर
 विचार  कर  रही

 (@)  क्‍या  सरकार  ने  इलेक्ट्रानिक्स  भारतीय  मसालों  भादि
 जैसे  विभिन्‍न  वदेशीय  उत्पादों  के लिये  बाजारों  का  पता  लगाया  है  अथवा  कया  विदेक्षों  में
 भारतीय  सामान  के  लिये  बाजार  तेयार  करने  के  लिये  एक  अध्ययन  किया  ओर

 निर्यात  में  वद्धि  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 जानिज्य  सम्जालय  में  राज्य  मग्जी  ए०  :  जी  हां  ।
 जी  हां  ।  नए  उत्पादों  और  नए  बाजारों  के  लिए  समय  समय  पर  बाजार  सर्वेक्षण

 तथा  अध्ययन  किये  जाते  हैं  ।

 55
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 भारत  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  आयात  तथा  निर्यात  नीति  उपायों  का  बराबर  पता
 लगाया  जा  रहा  है|  इनमें  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  विविधीक रण  अपने  तिर्यातों  को  अधिक
 योगी  हमारे  उत्पादों  के  लिए  नए  बाजारों  का  पता  लगाने  तथा  अधिक  मुल्य  अधिप्राप्ति  के

 लिए  वस्तुओं  का  संताघन  करने  के  उपाय  शामिल  इस  उद्देश्य  के लिए  सरकार  के  उपलब्ध
 त्ीति  के  विभिन्‍न  साषनों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ओर  जब  कभी  आवद्यक  ड्ोता  है  समायोजन
 किया  जाता  है  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  को  दिये  जाने  वाले  महंगाई  भत्ते  को  प्रायकर  से  छूट
 652,  श्री  के०  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चोथा  वेतत  आयोग  सरकारी  कमचारियों  को  दिये  जाने  वाले  महंगाई  भत्ते  को
 आयकर  से  छूठ  देने  के  प्रदन  पर  विचार  कर  रहा

 यदि  हां  तो  तत्सबंधी  तथ्य  क्‍या  ओर
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  महंगाई  भत्त  को  आयकर  से  छूट  देने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  ओर  चौथे  वेतन  आयोग
 को  कर्मचारियों  के  कुछ  सघों/संस्थाओं  से  शापन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  सुझाव  दिया  गया  है  कि  केंस्त्रीय
 सरकार  के  कर्मचारियों  के  वेतन  और  भतों  भत्ते  को  आयकर  से  छूट  दी
 आयोग  उसके  विचाराय॑  विषयों  के  अल्तगंत  आने  वले  अन्य  सामलों  के  साथ-पाथ  कर्मचारियों  की
 इस  मांग  पर  भी  समुचित  विचार

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 चौथ  वेतन  आयोग  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  जाना
 653.  श्री  धर्म  पाल  सिह  सलिक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 चोये  वेतन  आयोग  द्वारा  भारत  सरकार  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  आने  के  बारे  में
 गवीनतम  स्थिति  क्‍या  ओर

 इसके  कब  तक  प्रस्तुत  तथा  कार्यान्वित  किये  जाने  की  संमावना  है  ?
 वित्त  सन्त्रासय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  ओर  चौथे  वेतन

 आयोग  के  विचाराथ  विषयों  के  अनुसार  आयोग  से  अपेक्षा  की  गई  थी  कि  जितनी  जल्दी
 रिक  हो  वह  अपनी  सिफारिशों  प्रस्तुत  करें  लेकिन  यदि  आवश्यक  हो  तो  वह  किसी  भी  विषय
 जब  भी  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  रिपोर्ट  भेजने  पर  भी  विचार  कर  सकता
 आजकल  आयोग  सक्रिय  रुप  से  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  भत्तों  और  सम्बद्ध
 मामलों  की  जांच  और  समीक्षा  करने  में  व्यस्त  है  इसके  साथ-साथ  आयोग  कर्मचारी  संघों  के  मोखिक
 साक्ष्य  रिकार्ड  करने  में  व्यस्त  हैं--अमी  तक  आयोग  के  समक्ष  305  संघ/संस्थाएं  उपस्थित  हो  चुकी

 यह  काय  शीघ्र  ही  पूरा  होने  को  सम्मावना  इसके  बाद  आयोग  कुछ  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  और
 सरकारी  गवाही  के  साथ  विचार  विमर्श  करेगा  ।

 इस  स्तर  पर  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि आयोग  कब  तक  अपनी  रिपोर्ट
 प्रस्तुत  करेगा  ।  और/या  कब  तक  सरकार  द्वारा  उसको  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  हारा  झ्राबूधाथी  को  चाबल  का  निर्यात
 654.  डा०  जो०  रामाराव  :  क्‍या  बाणिश्य  भन्‍म्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  से  अपने  बोर्ड  की  अनुमति  के  बिता
 धाबी  को  10,000  मीट्रिक  टन  चावल  सप्लाई  करने  हेतु  करार  किये

 क्‍या  टुना  परियोजना  के  लिए  भी  इसी  तरह  की  स्थिति  पेदा  की  गई  है  जिसे  स्थगित
 कर  दिया  गया  ओर

 न
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 इस  संबन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?
 वाणिज्य  संज्ञालय  में  राज्य  मसत्री  पो०  ए०  :  (%)  एस०टी०  सी०  ने

 6.3-1985  को  आबूधाबी  पालिका  के  साथ  मुहरबन्द  नमूना  सं०  7  के  अनुसार  ग्रेड  बी  की
 भारतीय  बासमती  चावल  के  10,000  मे०  टन  के  निर्यात  के  लिए  एक  संविदा  पर  हस्ताक्षर  किए
 जिसमें  7500  मै०  टन  की  पक्‍की  बचनबद्धता  थी  तथा  2500  में  ०  टन  के  एच्छिक  निर्यात  प्रथम
 पोतलदान  के  30  दिन  के  भीतर  एस०  टी०  सी०  द्वारा  किए  जाने  संविदा  कार्यान्वित  नहीं  की

 जा  सकी  क्‍योंकि  विदेशी  खरीदार  ने  संविदा  रह  कर  दी  ।

 एस०  टी०  सी०  ने  टूना  मछली  पालम  के  प्रायोजक  कार्य  के  लिए  वायरेगी  के  सोसेटा

 एसरसीजियों  इटली  के  साथ  एक  करार  किया  है  जो  कि  एस०टी०  सी०  बोर्ड  के  अनुमोदन
 के  पश्चात्‌  ही  प्रभावी  होगी  ।  एस०  टी०  सी०  बोड  ने  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  नहीं  किया  है  तथा
 करार  समाप्त  हो  गया

 आवूधाबी  को  बासमती  के  चावल  के  निर्यात  के  लिए  एस०  टी०  सी०  द्वारा  प्रयास
 जारी  हैं  ।

 सानव  खोपडियों  के  निर्यात  पर  रोक

 655,  भ्री  भोहम्मद  महफूज  अली  खां
 भरी  लाला  राम  केल

 |

 :  क्या  बाणनिस्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 भ्रो  एस०  एम०  गुरद्डी

 करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  मानव  कंकालों  ओर  खोपडियों  के  निर्यात  पर

 प्रतिबन्ध  के  बावजूद  कुछ  व्यापारियों  द्वारा  छोटे  बच्चों  के  कंकालों  सहित  मानव  कंकालों  शोर

 ड़ियों  तथा  चुनी  हुई  भ्रस्थिपों  का  निर्यात  किया  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  इस  शवंध  व्यापार  को  बन्द  करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  गयी  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  (6)  और  मानव  कंकालों

 तथा  उनके  हिस्सों  के  निर्यात  की  अनुमति  पत्तन  लाइसें  संग  प्राधिक।रियों  द्वारा  इनके  प्रमाण  पत्र  पेश

 करने  पर  दी  जाती  है  (1)  पुलिस  प्राधिकारियों  जो  कि  संबन्धित  पुलिस  थाने  से  प्रमारी

 कारी  से  कम  स्तर  के  न  प्राप्ति  के  स्रोत  के  बारे  में  प्रमाण  जिसमें  वजन  या  संक्या  के  रूप

 में  मात्रा  भी  बताई  जानो  और  (2)  विदेशी  खरीदार  का  इस  आशप  का
 प्रमाण  पत्र  कि

 मानव  कंकालों  की  आवष्यकता  केवल  जीव  वंज्ञानिक  तथा  चिकित्सा  संबन्धी  प्रयोजनों  के  लिए

 इस  मद  के  निर्यात  को  विनियमित  करने  के  लिए  पर्याप्त  रक्षोपाय  हैं  ।

 संबन्धित  राज्य  सरकारों  को  यह  सुनिश्चित  करने  को  भी  सलाह  दो  गई  है  कि  इस  बारे  में

 कोई  अनियमितताएं  न  हों  ।

 थोक  मुल्य  सूचकांक  में  वृद्धि
 656,  श्री  एस०  जी०  घोलप

 भी  चिन्तामणों  पाणिप्रहो  »  :  क्‍या  दिस  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 री  थी०  के०  गढ़थो

 बट

 भ्रप्रेल  से  1985  तकਂ  प्रत्येक  महीने  के  अन्त  पर  थोक  मूल्य  सूचकांक  क्‍या

 सूचकांक  में  वृद्धि  के  मुक्ष  कारण  क्‍या  हैं  और  इसमें  कमी  के
 लिए  सरकार

 ने  क्या

 कायंबाही  को  है  ?

 हा

 ।
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 बे  ऊफ  फ७फऊछ७छछर॑रछरछ  छ  छ#छ#छ#छ#छ्छ  7“
 बिस  सस्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  जनादन  अपेक्षित  सूचता  मीचे  दी

 गई  है  :  --

 नज+++८5कऊ्लऊंद््न  जज  झण॑एए  क्षक्त  मल्य  सचकाक
 सप्ताहान्त

 थोक  मूल्य  सूचकाक
 (1970-71  100)

 27.4.1985  358.2
 ग

 25.5.1985  351.9

 () 29.6.1985  357.0

 6.7-1985  358,9

 उपलब्ध )

 उपयुक्त  अवधि  के  दोरान  मूल्य  सूचकांक  में  वद्धि  मौममी  दबावों  के  कारण  हुई  ।

 कार  की  मुद्रास्फीति  विरोधी  नीति  का  जोर  पहले  की  तरह  मांग  ओर  पूर्ति  के  प्रभावी  प्रबन्ध  पर  है
 जिसमें  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदढ़  राजकोषीय  अनुशासन  लागू  करना  और

 वस्था  में  समूच्ची  नकदी  को  नियंत्रण  में  रखना  शामिल  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  की

 पलाह  दी  है  कि  मुनाफाखो  जमाखो री  तथा  कालाबाजारी  करने  वाले  व्यापारियों  के  लिलाफ

 कड़ी  का  रंवाई  की

 बेकों  से  दोषपूण  ध्रथवा  कटे  फर्टे  करेंसो  नोटों  को  बदलना

 657.  श्री  यशवम्त  राव  गड़ाल  पाटिल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बाताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  हस  बात  की  जानकारी  है  कि  आम  आदमी  को  बेंकों  से  दोषपुण  अथवा

 कटे-फटे  करेन्‍्सी  नोटों  को  बदलने  में  भारी  कठिताधयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  और
 यदि  तो  गन्दे  नोटों  को  बदलने  को  प्रक्रिया  को  तेज  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  जनाद न  :  बंकों  की  कुछ  शाखाओं  से
 में  ले/कटे  फटे  नोट  बदलने  में  आने  वाली  कठिनाइयों  के  संबध  में  जनता  से  शिकायतें  प्राप्त  होती

 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  शाखाओं  को  मेले  और  कुछ  कटे
 फटे  नोट  बदलने  के  अधिकार  दिए  हैं  ।  बंकों  को  प्रदत्त  अधिकारों  को  अधिक  कारगर  बनाने  और
 इस  प्रकार  ग्राहक  सेवा  का  ओर  विस्तार  करने  तथा  उसमें  सुधार  लाने  के  विचार  से  भारतीय
 रिजवं  बेंक  ने  1985  में  जिला  प्रधान  कार्यालयों  में  स्थित  सरकारी  क्षेत्र  के  बड़े-बड़े  बंकों  की
 700  चुनी  हुई  दाख्ाओं  को  नोट  प्रत्यपंण  सभी  किस्म  के  मेले  और  कटे  फटे  नोट  स्वीकार  करने
 तथा  बदलने  के  वे  पूरे  अधिकार  प्रदान  कर  दिए  जेसे  कि  भारतीय  रिजवं  बक  द्वाश  प्रयोग  में  लाए
 जाते  भारतीय  रिजव॑  बेक  ने  सरकारी  क्षेत्र  कै  सभी  बेंकों  के  मुख्य  कार्य  पालकों  को  यह
 दिचत  करने  पर  भी  जोर  दिया  है  कि  जहां  तक  सम्मव  हो  उनकी  शाखाओं  में  जनता  को  भोट  बदलने
 की  सुविधाएं  दी  जाएं  ।

 कायन  ड्रुंड  ऐट  छिटी  भआार०  थी०  आई०  शीषंक  से  समाचारਂ

 658.  भी  नारायण  चोब  :  कया  वित्त  मम्मो  यह  बताते  की  करेंगे  कि
 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  8  1985  के  टेलोग्राफਂ  में  इलिसिठ  कायन

 ट्रेंड  एट  सिटी  श्रार०  बी०  भराई०ਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  भर  दिलाया  शया
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 क्या  सरकार  का  विचार  रिपोर्ट  में  लगाये  गए  उस  आरोप  की  जांच  कराने  का  है  कि
 कुछ  मेईमान  व्यापारी  भारतीध  रिजयं  बेंक  कलकत्ता  के  कुछ  कमंचारियों  के  साथ  सांठ  गांठ  करके
 प्रतिदिन  भारी  मात्रा  में  छोटे  सिक्‍्क्रे  लेते  हैं  और  उससे  काला  धन  कमा  रहे  भोर

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  म॒  त्रासय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :
 ओर  (7)  भारतीय  रिजवं  बेक  जो  सिक्कों  के  वितरण  के  लिए  जिम्मेदार  यह

 सूचित  किया  है  कि  उनके  कलकत्ता  कार्यालय  में  इस  समय  प्रतिदिन  छोटे  सिक्के  जारी  करने  के  लिए
 प्रचलित  प्रबन्ध  मिम्न  प्रकार  हैं  :

 रुपथों  में  राशि

 1.  कलकत्ता  राज्य  परिवहन  निगम  — 35,000
 या

 2.  कलकत्ता  ट्रामवेज  कलकत्ता

 4.  रेस्तराओं  और  होटलों  सहित
 व्यापारिक  प्रतिष्ठान  और  छोटे  )

 5.  सरकारी  फकटरियाँ  आदि  35,000

 6:  प्राइवेट  और  मिनी  बस  प्रयालक  20,000
 7,  अलग-अलग  आम  लोग

 जोड़  :

 उपयुक्त  विवरण  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  उनके  कलकत्ता  कार्योलय  में  जारी  किये  गये
 सिक्‍कों  का  अधिकांदा  भाग  सिक्‍कों  के  सही  उपभोक्ताओं  को  जाता  है  मद  ]  से  6  तक

 लत  जिस्हें  अपने  प्रतिदिन  के  लेनदेनों  के  लिये  थोक  में  सिक्कों  की  आवश्यकता  रहतो  यह
 देखने  के  लिए  सावधान  बरती  जाती  है  कि  सिक्के  केवल  सही  पक्षों  को  ही  जारी  किए  जाए  ।

 अलग-अलग  आम  लोगों  को  एकल  मूल्य  वर्ग  वाले  काउण्टरों  से  प्रतिदिन  20  रुपए  प्रति

 व्यक्ति  की  सीमा  तक  छोटे  सिक्के  जारी  किये  जाते  हैं  ।  प्रति  व्यक्ति  जारी  किये  जाने  वाले  सित्रकों  की

 राहि  इसलिए  कम  रखी  गई!है  जिससे  कि  बेईमान  लोगों  को  अधिक  मूल्य  पर  सिक्‍कों  की  बिक्री  से

 लाभ  उठाने  से  अनुस्साहित  किया  जहां  तक  इस  प्रकार  के  कारोबार  में  भारतीय  रिजवं

 कलकत्ता  के  कमंचारियों  के  शामिल  होने  का  संबन्ध  भारतीय  रिजर्व  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि

 इस  प्रकार  का  कोई  मामला  प्रकाश  में  नहीं  आया  है  ओर  उसने  आद्वासन  दिया  है  कि  सिक्कों  के

 काउण्टरों  पर  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 ]  लो महाराष्ट्र  के  चन्द्र  नागपुर  तथा  यकतमाल  जिलों  में  उत्पादन  में  बृढ्धि
 करते  के  लिये  खान  परियोजनाएं

 659.  श्री  बिलास  म्‌  क्‍या  खान  और  कोयला  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के  नागपुर  तथा  यवतमाल  जिलों  में  उत्पादन  में  बृद्धि  करने  के  लिए
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  सम्मिलित  की  गई  खान  परियोजनाओं  के  नाम  कया  हैं  तथा  उनमें

 कौन  सी  परियोजनाओं  के  लिए  भूगर्मीय  सर्वेक्षण  का  काम  पूरा  हो  चका  है  तथा  क्ाकी  परियोजनाओं

 के  बारे  में  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  कीं  संभावना  और
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 39



 लिखित  उरैरें  26  1985
 23333...  अमममभमनकन

 उन  खातों  के  ताम  कया  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  परियोजना  रिपोर्ट  तेयार  की  जा  चकी

 है  तथा  कौन-फोन  सी  खानों  के  सम्बन्ध  में  परियोजना  रिपोर्ट  अमी  तैयार  की  जानी  है  तथा  ये  कब

 तैयार  हो  जाएंगे  ?

 ख्वान  और  कोयला  मंत्री  (  भो  बसम्त  साठे  )  :  ओर  पंचवर्षीय

 योजना  का  सरकार  द्वारा  अभी  अंतिम  रूप  से  अनुमोदन  नहीं  किया  गया  है  इसलिए  इस  समय  यह
 बताना  सं  मव  नहीं  होगा  कि  इस  योजना  अवधि  में  किस  परियोजनाओं  का  कार्याश्वयन  शुरू  किया

 जाएगा  ।

 ]

 अब

 दाता  बेहों  के  संध  द्वारा  द्विपक्षीय

 सहायता  में  कमी  करना

 660.  भी  डिघे  :  क्या  बाणिम्प  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  संघ  की  में  भारत  को  अधिक  सहायता  का  वचन  दिए  जाने
 के  बाद  भी  यह  गत  वर्ष  के  स्तर  तक  ही  रही  भोर  अन्य  बातों  के  उनको  व्यापार  की

 मनाही  करने  के  कारण  कुछ  दाता  देद्षों  द्वारा  द्विपक्षीय  सहायता  में  वास्तव  में  कमी  किए  जाने  की
 संभावना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जमाद न  :  और  भारत  को  मिलने
 वाली  द्विपक्षीय  संबंधित  दाता  देश  ओर  भारत  के  बोच  हुए  परस्पर  समझोते  के  अनुसार
 विशिष्ट  परियोजनाओं  अथवा  भआयातों  के  लिए  होतो  यह  सहायता  दाता  देशों  द्वारा  स्वेच्छा  से
 दी  जाती  जो  भारत  को  दी  जाने  वाली  सहायता  की  मात्रा  तय  करने  के  लिए  स्वतंत्र  तथापि
 क्रमी  तक  किसी  दाता  देहा  ने  संध  की  बैठक  में  उसके  द्वारा  पेश  की  गई  सहायता  में  किसी  प्रकार  की
 कटोती  करने  से  संबंधित  कोई  भी  सूचना  भारत  सरकार  को  नहीं  भेजी  है  ।

 मिर्यात  एककों  हारा  उत्पादन

 661.  भी  सुरलोघर  माने  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 देश  में  31  1984  को  कुल  कितने  छत  प्रतिशत  निर्यात  एकक
 क्या  इन  सभी  एककों  ने  उत्पादन  शुरू  कर  दिया

 (7)  यदि  तो  उत्के  क्‍या  कारण
 क्‍या  इल  एककों  ने  उत्पादन  शुरू  करने  हैतु  सरकारी  सहायता  मांगी  और

 ($)  यदि  शो  उन्होंने  किस  किस्म  की  सहायता  मांगी  और  क्या  सरकार  सहायता  देने
 के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रही  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  .  मंत्री  पो०  ए०  :  से  छात  प्रतिशत
 निर्यात  अभिमुल  एककों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्टों  क ेआधार  पर  3]  1984  तक
 मोदित  408  एककढों  में  से  57  ने  उत्पादन  तथा  निर्यात  आरम्भ  कर  दिया  अन्य  एकक

 बन  के  विभिस्न  चरणों  में  हैं  जिसमें  कि  आरस्मिक  अवधि  व  भूमि  के  आबंटन  से  संबंधित  थारम्भिक

 कार्ज  तथा  पावर  सीमाशुल्क  अन्थक  भादि  शामिल  कैन्द्रीय  तथा  राज्य
 सरकारों  में  संबंधित  प्राधिकारियों  से समय-समय  पर  अनुरोध  किया  जाता  है  कि  इल  क्षेत्रों  में
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 - .-+  +ौ+किकक२क२  -  +इह8६ू--_्३्|ै्दः इसी प्रकार की सहायता  के द्वारा  ॒

 मिक  आधार  आवंटन  के  जरिए  था  अन्य  क्षेत्रों  में  इसी  प्रकार  की  सहायता  के  द्वारा  कमियों  को
 क्ीघ्रतासे  हूर  करने  में  मदद

 बेंकों  हारा  20  स॒न्रो  कार्यक्रम  के  अ  तगंत  ऋण  देना

 662.  भी  भरत  सिह  :  क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  रोजगार  के  अधिक  अवसर  पेदा  करने  की  दष्टि
 से  बेकों  द्वारा  छोटे  उचित  दर  दुकान  छोटे  उद्योगों  के  मालिकों  और

 गरों  को  कम  ब्याज  पर  ऋण  दिए  गए
 क्‍या  यह  सच  है  कि  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  लोगों  को  ऋणों  के  रूप  में  काफी

 घनराकध्ति  दी  गयी  थी  लेकिन  अब  बेंकों  ने  इस  तरह  के  ऋण  देने  बन्द  कर  दिये  यदि  तो  उनके
 क्या  कारण  ओर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निचले  स्तर  के  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  इस  प्रकार  के  ऋणों
 की  राष्षि  बढ़ाने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सरभो  जनाद म  :  हां  ।  बेंक

 प्राप्त  क्षेत्र  के छोटे  ऋणकर्ताबों  जिनमें  खुदरा  व्यापा  अर्थात्‌  छोटे  उचित  दर  की

 दुकानों  के मालिक  आदि  शामिल  रियायती  ब्याज  दरों  पर  वित्तीय  ऋण  सहायता  दे  रहे
 और  गत  दो  वर्षों  में  इस  प्रकार

 के  ऋणकर्ताओं  में  लगातार  वृद्धि  हुई
 बैंकों  द्वारा  कमजोर  वर्गों  को  बराबर  सहायता  दी  जा  रही  sey  के  अन्त  सरकारी
 क्षेत्र  के  बेंकों  के कुल  ऋण  का  9.4%  कमजोर  वर्गों  को  दिया  बेंकों  से  कमजोर  वर्गों  को

 और  अधिक  अग्निम  देने  और  इन  वर्गों  को कुल  ऋणों  का  कम  से  कम  धनराशि  हिस्सा  अवश्य  दिए
 जाने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 |]
 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  का  प्राधू  निकोकरण

 663,  भरी  बी०  एस०  कृष्ण  आययर
 भरी  हरिहर  सोरन

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  राठरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  अधुमिकीकरण  पर  कितनी  धनराशि  खत  को  थई  है
 अथवा  करने  का  विचार

 क्‍या  उसके  चालू  वर्ष  के  दोरान  इस्पात  के  उत्पादन  में  वृद्धि  भौर
 यदि  तो  उत्पादन  में  कितनी  बृद्धि  होगी  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  क०  नठवर  :  राउरकेला  इस्पात
 खाने  का  प्रोद्योगिकीय  उनन्‍तयन  और  अधुनिकीक रण  करने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  तैयार  किया  गया

 है  ओर  यह  प्रस्ताव  सरक!र  के  विचाराधीन  है  ।  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  पू  जी  निवेश  संबंधी  निर्णय
 -  सातवीं  योजनावधि  में  इस्पात  क्षेत्र  के  लिए  शीघ्र  ही  घनराशि  के  आबंटन  को  अन्तिम  रूप  दिए

 जाने के बाद लिया जाएगा । नहीं । प्रएन नहीं उठता । | : क्‍या श्लात ओर कोयला मश्त्रो यह बताने
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 करा  ०  न

 इंडिपाज  बेलेंस  आफ  पेमेंट  पोजिशन  शीवंक  से  समाचार

 664.  भो  सो०  माधव  रेड्डी  :  क्या  बित्त  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्‍या  उनका  ध्यान  3]  1985  के  स्टेट्समेन  में  इण्डियाज  बलेरा  आफ  पेमेंन्ट

 पोजीह्न  अलाभिंग  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
 क्‍या  इस  समाचार  में  किये  गये  दावे  के  अनुसार  यदि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से

 ऋण  और  अनिवासियों  से  धनराशि  प्राप्त  नहीं  तो  हमारे  देश  के  पास  विदेशी  मुद्रा  का
 भण्डार  नहीं  और

 यदि  तो  विदेशी  मुद्रा  का  मण्डार  के  लिये  निर्यात  को  प्रोत्साहन  तथा
 अनिवासियों  से  धनराशि  जमा  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  सरकार  द्वारा  किये  जा  रहे  उपायों  का
 ब्यौरा  कया  है  ?

 बित  मन्त्रालय  में  राज्य  मग्त्रो  जनादंन  :  जी  हां  ।

 विदेशी  मुद्रा  निधि  में  घटबढ़  आयात  और  निर्यात  सहित  देश  के  सभी

 बाह्य  आथिक  लेन-देनों  का  निवल  परिणाम  होती  है  और  इस  प्रकार  इस  घटाबढ़ी  को  किसी

 विशिष्ट  संघटक  से  जोड़ना  उपयुक्त  नहीं  होगा  |  सरकार  इस  बात  का  सुनिएचय  न  करते  के

 लिए  जोरदार  प्रयत्न  कर  रही  है  कि  देश  के  मुगतान  संतुलन  की  स्थिति  मजबूत  केन्द्रीय
 सरकार  के  1935-86  के  बजट  और  आयात  निर्यात  नीति  1986  को  समाप्त

 होने  वाले  तीन  वर्षों  की  अवधि  शामिल  अपैक  ऐसे  उपाय  हैं  जो  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  औ

 आयात  प्रतिस्थापन  की  दृष्टि  से  रखे  गये  हैं  ।  जहां  तक  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  धन  जमा
 कराये  का  सम्बन्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  जमा  की  राशियों  पर  अ्याज  की  घटती  हुई
 दरों  के  वातावरण  अपरिवर्तनीय  ब्याज  की  दरों  की  इन  खातों  में  रकमों  के  अपेक्षाकृत
 अधिक  प्रवाह  के  लिए  एक  अतिरिक्त  प्रोत्साहन

 कोयला  कंपनियों  द्वारा  प्रमुख  परियोजनाओं  का  पूरा  किया  जाना

 665.  श्रीमती  किशोरों  क्या  खाद  और  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ०५  कोयला  कम्पनियों  से  कहा  है  कि  वे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  अपनी  प्रमुख  परियोजनाओं  को  पूरा  ज॑साकि  14  1985  के  टाइम्सਂ
 में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  उक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  पूरा  करने  हेतु  बनाई  गई  परियोजनाओं
 का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  उन  परियोजनाओं  पर  4684  करोड़  रुपए  की  लागत
 क्‍या  इतनी  अधिक  धनराशि  उपलब्ध  की  और
 इन  परियोजनाओं  के  परिणामस्वरूप  उत्पादन  के  कितनी  प्रस्तावित  वृद्धि  होगी  ?

 खान  और  कोयला  समतो  बसम्त  :  ओर  हां  ।_
 इन  परियोजनाओं  में  कोयले  की  दुलाई  की  उपयुक्त  व्यवस्था  भी  शामिल  है  ।

 राष्ट्रीयकरण  से  1984-85  तक  स्वीकृत  परियोजनाओं  की  कुल  संख्या  189  थीं  ।  इनमें  से

 52  परियोजनाएं  पूरी  हो  चुकी  हैं  और  117  परियोजनाओं  की
 169)  के  सातंबीं  पंच-वर्षीय
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 योजना  के  अत  तक  पूरा  किए  जाने  की  योजना  है  ।  उन  परियोजनाओं  की  कोयला  कम्पनीवार
 संख्या  निम्नलिखित  है  जिनके  वर्ष  198"-90  तक  पूरा  हो  की  आशा

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  27

 मारत
 कोकिंग  कोल  लि०  21

 सेन्ट्रल  कोलफील्डस  लि०  38
 वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  59
 सिग्लेनी  कौलियरीज  कंपनी  लि०  24

 कुल  169 2°

 और  इन  169  परियोजनाओं  की  कुल  स्वीकृत  लागत  रु»  3,289  करोड़
 घनराशि  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  योजना  आयोग  के  साथ  परामर्श

 वर्ष  आधार  पर  समुचित  बजट  प्रावधान  किया  जाता
 वर्ष  1984-85  में  इस  परियोजनाओं  से  71.97  मि०  टन  कोयले  का  उत्पादन  हुआ

 और  उनकी  चरम  प्राय्य  क्षमता  102.84  मि०  टन  प्रति  वर्ष  है  ।  इन  परियोजनाओं  केਂ  लिए  कोयले

 के  परिवहन  प्रबन्ध  को  पूरी  तरह  कर  दिया  गया

 केरल  के  लिए  निर्यात  प्रधान  उत्पादक  क्षत्र
 666.  श्री  बो०  एस०  विजय  राघवन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यहे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  निर्यात  प्रधान  उत्पादक  क्षंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और
 यदि  तो  इसकी  स्थापना  कब  तक  कर  दी  जाएगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  ओर  एक  निर्यात
 जोन  कोचान  के  पास  थिरवाकारा  में  स्थापित  किया  जा  रहा  जोन  के  परिसर  को  चारदीवारी
 करने  का  काम  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  ताकि  जोन  की

 घालन  के  अन्तर्गत  के  लिए  सीमाशुल्क  अधिसूचना  जारी  की  जा  सके  |

 ईस्टर्म  कोलफील्ड्स  क्षोत्र  में  सतहीं  और  भूसिगत  आग  लगने  से  अच्ाव
 के  लिये  किए  गए  एहतियाती  उपाय

 668.  भ्री  पूर्ण  चन््र  मलिक  :  क्‍या  लान  और  कोयला  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  क्षेत्र  में  रह  वाले  ग्रामवासियों  तथा  श्रमिकों  के  संरक्षण  हेतु
 सतही  तथा  भूमिगत  आग  लगते  से  बचाव  के  लिए  कोई  एहतियाती  उपाय  किए  गए  और

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  के  क्षेत्र  में  खनन  कार्य  करने  के  कारण

 खदानों  की  अनुप्रयुक्त  भूमि  और  घंसे  हुए  क्षत्र  को  कृषि-योग्य  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ओर  वर्ष  1982  से  वषंवार  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  है  ?

 खान  और  कोयला  मम्त्रो  वसन्‍्त  :  हां  ।  धंसाव  और
 तल  और  भूमिगत  आग  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  एहतियाती  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (1)  षरातल  के  पॉट  होलों  को  भरना  और  उन्हें  बन्द  करना  |

 (2)  ऐसे  मु  मिगत  कार्य-स्थलों  से  पानी  निकालने  का  काम  बचाना  जिनके
 झ्ाली  होने  से  धंसाव  की  समस्या  पैदा  हो  सकती

 ‘@
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 (3)  भूमिगत  आग के  क्षेत्र  को अलग-यलग  करना  ।

 (4)  जिन  क्षंत्रों  में
 आग  लगी  हुई  है  उनमें  जहां  साध्य  है  वहां  ओपेनकास्ट  खनन

 करता  |

 (5)  कोयले  के  स्तंम/आंशिक  खदाई  छोड़ना  और  रेत  मराई  करना  ।

 (6)  पुराने  कार्य-स्थलों  को  कई  भागों  में  बांटकर  उनमें  अलगाव  अवरोध  लगाना  ।
 नई  ओपेनकास्ट  खानों  की  भूमि  को  सुधार  कर  फिर  ठीक  कर  देने  की  योजना

 बनाई  जा  रही

 एक्साइज  रंड  वाज  दी  प्लान  लोब्ड  आउटਂ
 शोीषक  से  समायार

 669,  प्रोਂ  मधु  दण्डवते  है
 श्री  इद्धजोत  गुप्त  /  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
 श्री  सोडे  रसंया

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  4  1985  के  टाइम्सਂ
 में  एक्साइज  रेड  वाज  दी  प्लान  लोक्ड  आउटਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जिससे  यह  बताया  गया  है  कि  गुजरात  में  आर्ट  सिल्क

 मन्यू  फंक्चरसਂ  के  परिसरों  पर  राजस्व  आसूचना  द्वारा  छापा  मारने  की  गुप्त  योजना  का
 कर  पहले  से  ही  पता  लगने  दिया  गया

 यदि  हां  तो  क्या  24  1985  को  उत्पाद  शुल्क  अधिकारियों  पर  किये  गये
 नियोजित  हमले  से  यह  पता  लगता  है  कि  शीर्ष  स्तर  पर  इस  योजना  का  पहले  से  ही  पता  लगने
 दिया  गया

 यदि  तो  क्या  इन  पहलुओं  के  बारे  में  कोई  जाच  की  गई  और
 यदि  तो  इस  जांच  के  क्या  निष्कषं  निकले  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  हां  ।
 परिस्थितियों  से  इस  बात  का  संकेत  नहीं  मिलता  है  कि  छापे  के  बारे  में  किसी  प्रकार

 की  सूचना  का  मण्डाफोड़  हो  गया
 और  ये  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 उत्तर  प्रदेश  ओर  मध्य  प्रदेश  में  पड़ने  वाले  सिगरोलों  कोयला  क्षेत्रों
 के  लिये  भ्रलग  कम्पनो  की  व्यवस्था

 670.  ध्लो  राम  प्यारे  पतिका  :  क्‍या  खाम  ओर  कोयला  मंज्नो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उतके  मंत्रालय  ने  उत्तर  प्रदेक्ष  और  मध्य  भ्रदेश  में  पड़ने  बाले  सिगरोली  कोयला

 क्षेत्रों  क ेलिए  एक  अलग  कम्पनी  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 )  यदि  तो  उक्त  योजना  को  कब  तक  लागू  किया  भौर

 )  उक्त  कम्पनी  का  मुख्यालय  कहां  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 खान  और  कोयला  संत्री  बसंत  :  सेन्‍्ट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  को

 दो  कम्पनियों  में  विभाजित  करने  और  सिंगरोली  कोयला  क्षेत्र  के  लिए  एक  अलग  कोयला  कम्पनी
 बयाने  के  प्रस्ताव  पर  कोई  निर्णय  नहीं  हुआ  है  ।
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 आय-कर  विभाग  को  सुध्यवस्थित  करना

 671.  श्री  संफहीन  चोघरो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 )  उनके  मन्त्रालय  ने  आय-कर  विभाग  को  सुब्यवस्थित  करने  के  लिए  हाल  में  क्या  कदम

 उठाए
 क्‍या  इसका  राजस्व  को  वसूली  पर  कोई  श्रच्छा  प्रमाव  पड़ा  भोर
 क्‍या  इन  उपायों  का  कर-अपवंचन  विरोधी  अभियान  पर  कोई  स्पष्ट  प्रभाव

 पड़ा  है
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  काले  धन  की  वृद्धि

 पर  नियन्त्रण  और  राजस्व  वसूली  में  सुधार  के  लिए  कर-अपवंचकों  के  विरुद्ध  उपाय  करना  एक
 सतत  प्रक्रिया  इस  सम्बन्ध  में  समी  सम्भव  उपाय  समय-समय  पर  किए  जा  रहे  हैं  ।

 किसानों  को  कृषि  ध्रायकर  से  छूट  बेना
 672.  भ्री  राम  स्वरूप  राम  :  क्‍या  वि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  किसानों  को  कृषि  आयकर  से  छूट  दी
 ;  और हैः

 क्‍या  यह  सुविधा  छोटे  किसानों  के  साथ-साथ  बड़े  किर्गनों  जिनके  पास  हजारों
 यर  भूमि  को  भी  उपलब्ध  होगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जमाद न  :  ओर  कृषि  आय  पर

 कर  लगाना  भारत  के  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  में  राज्य  सूची  सूची-त  की  प्रविष्टि  46  के

 प्रनुसार  राज्य  का  विषय  है  |  केन्द्रीय  सरकार  इस  मामले  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 आयकर  पझ्षधिकारियों  का  स्थानांतरण
 673.  श्री  कमल  नाथ  :  क्‍या  बिल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आयकर  अधिकारियों  तथा  हंसी  प्रकार  का  कार्य  करने  वाले  अन्य  अधिकारियों

 का  हाल  ही  में  स्थानांतरण  किया  गया

 बड़े  पंमाने  पर  ये  स्थानांतरण  करने  के  क्‍या  का  रण  ओर
 क्‍या  सरकार  को  यह  तोति  है  कि  किसी  भी  अधिकारी  को  एक  ही  स्थान  पर

 रित  अवधि  से  अधिक  समय  तक  न  रहने  दिया  जाए  ?

 वित्त  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  हां  ।
 अधिकारियों  के  स्थानांतरण  नीति  के  सामान्य  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  को

 ध्यान  में  रखकर  किए  गए
 हाँ  ।  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  से  यह  एक

 मणिप्‌ र  में  भूबशासिक  सर्वेक्षण

 674,  एन०  टोम्बो  कया  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  मणिपुर  क्षेत्र  में  वहाँ  पर  एक  एकक  ख्लोल  कर  भूव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  तेज

 करने  पर  विचार  कर  रही
 तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 )  यदि
 तो  क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  राज्य  के  लोगों  में  भ्यापक  रूप  से

 यह  घारणा  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  पर्याप्त  प्रयत्न  नहीं  किये  गये  भौर
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 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  किस  रूप  में  और  कितनी  सहायता  प्राप्त  हुई  है  ?

 लाम  झोर  फोयला  मन्त्री  बसंत  :  से  मणिपुर  राज्य  में

 भूनेज्ञानिक  तथा  अन्य  ख्ोजों  के  लिए  भारतीय  भुवज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  निदेशक  को
 रेख  एक  अलग  सकिल  कार्यालय  खोला  गया  यह  सकिल  कार्यालय  इस  समय  राण्य  में  16

 खनिज  तथा  भूभोतिकीय  खोजों  पर  कार्य  कर  रहा  है  ।
 मं भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  की  फील्ड  पार्टियों  को  अपने  कार्य  में  मणिपुर  श्रकार

 का  पूर्ण  सहयोग  मिल  रहा

 उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  के  एकक
 675,  श्री  लक्षण  मलिक  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सरकारो  क्षेत्रके  कूल  एककों  की  तुलना  में  उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों
 की  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  क ेकुछ  और  एकक  स्थापित  करने  के  प्रदन
 पर  विचार  किया  है;भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?
 वित्त  म॒  त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  जनाद न  प्‌  :  31-3-1984  को  केस्ट्रीय

 सरकार  के  210  औद्योगिक  एवं  वाणिज्यिक  उपक्रमों  में  से  3  उपक्रमों  के  पंजीकृत  कार्यालय
 उड़ीसा  में  स्थित  इसके  केंद्रीय  सरकारी  जिनके  प॑  जौकृत  कार्यालय  अन्य

 राज्यों  में  के  भी  कुछ  संयंत्र  रखाने/खानें  भ्रादि  उड़ीसा  में  स्थित  हैं  ।
 और

 चू
 कि  सातवीं  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  इसके

 बारे  में  कोई  ब्योरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 दिल्‍ली  हवाई  अड्डू  पर  सोमा-शुल्क  ध्धिकारियों  हारा  सोना  पकडना

 676.  श्री  एस०  एम०  गुरडड़ी
 भरो  भोहस्मद  महफणज  धलो  खां

 करेंगे  कि  :  एः

 _  (8)  क्‍या  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  दिललो  हवाई  अड्डों  पर  29  1985  को  10-
 एयर-कंढीशनरों  से  भारी  मात्रा  में  सोना  पकड़ा  है;और

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 वित्त  सं  त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  प्‌  भर  29  1985

 सीमा  क्षल्क  प्राधिकारियों  ने  दिल्ली  हवाई  अड्डु  पर  10  वातानुकूलकों  की  एक  खेप  को  जाँच  की
 जो  कुवंत  से  24  1985  को  प्राप्त  हुई  थी  ओर  अफगानिस्ताम  के  राजदुतावास  को  भेजी  गई

 जांच  करने  पर  तीन  वातानुकूलकों  मे  से  55.68  लाख  रु०  मूल्य  के  विदेशी  मूल  के  सोने
 के  221  जिनका  कुल  वजन  25.76  किलोग्राम  बरामद  किये  गये  और  अभिगहीत  किए
 गये  थे  ।  हु

 )
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 समेकित  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  लाभाधियों  को
 ऋण  देने  सम्बंधी  दिशा  निंदा

 677.  श्री  प्रताप  भानु  धार्मा  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 (*)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ओर  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  समेकित  ग्रामीण  विकास

 कायेक्रम  के  लाभाधियों  धोर  क्षिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के लिए  निजी  रोजगार  के  लिये  नये  अग्रिम
 ऋण  देने  हेतु  नए  दिशा  निर्देश  जारी  किये  भोर
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 तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादंत  णौर  सरकार  ने  वर्ष

 1985-86  के  लिये  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  श्षिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  योजना
 को  कार्याश्थित  करने  के  लिये  निदेश  जारी  कर  दिये  हैं  ।  राज्यों  को  छठी  आयोजना  अवधि  के  पहले
 दो  वर्षों  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सहायता  प्राप्त  लाभाधियों  का
 माँके  पर  जाकर  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  कहा  गया  उन  लाभाधियों  जो  अपनी  बिना  किसी
 गलती  के  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  नहीं  उठ  सके  सहायता  दिये  जाने  पर  विचार  किया

 जाएगा  ।  जहाँ  तक  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिये  योजना  का  संबन्ध  1985-86  के  लिये  मागगंदर्शी

 सिद्धास्त  पहले  जंसे  ही  हैं  ।

 सोमाशुल्क  भ्लौर  उत्पाद  शुल्क  झ्थिकारियों  की  नकद  पुरस्कार  को  धोषणा
 के  पद्चात्‌  पकड़  गये  तस्करी  के  सोने  भ्रादि  में  बढ्ि

 678.  भ्रो  थी०  के०  गढ़बो  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  यह  सच  है  कि  सीमाशुल्क  और  उत्पाद-शुल्क  अधिकारियों  को  नकद  पुरस्कार

 की  घोषणा  के  पदचात्‌  तस्करी  का  सोना  ओर  अन्य  प्रतिबन्धित  सामान  के  पकड़े  जाने  के  मामलों  में
 काफी  वद़धि  हुई

 तो  क्या  सरकार  का  यह  पता  लगाने  के  लिये  कि  नकद  पुरस्कार  को  घोषणा
 से  पूर्व  तस्करी  के  सोने  और  अन्य  प्रतिबन्धित  सामान  के  पकड़े  जाने  के  कम  मामले  होने  के  क्‍या
 कारण  कोई  जांच  कराने  का  विचार  ओर

 पिछले  बजट  से  श्र  तक  तस्करी  का  कुल  कितना  सोना  देह  में  लाये  जाने  का

 अनुमान  है  ?
 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजारी  ):  विभिन्‍न  उपायों  के

 जिनमें  सूचना  देने  वालों  तथा  सरकारी  कर्मचारियों  को  पुरस्कार  की  योजना  को  उदार  बनाना
 भी  हामिल  वर्ष  1985  के  पहले  महीनों  में  पकड़े  गये  निषिद्ध  माल  के  कुल  मूल्य  की  अनन्तिम
 रकम  83.63  करोड़  रुपये  है  जबकि  वर्ष  1984  को  इसी  क्षवधि  के  दोरान  51.10  करोड़  रुपये  मूल्य
 का  माल  पकड़ा  गया

 )  माँग  ओर  पूर्ति  सम्बन्धी  लाभ  की  गुजाइश  आदि  जेसे  विभिन्‍न  कारकों  की

 बजह  से  पकड़े  गये  माल  का  मूल्य  समय-समय  पर  घटता-बढ़ता  रहता  यधापेक्षित
 उचित  कायंवाही  हेतु  तस्करी  ओर  पकड़े  जाने  बाले  माल  की  प्रवत्तियों  की  सतत  समीक्षा  की
 जाती  है  |

 जेसाकि  तस्करी  के  स्वरूप  से  स्पष्ट  यह  एक  चोरी-छिपे  किया  जाने  वाला  धन्बा

 इसलिए  इस  बात  का  कोई  उचित  अनुमान  लगाना  व्यवहायं  नहीं  है  कि  पिछले  अजट  के  बाद  से  देश
 में  तस्कर  आयात  किये  गये  सोने  की  मात्रा  कितनी  है  ।

 उड़ीसा  को  गंधमदंन  बाक्साइट  सास  परियोजना  के
 कार्यास्वयन  में  विलम्ध

 679.  भ्रीमतो  जयन्तो  पटनायक  :  कया  खान  और  कोयला  सम्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (%) उड़ीसा  में  पंकामल  में  गंघमर्दन  बाक्स।इट  ख्वान  परियोजना  के  कार्यास्वयन  में  विलम्ब

 होने  के  क्‍या  कारण
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 उक्त  बाकसाइट  खान  परियोजना  के  कार्यान्वित  होने  पर  कितने  लोगों  को  रोजगार
 दिया  जा  सकता

 इस  परियोजना  के  कब  तक  छूरू  हो  जाने  की  आशा  है;ओर
 परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  तेजी  लाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 खाम  और  कोयला  मंत्री  वसनन्‍्त  साठे):(क)गंघमर्दन  बाक्साइट  परियोजना  के
 निर्धारित  समयसूची  के  अनुसार  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  भूमि  अजेन  पर्यावरण
 विभाग  से  पर्यावरण  सम्बन्धी  अनुमति  मिलने  श्लोर  राज्य  सरकार  द्वारा  पहुंच  मार्ग  के  निर्माण में
 विलम्ब  तथा  परियोजना  दायरे  में  कुछ  परिवर्तंत  के  कारण  हो  रहा  है  ।

 परियोजना  में  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  जा  सकेगा  इसकी  जातकारी  संगठन
 में  आँतरिक  समायोजन  के  बाद  ही  हो  पाएगी  ।

 इस  परियोजना  के  1987  तक  चाल  होने  को  आशा
 आवद्यक  अनुमति  दिये  अ्रपेक्षित  भूमि  प्रदान  करने  तथा  पहुंच  मार्ग  का

 निर्माण  पूरा  करने  आदि  के  लिये  केंद्रीय  तथा  राज्य  सरकार  के  सम्बन्धित  विभागों  के  साथ  हत्परता
 से  कार्यवाही  की  जा  रही  है|

 राण्यों  में  न्‍्य  बंक  आफ  इंडिया  को  शाखाएं  खोलना

 680.  भीमती  जयंतो  पटनायक  :  क्‍या  वित्त  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  विभिन्न  राज्यों  में  न्यू  बेंक  श्राफ  इंडिया  को  कितनी  शाश्षाएं  स्नोली  गई

 उड़ीसा  में  स्य  बेंक  आफ  इण्डिया  की  कितनो  झ्ाख्ताएं  खोलो  गई
 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  जहां  ये शालाए  खोली  गई
 क्‍या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  में  स्यू  बेंक  आफ  इण्डिया  को  हुछ  ओर  शालाए

 खोलने  का  भोर
 यदि  तो  उड़ीसा  में  ये  नई  शालाए  खोलने  के  लिए  किने  स्थानों  को  चुना

 गया  है  ?

 बिश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनाथन  :  1985  के  अन्त  में

 देश  में  न्यू  बेंक  आफ  दृण्डिया  की  528  शाखाएਂ  कायं  कर  रही  इन  शाखाओं  का

 संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  संलग्त  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
 बेक  ने  उड़ीसा  में  8  शाखाए  खोली  जिलावार  भोौर  केन्द्रवार  विवरण

 जिला  केन्द्र
 धा____शशएशएए-ए-एशए"णशणणणणणणण््"् ाँ  णण  गगन  दान  ड  सन  स
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 और  (  उड़ीसा  में  न्‍्य  बेक  ऑफ  इण्डिया  के  ओर  अधिक  कार्यालय  श्ोले  जाने  पर

 भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  आयोजना  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अनुरूप  जिसे

 अंतिम  रूप  दिया जा  रहा  विचार किया  जाएगा  ।

 विवरण  __

 _  क्रम  राज्य/संघ  राज्य  झाखाओं  को  संख्या

 1.  राज्य

 1  आमन्ध्न  प्रदेश  4

 2...  श्रसम  4

 3.  बिहार  6
 4.  ग्रुजरात  17

 5...  हरियाणा  68

 6.  हिमाचल  प्रदेश  14
 7.  जम्मू  और  कश्मीर  9
 8.  कर्नाटक  4

 9,  महा  राष्ट्र  16

 10-  मध्य  प्रदेश  16

 11...  उड़ीसा  8

 12.  प्रजाब  129
 13,  राजस्थान  55

 14, _  तमिखनाडु  9

 15...  उत्तर  प्रदेश  88

 16.  केरल  4
 17.  परद्चम  बंगाल  *  25
 2.  संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  चंडीगढ़  7
 2,  दिल्ली  दिल्ली  44

 3.  दमन  ओर  द्वीप  :  1

 कुल  ___
 528 —_—_—

 को  किंग  कोयले  की  कमी
 681.

 भी  हरिहिर  सोरम  )
 2  क्‍या  क्षान  झोर  कोयला  मसत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  देश्ष  में  कोकिय  कोयले  की  भारी  कमी
 क्‍या  सरकार  का  विचार  केश  में  कोकिंग  कोयले  को  भारी  कमी को  दूर  करने  के  लिए

 तालचेर  कोयला  क्षेत्र  में  उपलब्ध  कम  राख  देने  वाले  गे  र-काक  कोयले  का  प्रयोग  करके  न्यून
 का्यनाइजेशन  प्रक्रिया  द्वारा  अर्ध-काक  उत्पस्त  करने  का  भोौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 >>  ऊनना-न  ककक्‍ज+ज

 खान  ओर  कोयला  मंत्रो  वसंत  :  नहीं  ।  इस्पात  संयंत्र

 कोककर  कोयले  के  प्रमुख  उपभोक्ता  हैं  ओर  तनके  पास  दिनांक  1.7,1985  को  5,30  लाख  टन

 कोयला  स्टाक  में  था  ।  परन्तु  देश  में  कोककर  कोयले  की  मांग  ओर  उपलब्धि  में  मांग  थोड़ा  अन्तर

 है  भर्थात्‌  उपलब्धि  कुछ  कम  है  ।  यह  कमी  आयात  करके  पूरी  की  जाती  है  ।

 और  दि  इल्डस्ट्रियल  डेवेलपमेंट  कारपोरेशन  आफ  उड़ीसा  लि०  ने  तालचेर
 कोयले  के  आधार  एक  कम  ताप  कार्बनीकरण  संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव  किया  है  जिसे

 घातुकर्मी  भटिठयों  में  अपचायक  और  ई  घन  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जाएगा  ।

 लंबे  तथा  अधिक  लंब  रेशों  वालो  कपास  का  समर्थन  सूश्य
 682.  श्लो  चिन्ता  मोहन  :  क्या  पूति  और  वस्त्र  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आसनध्र  प्रदेश  भर  कर्नाटक  में  लम्बे  तथा  अधिक  सम्बे  रेढो  वाली  कपास  के  मूल्यों
 में  गिरावट  थाई  है  ओर  यदि  तो  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  गए  हैं  अथबा  उठाने  का
 प्रस्ताव

 क्‍या  समर्थन  मूल्य  देने  के  अभाव  में  निर्यात  कम्पनियां  आगे  नहीं  आ  रही  ओर
 क्‍या  सरकार  बुआई  प्रारम्भ  करने  से  पूर्ब  सभी  फसलों  के  लिए  समर्थन  मूल्य  घोषित

 करने  तथा  विवष्  होकर  बिक्री  करने  को  रोकने  के  लिए  खर»इ  तथा  कार्यास्वयन  द्वेतु  प्रभावों  तंत्र
 की  व्यवस्था  करने  संबन्धी  अपनी  पूर्व  वचन  निभायेगी  ?

 पूति  ओर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शोर  सिह  )  :  लम्बी  तथा  अधिक  लंबी
 स्टेपल  किस्मों  की  कपास  को  कीमत  आ|न्‍्भ्न  प्रदेश  तथा  कर्नाटक  में  कुछ  हृद  तक  गिरी  भारतीय
 रुई  निगम  इन  दो  राज्यों  में  समी  विनियमित  बाजारों  में  समर्थंत  मूल्यों  पर  खरीद  कर  रहा  है  ।

 समर्थन  मूल्य  अभिकरण  के  रूप  में  भारतीय  रुई  उत्पादकों  को  सम  भूल्य  प्रदान
 करने  के  लिए  बाजार  मे  मोजूद  है  ।

 आने  वाले  1985-86  के  रुई  मोसम  के  दोराब  विभिम्न  किस्मों  की  रई  के  लिए
 थेग  जंसे  ही  भोर  जब  भो  इन्हें  अन्तिम  रूप  दे  दिया  सरकार  द्वारा  धोषित  कर  दिए
 जाएगे  । न्‍

 रुग्ण  श्रोद्योगिक  एककों  को  बेंक  द्वारा  सहायता
 683.  श्री  कालो  प्रसाद  पांड य  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रिजवं  बंक  में  बंकों  को  रूण  एकक़ों  के  लिये
 होमਂ  बनने  से  रोकने  हेतु  एक  युक्तियुक्त  योजना  बनाई  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  ओर  भारतीय  रिजवं
 बेंक  द्वारा  समय  समय  पर  जारी  किए  गये  मार्ग  दर्शी  सिद्धांतों/निदेशों  के  जिनमें  अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  ये  निदेश  भी  शार्थिल  हैं  कि  बंकों  को  रुणण  एककों  के  संबरब  में  अरथक्षमता  अध्ययन
 करना  चाहिए  ओर  केवल  सम्मावित  सक्षम  एककों  को  फिर  से  खड़ा  करने  के  काम  को  हाथ  में  लेना
 चाहिए  ।  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  रण  ओद्योगिक  एककों  को  बेंकों  द्वारा  दी  जा  रही  सहायता  के
 संबस्थ  कोई  कठोर  योजना  तैयार  नहीं  की  है  ।

 [  हिन्दी  ]
 मे

 ह
 जबलपुर  में  स्टोल  थपाडਂ  खोलने  का  प्रस्ताव

 684.  भरी  महेल्  :  क्या  क्षान  और  कोयला  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 क्या  जबलपुर  में  एक  स्टील  यार्ड  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उक्त
 एजेन्सी  किसे  दी
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 इस  संबन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्‍या
 क्‍या  सरकार  को  आफ  कामसंਂ  अथवा  अन्य  प्रतिष्ठानों  की  ओर

 उक्त  एजेस्सी  के  आवंटन  हेतु  कोई  शापन  मिला  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  हां  ।  स्टील  अथारिटी

 श्राफ  हृष्डिया  लिमिटेड  ने  स्टाकयार्ड  के  लिये  प्रेषण  अभिकरण  का  काम  मेससे  एस०  ए०  ई०
 लिमिटेड  को  सौंपा

 स्टाकयार्ड  खोलने  से  संबन्धित  निर्णय  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा
 लिया  जाता  है  जो  वाणिज्यिक  तथा  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  निणय  लेती

 हां  ।  सरकार  को  महाकौदल  चंम्वर  आफ  कामसे  एण्ड  इम्हस्ट्री  ओर  जबलपुर

 लध्‌  उधोग  जबलपुर  से  ज्ञापन  प्राप्त  हुए
 इनमें  मोटे  तौर  पर  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि  मंससं  एस०  ए०  ई०  )

 लिमिटेड  द्वारा  खोला  जाने  वाला  स्टाकयाड्/प्रेषण-अभिकरण  जबलपुर  से  लगभग  25  किलोमीटर
 को  दूरी  पर  इससे  लघु  उद्योगों  और  अन्य  उपभोक्ताओं  जिनकी  आयश्यकताओं  की  पूर्ति
 प्रषण-अभिकरण  द्वारा  किए  जाने  की  आक्षा  लाभ  नहीं  होगा  ।  ज्ञापन  में  व्यक्त  किया  गया  यह
 दृष्टिकोण  सही  नहीं  है  ।  प्रेषण-अभिक रण  खोलने  का  निर्णय  जबलपुर  क्षेत्र  के  उपभोक्ताओं  को  होने
 वाली  सप्लाई  में  सुधार  करने  के  लिए  लिया  गया  है  ।  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  ने

 मध्यप्रदेश  सरकार  के  एक  उपक्रम-मध्यप्रदेश  लघु  उद्योग  निगम  लिमिटेड-को  प्रेषण-अभिकरण  का
 काम  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  करने  का  प्रयास  किया  लेकिस  इस  अभिकरण  ने  इस
 दारी  को  स्वीकार  नहीं  |  शुरूआत  के  तौर  पर  मेससं॑  एस०  ए०  ई०  लिमिटेड  के
 साथ  एक  वर्ष  के  लिये  करार  किया  गया  है  ।

 ]
 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  ऋण

 685.  श्री  थो०  के०  गढ़वी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बकों  ने  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  ऋण  देना  बन्द  कर
 दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  स्वरोजगार  प्राप्ति  में  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  श्रम्य
 किसी  प्रकार  से  सहायता  करने  का  है  ?

 वित्त  म  ब्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  संभवतः  माननीय
 सदस्य  का  आष्यय  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  स्वरोजगार  प्रदान  करने  के  लिये  1983-84  से  शुरू
 की  गई  योजना  से  यह  आथिक  सहायता  समर्थित  योजना  है  भौर  इसलिए  बेंकों  द्वारा  प्रति  वर्ष

 केवल  निर्धारित  संख्या  में  मामले  मंजूर  किये  जाते  हैं  ।  बेंकों  को  सरकार  कभी  भी  इस  योजना  के

 अधीन  वित्तीय  सहायता  बंद  करने  के  निदेश  नहीं  दिए  गए  ।  बेंकों  को  मंजर  शुदा  मामलों  में  जल्दी

 भुगतान  करने  के  लिए  कहा  गया  है|  शिक्षित  बे  रोज़गार  युवकों  को  स्वरोजगार  में  मदद  पहुंचाने

 के  विचार  से  योजना  की  सक्रिय  अवधि  चालू  वित्तोय  वर्ष  के  अन्त  तक  बढ़ा  दी  गयी

 7
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 लसकसयजकफन  चइ्ण  कमी  जिजमनययपयपयययथयपपयाू

 सध्य  प्रदेश  में  बेक  आफ  बड़ोदा  को  शाखायें  खोलता

 686.  कुमारी  पुष्पा  देवो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 मध्य  प्रदेश  राज्य  में  अब  तक  बेंक  आफ  बड़ोदा  की  कितमी  शाखाएਂ  खोली  गयी
 क्‍या  सरकार  ने  बेंक  आफ  बड़ोदा  की  शाखाओं  के  विस्तार  की  श्रनुमति  दे  दी
 यदि  तो  1985-86  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  बेक  आफ  बड़ोदा  को  कितनी

 नई  शाखाए  खोले  जाने  का  विचार  ओर
 मध्य  प्रदेश  के  राजगढ़  जिले  में  बंक  आफ  बड़ोदा  की  नई  क्षाखाएਂ  खोलने  के  लिए

 किन  स्थानों  को  चुना  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  भग्त्री  जनावंन  :  1985  के  अन्त  में
 मध्य  प्रदेश  में  बंक  आफ  बड़ोदा  की  56  शाख्याएं  कार्य  रत

 से  राज्य  में  बेक  आफ  बढ़ोदा  की  ओर  श्ाखाएं  खोलने  के  प्रदन  पर  सातवीं
 पंचवर्षीय  आयोजन  की  अवधि  के  लिए  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अनुसार  भारतीय  रिजवं  बेक

 द्वारा  बिचार  किया  जाएगा  |  इस  नीति  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 कश्ले  काजू  को  खरीद

 687.  भ्री  एम०  रामचखन  :  :  क्या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  से  कच्चे  काज  की  खरीद  और  काजू  के  निर्यात  को

 बढ़ावा/प्रोत्साहन  देने  के लिए  कोई  कदम  उठाए
 क्‍या  वर्ष  1984-85  के  दोरान  इस  कार्य  के  लिए  कोई  घनराशि  आबंटित  की  गई  है

 झोर  यह  धनराशि  कितनी  और
 हु

 काया  उक्त  धनराषि  राज  सहायता  के  रूप  में  दी  गई  है  अथवा  उस  घनरादि  को
 बापस  किया  जाना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  dtoeo  :  केरल  में  काजू  की
 प्राप्ति  व्यापार  के  लिए  खुली  इसके  के  रल  राज्य  काजू  विकास  निगम  भी  काजू  की
 अधिप्राप्ति  करता  है  तथा  राज्य  सरकार  काजू  उपजकर्ताओं  को  लामकारी  कीमतें  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  समय-समय  पर  न्यूनतम  कीमत  निर्धारित  करतो  रही  इस  समय  सम्पूर्ण  देशीय
 फसल  व्यापार  द्वारा  क्षपाई  जा  रही  है  तथा  घरेलू  उत्पादन  को  कच्चे  काजू  के  आयातों  से  बढ़ाया
 जाना  चाहिए  ।  काजू  की  अधिप्राप्ति  के  संवधंन  के  उद  श्य  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आयात  नीति
 को  उदार  बनाया  गया  है  तथा  अब  बायात  ओ०  जी०  एल०  के  अधोन  केवल  दस  छातं  के  साथ  है
 कि  आयातों  को  आयात  संविदा  किए  जाने  से  7  दिन  के  भीरत  भारतीय  काजू  निगम  के  पास
 पंजीकृत  कराने

 जी  नहीं  ।
 प्रदन  ही  नहीं

 चेकोसलोबाकिया  को  कुद्  मुख  से  लोह  अयस्क  का  निर्यात
 689.  श्री  जगस्ताथ  पटनायक

 )
 :  क्या  खान  झोौर  कोयला  संत्री  यह  बताने  की भरी  आर०एसम०  भोगे

 कृपा  करेंगे

 (%)  कया  से  लोह  अयस्क  के  निर्यात  के  लिए  चेकोल्‍लोवाकिया  के  साथ  कोई
 दीर्धावधि  व्यवस्था  की  गई  और
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  समभोते  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  सनत्रो  केਂ  लटबर  :  से  कुंद्रे मुख  आयरत
 श्र  कंपनी  लिमिटेड  वर्ष  1982-83  से  चंकोसलोवाकिया  को  कुद्र मुख  से  वर्षानुवर्षी  आधार  पर  लौह
 अयस्क  सांद्रण  का  निर्यात  कर  रही  है  ।  वर्ष  1985-86  के  दौरान  कुद्रेमुख  से  चंक्ोस्लोवा  किया  को

 125  000  टन  लौह  अयसक  सांद्रण  के  प्रनुरोध  पर  अतिरिक्त  75,001  टन  निर्यात
 करने  के  लिए  कंपनी  ने  अभी  हाल  में  मंत्सं  केरामेट्ल  फोरन  ट्रड  कम्पती  चे

 किया  के  साथ  एक  करार  किया  इस  करार  के  आधार  पर  पोतलदान  छुरू  हो  गया  है  ।

 भारतोय  खनिज  एवं  घातु  व्यापार  निगम  द्वारा  कट  हुये  श्लौर  तराश

 हुये  होरों  का  निर्यात

 690.  भरी  जुकार  सिह  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खनिज  एवं  घातु  व्यापार  निगम  ने  कटे  ओर  तराशे  हुए
 होरों  का  निर्यात  शुरू  किया  है  और  यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  के  निर्यातों  का  मुल्य  क्या

 है  और  वर्ष  1985-86  की  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  सभी  खर्चों  के  बाद  कुल  कितना  मुनाफा  हुआ  और
 विदेक्षी  क्रैताओं  का  किस  तरह  ओर  किनके  द्वारा  चयन  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  खनिज  तथा

 धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  गत  दो  वर्षों  में  तराशे  हुए  तथा  पालिक्ष  किये  हुए  हीरों  के  निर्यात  का

 मूल्य  निम्नलिखित  अनुसार  है  :

 1983-84  3-84  :  4.14  करोड़  रु०

 1984-85  :  14.75  करोड़  रु०

 वर्ष  1985-86  के  लिए  निगम  को  याजना  25  करोड़  रु०  के  बजटवरद्ध  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने

 के  उद्दय  से  निर्यात  व्यवसाय  में  अतिरिक्त  मात्रा  बढ़ाने  के  प्रयोजनाथं  अपने  स  प्लाई  आधार  और

 विदेशी  क्रेताओं  की  संक्या  बढ़ाने  की  है  ।

 (i)  सभी  प्रत्यक्ष  व्यय  निकाल  कर  निबल  लाभ  निम्नलिखित  अनुसार

 1983-84  :  0.7  लाख  रु०

 1984-85  5  :  4,3  लाक्ष  रु०

 (ii)  निगम  अपनी  विद्यमान  पद्धति  के  अन्तगंत  अप्रत्यक्ष  व्यय  का  प्रभार  इस  वस्तु
 पर  नहीं  डालता  ।  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  दोनों  प्रकार  के  व्यय  को  निकाल
 कर  निबल  लाभों  के  पृथक  आंकड़े  संकलित  नहीं  किये  जाते  ।

 विदेक्षी  क्रेताओं  का  चयन  खनिज  तथा  धातु  ब्यापार  निगम  द्वारा  बाआर  में  उनकी

 वित्तोप  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  साथ  ओर  व्यापार  में  विगत  निष्पादत  के

 आधार  पर  क्रेता  की  संबोक्षा  करने  के  बाद  अपने  स्थानीय  सहयोगियों  के  साथ  घनिष्ठ  पर।मर्श

 करके  किया  जाता  है  |  -

 1984-85  के  दोरान  नयी  सदों  का  निर्यात

 691.  भी  प्लानस्द  पाठक  :  क्या  वाणिज्य  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 निर्यात  की  जाने  वाली  उन  प्रपुख  मदों  के  नाम  क्‍या  जिनमें  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दोरान  काफी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  तथा  मद-वार  कितनो  राशि  प्राप्त
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 1985-86  के  निर्यात  लक्ष्य  क्या  हैं  और  किन-किन  मददों  का  निर्यात  पिछले  वर्ष  को

 तुलना  में  अधि  क  हो  ने  की  आशा  और

 (  ग  )  1985-86  में  किन  नई  मदों  का  निर्यात  किया  जाएगा  !

 वाणिज्य  मस्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  ए०  :  एक  विवरण  सभा  पटत्न
 पर  रख  दिया  [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संहया  एल०  टी०  1239/85]  ]

 1985-86  वर्ष  के  लिए  11736  करोड़  रु०  का  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  1985-86  985-86
 वर्ष  के  लिए  गैर-तेल  निर्यातों  के  लिए  11266  करोड़  रु०  का  लक्ष्य  निर्धारित  है  ।  वे  वस्तु
 जिनके  मियात  1984-85  की  तुलना  में  1985-86  के  दौरान  ज्यादा  होने  की  आझ्या

 अविनिर्मित  काजू  अलसी  की  संसाधित  खाद्य

 समुद्री  लोह  मैंगनीज  चमड़ा  तथा  चमड़े  का  खेलों  का

 रत्न  एवं  रसायन  तथा  संबद्ध  इजीनियरिंग  का  कंयर  तथा  जूट  से  बनी

 वस्तुओं  सहित  ऊन  से  बनी  वस्तुओं  सहृति  हस्तशिल्प  और  कपास  ।

 भारत  का  निर्यात  क्षेत्र  पर्याप्त  विविधीकृत  इन  व्यापक  वस्तु  समूहों  में  से  नए
 उत्पादों  का  बराबर  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 सेसस  ह  डियन  टोब  को  कम्पनी  द्वारा  उत्पाद  शाल्क  को  चोरो

 692.  भ्री  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  जिस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मेससे  इंडियन  टोबको  कंपनी
 टेड  अपने  डीलरों  भौर  एजेंटों  की  मदद  से  उत्पाद  शुल्क  की  चोरी  कर  रही  मोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  चोरी  का  पता  लगाने  के  लिए  इ'डियन
 टोबको  कम्पनी  लिमिटेड  के  डोलरों  के  सभी  परिसरों  ओर  इनके  गोदामों  पर  छापे  मारने  का  है
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  सम्त्रालय  राज्य  मंत्री  जनावन  :  हाल  ही  में  मे०  आई०  टी०
 सी०  लिमिटेड  द्वारा  अपने  डीलरों  और  एजेंटों  की  मदद  से  उत्पादन  घुल्क  की  चोरी  किए  जाने  का
 कोई  मामला  नोटिस  में  नहीं  आया  है  ।  सिगरेटों  की  खुदरा  बिक्री  के  बारे  में  कुछ  रिपोर्ट
 मिली  हैं  कि  बाट  और  माप  मानक  की  हुई  1977  के  उपबंधों  का

 घन  करते  हुए  सिगरेटों  के  पेक्रेटों  पर  छपी  हुई  कीमत  से  अधिक  कीमत  पर  उनकी  बिक्री  की
 जाती  है  ।

 इसका  प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 बस्त्रों  के  कोटा  और  लाइससों  क  आब  टन  के  कार्य  का  परिघान  निर्यात  संवधन
 परिषय  को  अन्तरित  किया  जानता

 693.  भरी  जी०  एम०  बनातवाला  :  क्या  पूति  झौर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 (%)  क्‍या  अस्त्रों  के कोटा  और  लाइतेंसों  के  आयंटन  से  सम्बन्धित  कार्य  मुर्य  आयात  एवं

 निर्यात  नियस्त्रक  के  कार्यालय  से  परिधान  निर्यात  संव्धंन  नई  दिल्‍ली  को  शअन्तरित  किया
 गया

 (8)  यदि  तो  कब  से

 कार्य  भोर  शक्तियों  के  उपरोक्त  अत्तरुण  के  क्या  कारण
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 कया  सरकार  किसी  मेर-सरकारी  एजेंती  को  इस  प्रकार  का  किया  जाना
 अनुचित  समझती  है  ओर  यदि  तो  क्या  शक्तियां  मुख्य  नियंत्र  निर्यात  द्वारा

 ग्रहण  की

 क्‍या  उक्त  परिधान  नियत  संवर्धन  परिषद  की  वस्त्र  निर्यातकर्ताओं  पर  जुर्माने  और
 दंड  लगाती  हैं  ;

 |

 यदि  तो  जबसे  परिधान  निर्यात  संवर्धन  परिषद्दध  को  दाक्तियां  सोंपी  गयी  तब
 से  अब  तक  उसने  हस  तरह  कितनी  घनराध्षि  हृकटठी  को  ओर

 कया  इकट्ठी  की  गई  धनराषि  सरकारी  है  परिधान  निर्यात  संवर्धन  परिषद  की  ?

 पृति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  सरत्रो  चन्द्र  तौर  :  जो  नहीं
 धाम  तिर्यात  संवर्धन  परिषद  की  स्थापता  के  आरम्भ  से  हो  यह  कार्य  परिधान  निर्यात  संवर्धन  परिषद
 के  पास  रहा  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जी  नहीं  ।  सरकार  द्वारा  जारी  की  गई  सावंजमिक  सूचनाओं  की  शर्तों  के  अनुसार
 परिधान  निर्षात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  ह०  एम०  ढो/बी०  जी०  को  जब्त  करना  कोई  दण्ड  नहीं  है
 लेकिन  निर्यातकों  के  लिए  संविदागत  दायित्वों  को  पूरा  न  करने  पर  की  गई  कारयवाही  का  एक
 स्वरूप  मात्र  है  ।

 31-12-1984  को  उपलब्ध  जानकारी  के  परिधान  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने
 fo  एम०  डो०/बो  ०  जी०  के  जब्त  करने  से  3,12,226,530  र०  एकत्र  किए  ।

 परिधान  निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  यह  धनराशि  पृथक  रखी  जाएगी  तथा  सरकार
 की  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  पदचात  निर्यात  संवर्धन  पर  खर्च  की  जाएगी  ।

 निर्यात  गहों  को  दिये  गये  प्रमाण-पत्रों  को  प्रवधि  समाप्त  होना
 694.  भ्री  एम०  बनातवाला  :  क्‍या  वानिज्य  मंत्री  उन  नियात  जिनके  प्रमाण  पन्नों  की

 अवधि  30  1982,  30  1983,  20  1984  ओर  30  1985  को  समाप्त  हो  थई

 के  नाम  ओर  पते  तथा  इसमें  अन्तग्रंस्त  उत्पाद  समूहों  के  नाम  और  निर्यातों  की  जिसके
 श्राषार  पर  निर्माण  गहों  को  प्रमाणपत्र  दिये  गये  दर्शाने  वाला  बिवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की

 कृपा  करेंगे  ?  हु
 बाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  उन  निर्यात  सदनों  जिनके

 प्रमाण-पत्रों  की  अवधि  30  1983,  30  1984  और  30  1985  को  समाप्त  हो  गई
 नाम  और  पते  दर्शाते  वाला  विवरण  संकलित  किया  जा  रहा  है  और  स्रभा-पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  ।  अन्तग्रस्त  उत्पाद  समूहों  तथा  निर्यातों  की  मात्राओं  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  रखी  जाती
 और  इसलिए  इसे  प्रस्तुत  करना  संभव  नहीं  होगा  ।

 उन  निर्यात  सदनों  जिनके  प्रमाण-पत्रों  की  अवधि  समाप्त  हो  गई  थी  ओर  उन्हें  1983
 तथा  1984  में  नवीकृत  नहीं  कराया  नाम  और  पते  तथा  नवीकृत  न  कराये  जाने  के  का  रण
 दर्शाने  वाला  विवरण  संकलित  किया  जा  रहा  है  ओर  पटल  पर  रख  दिया  उन
 निर्यात  सदन  प्रमाणपत्रों  जिनकी  अवधि  30  85  को  समाप्त  हो  गई  नवीकरण  के

 रोधों  को  प्रोत्तेत  किया  जा  रहा  है  और  गुणा  व  गण  के  आधार  पर  निर्णय  किया  जाएगा  ।  चर  कि

 यह  प्रक्रिया  अभी  चल  रही  इसलिए  इस  समय  कोई  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 15
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 वा  जन  5 न

 राजस्व  आसूच्चना  निदेशालय  द्वारा  बग्बई  में  गिरोह
 का  पता  लगाना

 695.  डॉ०  गोरी  हांकर  राजहंस  :  क्या  वित्त  मग्त्रो  यही  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  राजस्त्र  आसूचता  निदेशालय  आर०  और  प्रवत्तंन  निदेशालय

 ने  बम्बई  द्वारा  हाल  ही  में  करोड़  रु०  के  प्रभुख  गिरोह  का  पता
 लगाया  जेसाकि  दिनांक  2  हाजी  के  एक्सप्रेसਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  गिरफ्तार  किए  गए  भ्यक्तियों  ओर  उन  कंपनियों  का  पूरा  ब्योरा  क्या

 है  जिन  पर  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  तथा  प्रवत्तन  निदेशालय  द्वारा  छापा  मारा
 बरामद  हुई  सोना  तथा  अन्य  दोष-सिद्ध  करने  बाले  दस्तावेजों  का  ब्योरा  क्या

 भोर
 का  उल्लंखन  करने  बाले  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  जी  हां  ।

 इस  संदंध  में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  के  नाम  इस  प्रकार
 श्री  सेगू  जमालुद्दीन

 2.  श्री  कोसे  संयद  मोहम्मद  साहुल  हमीद
 3.  श्री  ए०  जलालुद्ीन
 4.  श्री  बाबुलाल  एस  ०  देसाई

 5
 6
 7
 8

 ,  श्री  प्रदीप  आर०  शाह
 ,  भी  नापुराम  जगदाले

 ,  श्री  समसुद्दीन
 ,  श्री  टी०  रशीद  अब्दुल  कादर

 9.  श्री  पी०  पी०  मूसा
 श्री  एम०  डो०  एस०  अकबर  अली
 श्री  मोहम्मद  हुसन  मोहम्मद  सुलेमान
 श्री  अब्दुल  रहीम  सेगू  बल्लाउद्दोन
 श्री  मोहम्मद  ईसाक  कपाड़िया  ।

 लेन-देन  के  सम्बन्ध  में  बम्बई  में  29-6-85  को  जिन  फर्मों  पर  छापा  मारा  गया

 बे हैं ओरियन्टल डायमन्ड मेन्‍न्यूफेक्चरिंग बम्बई तथा मे० न्यू बंगाल लाज बम्बई के साभेदार श्री अब्दुल रजाक हाजी मोहम्मद का | लगभग 4.40 करोड़ रपये मुल्य का सामान पकड़ा गया/रोका गया । इसमें मद्रास में पकड़े गए लाख रु० का सोना तथा चोरी छिपे लाए गए सोने की विक्रय से प्राप्त लगभग 9 लाख रु० की आय शामिल इसके बीजकों में घोखेबाजी आदि का उल्लेख करने वाले कागजातों जिसमें करोड़ों रुपये अन्तगंस्त के साथ-साथ र७० की भारतीय मुद्रा तथा लगमग 900 ० मूल्य की विदेशी मुद्रा भी पकड़ी गई गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विभागोय अभियोजन विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तगंत निवारक नजरबन्दी जो भो उबित जेसी उपयुक्त कारंवाई को जाएगी । 76
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 न  —  ल++  जे

 जीवन  बोसा  निगम  को  लोक  आबासोय  योजनाय

 696.  श्री  बअनवारो  लाल  पुरोहित  :  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  हाल  में  जीवन  बीमा  मिगम  को  अपनी  लोक  आवासीय  योजनाओं  पर  कार्य  करते

 की  बनुमति  दे  दी
 इन  योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  समस्त  देएहा  के  जीवन  बीमा  निगम  पालिसी  होल्डरों  को  इन  योजना्ों  में
 शामिल  किया  और

 इस  योजना  के  माध्यम  से  किस  सीमा  तक  पालिसी  होल्डरों  को  बने-बनाए  मकान
 मिलेंगे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  हां  ।  यह  योजना  पालिसी
 धारकों  के  लिए  है  ।

 और  इस  योजना  के  जीवन  बीमा  मांग  के  अनुसार  अपने
 स्वामित्व  के  भू-खण्डों  पर  मकानों-फ्लेटों  का  निर्माण  करेगा  |  यह  मकान-फ्लंट  पालिसीधारियों  को
 खरीदने  के  लिए  उपलब्ध  कराए  जाए गे  ।  इसके  प्रयोजन  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  अपनी
 योजनाਂ  के  अधीन  पालिसीधारियों  को  दीघंकालीन  ऋण  भी  देगा  ।

 छठो  पंचवर्धाय  योजना  के  दोरान  गर-आयोजना  व्यय  में  बृद्धि  के
 कारण  राज्यों  द्वारा  ओवरड्ाफ्ट

 697.  भरी  मलअ्वस्व  डागा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  अधिकतर  राज्यों  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  गैर  आयोजना

 कार्यों  पर  अधिक  व्यय  करना  पड़ा  और  ओवरड्राफ्ट  लेने  पड़
 यदि  तो  उपयुक्त  की  पुनरावृति  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  प्रभावी

 कदम  उठाए  और

 छठी  योजना  में  राज्यों  की  अपने  साधनों  की  सीमा  में  ही  ब्यय  करने  और  केन्द्र  द्वारा
 समय-समय  पर  जारी  किए  गए  निदेशों  का  पालन  करने  में  असफलता  के  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  जनादन  :  योजनागत  और
 मभिन्‍न  दोनों  पर  कुल  प्राप्तियों  स ेअधिक  ध्यय  किए  जात  के  कारण  ओवरड्ाफ्ट  उत्पन्न  होते

 और  ओवरड्राफ्टों  के  बने  रहने  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मारत
 कार  ने  राज्यों  को  लगातार  को  पह ुचे  ओवरड़ाफ्ट  स्तर  को  पार  न  करते  की  सलाह  दी  थी

 और  यदि  कोई  राज्य  लगातार  7  कार्य  दिवसों  से  अधिक  के  लिए  इस  स्तर  को  पार  करता  है  तो
 भारतीय  रिजर्व  बंक  उनके  खातों  में  अदायगी  करना  रोक  देगा  |  इसके  राज्यों  को

 28.1.1985  तक  अपने  ओवरड्राफ्टों  में  ओवरड्राफ्ट  कमी  करने  की  सलाह  दी  गई  है  और  भारत
 सरकार  करेगी |  की  श्थिति  के  अनुसार  ओवरड्राफ्ट  के  दोष  90%  के  बराबर  मध्यावधि

 ऋण  प्रदान  करेगी  ।  राज्यों  को  यह  मी  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  वे  ओवरड्राफ्ट  विनियमन

 स्कीम  का  कड़ाई  से  पालन
 खानों  को  लाभदायकता  के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण

 698.  श्री  अनस्त  प्रसाद  सेठो  :  श्लान  और  कोयला  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 न्‍

 क्‍या  सरकार  ने  खानों  की  विशेषकर  कोलार  की  सोना  खामों  की

 दायकता या अन्यथा के बारे में कोई सर्वेक्षण किया के 7
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  7

 खान  और  कोयला  सम्जो  वसन्‍्त  से  घटिया  प्रेड

 और  अन्य  कारकों  के  फलस्वरूप  घटते  हुए  स्वर्ण  उत्पादन  के  कारण  हो  रही  भारी  परिचालन

 हानियों  को  ध्यान  में  रखकर  मारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  ने  इसके  लिए  विख्यात  खनन  इंजीनियर
 तथा  कोयला  विभाग  के  सेवा  निवृत्त  सचिव  श्री  के०  एस०  आर०  चारी  को  अपना  परामर्शदाता

 नियुक्त  किया

 यह  परामर्शादाता  मारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  के  कार्यचाालन  ओर  इसके  भविष्य  के  समूचे
 प्रश्न  की  इस  सम्मावना  का  विस्तृत  अध्ययन  करेगा  कि  क्‍या  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  उपलब्ध

 आधा  रभूत  एवं  अन्य  सुविधाओं  के  आधार  पर  किन्ही  अन्य  कार्य  क्षेत्रों  मे ंअपनी  भूमिका  के
 विस्तार  के  लिए  कोई  महत्वपूर्ण  उपाय  कर  सकती  है  और  यदि  हां  तो  ऐसे  कार्य  क्षंत्र  क्‍या  हो
 सकते  हैं  |  इस  सम्बन्ध  में  स्वर्ण  स्वर्ण  उत्पादन  और  उसका  मूल्य  निर्धा  नई  स्वर्ण  खानों
 की  खोज  एवं  विकास  तथा  अन्य  संबंधित  पहलुओं  पंर  भी  गहराई  से  विचार  किया  श्री
 चारी  समिति  की  रिपोर्ट  मिलने  के  बाद  इस  सम्बन्ध  में  आगे  नीति  सम्बन्धी  दिशा  निर्देश  तंयार
 किये  जायेंगे  ।

 1984-85  के  दौरान  निर्यात  की  गई  पू  जीगत  वस्तुएं

 699.  श्रो  प्रकाश  चन्द  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1984-85  (31-3-1985)  तक  के  दौरान  पूजीगत  बस्तुओं  का  कुल  कितना  निर्यात
 किया  और

 1983-84  (31-3-84  के  दोरान  निर्यात  की  गई  कुल  पूंजीगत  वस्तुओं  की
 तुलना  में  स्थिति  क्‍या  है  ?

 बाणिण्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  और  पू  जीगत  माल
 के  सम्बन्ध  में  1984-85  के  पूर्ण  वर्ष  के  निर्याता  आँकड़  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  तथापि

 जानकारी  तथा  अंक  स  कलन  महानिदेशालय  से  उपलब्ध  अनन्तिस  वस्तुवार
 आंकड़ों  के  पूंजीगत  माल  का  निर्यात  धातु  विनिर्मित  मशीनरी  तथा

 बहुन  लोहा  तथा  इस्पात  जिनमें  इनसे  विनिर्मित  वस्तुएं  शामिल  1984-85  के  प्रथम
 नौ  महीनों  के  दोरान  कुल  590.54  करोड़  का  जो  पिछले  वर्ष  के  दोरान  हुए  547.77  करोड़
 रु०  के  तत्सम्बन्धी  अनन्तिम  आंकड़ों  की  तुलना  में  7.3]  प्रतिशत  अधिक  है  ।

 मुख्य  लेखा  नियंत्रक  संगठन  हारा  ब्ष  1984-85  में  बिलों  का  भुगतान
 700.  भरी  प्रकाश  अम्द  :  क्‍या  पूर्ति  और  बच्त्र  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्ति  विभाग  के  मुख्य  लेखा  नियंत्रक  संगठन  को  वर्ष  1984-85  के  दौरान  मुगतान
 के  लिए  कुल  कितने  बिल  प्राप्त  हुए

 उन  बिलों  में  से  कितने  बिलों  का  म्‌गतान  एक  महीने  महीते  और

 बारह  महीने  के  अन्दर  किया  गया  था  तथा  प्रत्येक  ग्रूप  की  अलग-अलग  कितनी
 धनराशि

 कितने  बिल  अमी  तक  लम्बित  हैं  और  उनका  भुगतान  न  करने  के  क्या  कारण
 और

 78
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 बन  अज-पतप>़|  न्ीज्ड:टड  कड बिलों की

 वर्ष  के  दौरान  विदेशों  से  मुगतान  के  लिए  प्राप्त  बिलों  की  धनराशि

 कितनी  है  और  प्रत्येक  मामले  में  औसतन  कितनी  देरी  होती

 पृतति  और  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द  शेखर  :  वर्ष  लाख रु०  में
 पूर्तिकर्त्ताओं  से  प्राप्त  बिलों  की  कुल  संख्या  कर दिया

 वर्तमान  आदेशों  के  बिलों  का  मुगतान  ]5  दिन  में  ओर  एक  लाख  रु०  से
 अधिक  के  बिलों  का  म्‌गतान  एक  सप्ताह  में  कर  दिया  जाना  चाहिए  |  इसलिए  बिलों  की  प्राप्ति
 ओर  निपटान  सम्बन्धी  जानकारी  पर  इस  दृष्टि  से  नजर  रखी  जाती  है  ताकि  इस  बात  की  जांच
 की  जा  सके  कि  उनका  निपटान  निर्धारित  समय  में  हो  रहा  और  उसी  के  अनुसार  आंकड़  रखें
 जाते  अपेक्षित  री  इकट्ठी  करते  में  लगने  वाला  समय  और  उपलब्ध  होने  वाले
 परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होगा  |  इसलिए  जिस  रूप  में  आंकड़  रखे  जाते  उसके  अनुसार
 कारी  नीचे  दी  जा  रही  है  :--

 एक  सप्ताह  में  निपटाये  गए  की

 (2)  8  से  दिन  में  निपटाये  गए  ः्ण

 (3)  feo  से  20  दिन  में  निपटाये  गए  दर  84,740

 (4)  20  दिन  से  बाद  निपटाये  गए  सं  43,867

 5,59,554  *

 6788  वर्ष  एक या  से  पहले  की  अवधि  के
 वर्ष  खरीदकर्ताओं  में  मगतान  की  गई  कुल  राशि  3592.00  करोड़  रु०

 दि०  को  लंबित  पड़  बिलों  की  संख्या  8467  थी  |  इन  बिलों  को  पासन

 करने के  निम्नलिखित  में  से  कोई  एक  या  अनेक  कारण  हो  सकते
 खरीदकर्ताओं  द्वारा  सुझाई  गई  वसूली  ।

 (2)  माँगकर्ता/परेषिती  द्वारा  सुझाई  गई  वसूली  ।

 (3)  जमानत-जमा  आदि  के  अमाव  के  कारण  ।

 (4)  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय/माँगकर्त्ताओं/परेषितियों  से  दस्तावेजों  की  प्रतीक्षा  |
 (5)  मुकदमेंबाजी  के  कारण  बिलों  को  लंबित  रखा  जाना  ।

 विदेशों  से  प्राप्त  हुई  सप्लाई  के  मामलों  में  ठ  के  जारी  किये  जाने  के  उपरांत

 रिजर्व  बेंक/मारतीय  स्टेट  बंक  के  माध्यम  से  प्रस्तुत  किए  गए  साख-पत्रों  के आधार  पर  किया

 जाता  विदेशी  पूर्तिकर्ताओं  के  किसी  मी  बिल  का  यहाँ  सीधा  मुगतान  नहीं  किया  जाता  तथा

 इसलिए  विलम्ब  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  को  वित्तीय  सहायता
 देने  के  लिए  निर्धारित  राशि

 भी  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  वित्त  सर्त्रो  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्ष  के  दौरान  बिहार  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के

 व्यक्तियों  को उपमोक्‍्ता  ऋण  योजना  के  अधीन  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  वर्ष-वार  कितनी

 राशि  निर्धारित  की  और

 7१
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 उस  प्रयोजन  के  लिए  बिहार  को  1985-86  के  लिए  कितनी  राशि  देने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  और  उपभोग  ऋण
 सम्बन्धी  विशेषज्ञ  संमिति  की  सिफांरिशों  के  आधार  पर  भारतीय  रिजर्व  बंक  ने  वाणिज्यिक  बंकों
 और  सहकारी  बेंकों  को  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  सहित  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को

 कुछ  विद्िष्ट  प्रयोजनों  क ेलिए  उपमोग  ऋण  देने  के  लिए  कहा  था  |  ऐसे  ऋणों  की  प्रयोजन-बार
 रा्ति  प्रति  वर्ष  75  रुपये  से  250  रुपये  के  बीच  होती  है  और  प्रति  वर्ष  प्रति  परिवार
 अधिकतम  500  रुपये  होती  है  |  बं  कों  की  वर्तमान  आकड़ा  सूचना  पद्धति  से  पूछे  गये  ढंग
 से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।  इसके  अतिरिक्त  उपभोग  ऋणों  के  अधीन  अग्रिमों  के  वास्ते  बंकोंके

 लिए  कोई  विशिष्ट  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 मिर्यात-आयात  नोतियों  के  स्व  रूप  को  पुनरोक्षा  करने  सम्बन्धी  समिति
 702.  भरी  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताते  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  निर्यात-आयात  नीतियों  के  स्वरूप  की  पुनरीक्षा  करने  और  निर्यात  संवर्धन  की

 कारगारता  पर  विचार  करने  के  लिए  गठित  की  गई  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी
 यदि  तो  कब  और  उसका  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्यों  कारण  और

 उपयु  क्‍त  समिति  के  निर्देश  पद  क्‍या  हैं  ओर  इसके  सदस्य  कौन-कौन  हैं  ?

 वाणिए्य  म॑  त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  ओर  निर्यात  तथा
 आयात  नीतियों  की  संरचना  का  पुनरीक्षण  करने  और  निर्यात  संवर्धन  उपायों  की  कारगरता  पर
 विचार  करने  के  लिए  स्थापित  व्यापार  नीतिथों  सम्बन्धी  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  31
 1984  को  सरकार  को  प्रस्तुत  की  |  आशा  की  जाती  है  कि  की  प्रतियाँ  चालू  सत्र  के  दोरान
 संसद  पुस्तकालय  में  रखी

 समिति  के  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  ---

 (3)  निर्यात  तथा  आयात  नीतियों  की  वर्तमान  में  संरचना  का

 (8)  वास्तविक  निर्यात  निष्पादन  पर  निर्यात  संवर्धन  उपायों  के  प्रभाव  के  संदर्म  में  उनकी

 कारगरता  पर  विचार

 (४7)  निर्यात  नीतियों  में  यथा  आवश्यक  रूप  में  सुब्यवस्थीकरण  तथा  सुधारों  का  सुझाव
 और

 ॥

 (iv)  विदेशी  मुद्रा  के  संरक्षण  और  कुशल  आयात  प्रतिस्थापन  के  संवर्धन  के  लिए  आयात
 नीतियों  के  समुचित  परिवर्तनों  तथा  सुव्यवस्थीकरण  का  सुझाव  देना  ।

 समिति  का  गठन  निम्नलिखित  अनुसार  था  :

 1.  श्री  आबिद

 वाणिज्य  सचिव

 2.  श्री  पी०  के०  aj

 ॥

 3.  श्री  एस०  एस०  ,  सदस्य
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 4.  डा०  अर्जुन  सेनगुप्त  सदस्य

 5.  डा०  सी०  सदस्य

 6.  श्री  एम०  नरसिम्हम  सदस्य

 7.  श्री  पी०  सी०  जैन  सदस्य
 आयात  तथा  निर्यात

 8.  डा०  दीपक  सदस्य  सचिव
 आशिक
 वाणिज्य  मंत्रालय  |

 सरकारो  क्षत्र  के  उपक्षमों  को  बन्द  करना

 703.  श्री  बासुबेब  आचार  :  क्‍या  वित्त  भग्न्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया
 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  कई  उपक्रमों  को  बन्द  करने  का  निर्णय

 लिया

 यदि  तो  किन-किन  यूनिटों

 इन  यूनिटों  को  बन्द  करने  के  क्‍या  कारण  और

 इस  निर्णय  से  कितने  कर्मचारी  प्रमावित  होंगे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  सरकार  ने  ऐसा
 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 से  उपर्युक्त  स्थिति  को  देखते  हुए  प्रश्म  ही  पंदाः  नहीं  होते  ।

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  लिए  आचार  संहिता
 704.  ओर  अमर  राय  क्‍या  वित्त  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  कार्य  कर  रहे  बहुराष्ट्रीय  निगमों  के  लिए  कोई  आचार

 प्ंहिता  त॑ंयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  कार्य  कर  रहे  बहुराष्ट्रीय  निगमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  भरती  जनादंग  :  और  जी  नहीं  ।  परन्तु
 निगमों  संबंधी  संयुक्त  राष्ट्रीय  आयोग  जिसका  भारत  भी  दस्य  बहुराष्ट्रिक  नियमों

 के  लिए  आचार  संहिता  बनाने  पर  विचार  कर  रहा  है  ?

 भारत  में  कार्यरत  फेरा  कम्पनियाँ  की  सूची  संलग्न  जिवरण  में  दी  गई
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 विवरण  ॒
 विदेशी  सुद्रा  बिनियमस  अधिनियम  को  धारा  29  के  अन्तर्गत  शासिल

 फरा  कम्पनियां
 क्रम  संख्या  कम्पनी  का  नाम

 हा वन्‍न्‍अमअमअमअमअअमम»9>मम नमन  मम»
 1.  आडको  इ  डिया  लि०  बम्बई

 2.  ऐप  वेलिस  इ  डिया  लि०  कलकत्ता
 वेलिस  एन्ड  मारकान  के  नाम  से  जाना  जाता

 #  43,  अपोली  चेन  जिप्स  प्रा०  लि०

 4.  ऐसोसिएटिड  बीर्यरिंग  कं०  लि०  बम्बई
 5  एटिक  इ  इस्ट्रीज  लि०  अतुल
 6.  अशोक  लेलेण्ड  मद्रास

 7.  आफ  इ वेस्टमेंट  मद्रास
 *  ४.  आगरा  कंपनी  कलकत्ता

 9.  दि  असम  कंपनी  प्रा०  लि०,कलकत्ता
 10.  दि  असम  कंपनी  कलकत्ता
 11  ब्रक्‍स  इ  डिया  मद्रास

 12.  बेयर  इ  डिया  बम्बई

 13.  बाजालोनी  ग्रूप  कलकत्ता

 14.  बंगाल  लि०  इस्ट्रियल  लि०  कलकत्ता
 15.  बरोज  वेलकम  एण्ड  क॒ं०  प्रा०  लि०  कलकत्ता
 16.  डा०  बंक  एण्ड  कं०  पूर्ण
 17.  बकाउ  बुल्फ  न्यू  इंडिया  वर्क्स  पूर्ण
 18.  बी०  ए०  एस०  एफ०  बम्बई
 19.  बूटस  कं०  लि०  बम्बई

 20.  क्रममोर  प्लॉटेशन  लि०
 21.  क्लोराइड  कलकत्ता
 22.  कोमिनको  बिनानी  जिक  बम्बई  न

 23.  कंसोलिडेटिड  न्यूमेटिक  टूल्स  कं०  लि०  बम्बई
 24.  सि  इ  डिया  बम्बई
 25.  कोरोमंडल  फटिलाइजर्स  सिकदराबाद

 $26.  सी०  ए०  बिलर  एण्ड  क॑०  प्रा०  बंगलोर
 27.  सी०  डब्ल्यू  एल०  कोचीन

 28.  सीम  इ  डिया  कंपनी  लि०  बम्बई

 29.  डं  टन  ग्रीव्ज  बम्बई

 30.  डर  म  ड्मा  इ  कलकत्ता

 31.  दा्मिलिंग  प्लांटेशन  इ  डस्ट्रीज  कलकत्ता

 82
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 32.  इ  ०  हिल  एण्ड  कं०  प्रा०  मिर्जापुर
 33.  इ  गलिश  इलेक्ट्रिक  कंपनी  आफ  इ  डिया  मद्रास

 34
 35

 ई०  वर्क  बम्बई

 ऐवरेस्ट  बिल्डिग  प्रोडक्टस  नई  दिल्ली

 एस्वेस्टोस  सीमेंट  के  नाम  से  जानी  जाती
 ,  इननौर  फाऊ  डरीज  मद्रास
 .  इयर  एमेल्टिंग  प्रा०  कलकत्ता

 .  एम्पायर  प्लॉटेशन  कलकत्ता
 ,  फेलेंडर  मंकिनल  गीयर्स  कलकत्ता

 फ्रिक  इ  डिया  लि०  फरीदाबाद
 .  फलेक्ट  इ  डिया  कलकत्ता

 एस०  एफ०  इ  डिया  के  नाम  से  जाना  जाता
 .  गर्ग  एसोसिएटस  प्रा०  गाजियाबाद

 43  गेडोर  टूल्स  प्रा०  लि०  नई  दिल्ली
 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.

 5  _
 52.
 53.
 34.

 $55.
 $6.
 57.

 ग्रोज  वेकटे  सब्‌  चण्डीगंढ़
 गेस्ट  कीन  विलियम्स  हावड़ा

 जनरल  इलैक्ट्रिक  कं०  आफ  ह  डिया  लि०  कलकत्ता
 गोटररमन  पाइपर्स  कलकत्ता
 ग्रीव्जीफास्को  बम्बई

 ग्राइडवेल  नारटन  अम्बई
 गुडईयर  इ  डिया  नई  दिल्ली

 गेनन  गेनन  नार्दन  मेटल  एण्ड  डायमेंड  डाइस  अम्बई

 गुडरिक  ग्रूप  कलकत्ता
 जार्ज  विलियमसन  कलकत्ता

 हिन्दुस्तान  फेरोडी  बम्बई
 हालमंन  क्लाइमेक्स  मेन्यू  फेक्चरिंग  कलकत्ता
 हेन  लेहमेन  कलकत्ता

 हरडिलिया  केमिकल्स  बम्बई

 हिन्दुस्तान  लीवर  बम्बई
 .  हिन्दुस्तान  गम  एण्ड  केमिकल्स  भिवानी
 .  हिन्दुस्तान  डोर  बम्बई
 .  इंडियन  गम  इ डस्ट्रीज  बम्बई

 इंडियन  एल्यूमीनियम  कं०  कलकत्ता
 इंडियन  कार्ड  क्लोथिंग  कं०  प्रा०  पूर्ण

 64.  इ  डियन  एक्सप्लासिगव्ज  कलकत्ता
 65.  इगरसोल  प्रा०  बम्बई

 66.  इंडोफिल  केमिकल्स  बम्बई

 83
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 सोराष्ट  सीमेंट  एण्ड  कंमीकल्स  इण्डस्ट्रीज  रानावार
 104.  सेडविक  एशिया  पूना
 105.  विगलो  टी०  कं०  कलकत्ता
 106.  स्टीपर्ट  होल  कलकत्ता
 107.  शराडर  स्कोविल  डंकन  अम्बई

 108.  सीमन्‍्स  इण्डिया  लि०,बम्बई
 109.  संसार  मशीन्स  नई  दिल्ली

 110.  सेंडोज  बम्बई
 111.  टाटा  किलोकनर  इ  डिस्ट्रियल  प्लांटल  बम्बई
 112.  त्रिवेणी  टी  ज्ूज  कलकत्ता

 113.  ट्र॑क्टर  एण्ड  फार्म  इक्विपमेंट  मद्रास

 114.  ट्रक्टर  हइ  जीनियर्सा  बम्बई

 115.  टी  इस्टेटस  इण्डिया  प्रा०  कन्‌ र
 टोयाँ  इ  जनीयरिंग  इंडिया  नई  दिल्ली

 117.  यूनियन  कार्बाइड  इंडिया  कलकत्ता

 118.  यूनी-सेक्यो  हैदराबाद
 119.  यूहदी  इंडिया  बम्बई
 120.  वीवर्सਂ  रूपेरो  आफ  इ  डिया  अम्बई
 121.  वेस्टर्न  थोम्सन  मद्रास

 122  विदिया  इ  डिया  बंगलोर
 123.  पारेन  टी  कलकत्ता

 124.  वेथ  लेवोद्रीप  बम्बई

 125.  जुआरी  एग्रो  केमिकल्स  गरोआ
 भागीदारी  से  सम्बन्धित

 मेटालिक्स  इ  कलकत्ता

 2.  सदबरी  लेवोट्री  आफ  इ  कलकत्ता
 93.  टाटा  दिलर्थ  सकोर्ड  मेजर  एंड  एसोसिएटस,बम्बई

 —

 झालाए
 $  1.  एस्केलेव  बंगलोर  स्मिथ  क्लीन  एंड  फ्रेंच  )  लि०

 के  नाम  से  जानी  जाती

 2.  आक्स्फोर्ड  यूनिवर्सिटी  प्र  स

 हां  3.  सामनंगर  जूट  फंक्टरी  कंपनी  कलकत्ता
 4.  ट्रेवल  वर्ल्ड  आई०  एच०  सी०

 #  5.  टीटागढ़  जूट  फंक्टरी  कंपनी  कलकत्ता
 #

 6.  बिक्टोरिया जूट  कंपनी  कलकत्ता
 ह
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 पाद  टिप्पण  :  1,  इस  सूची  में  30  1985,  की  स्थिति  दी  गई

 2.  इस  सूची  में  कंपनियों  के  निम्नलिखित  वर्ग  शामिल  नहीं  है  :

 (9)  वे  कंपनियाँ  जिन्होंने  अपना  कारवार  बन्द  कर  दिया  है  और  समापन

 के  दोर
 में

 है  ।
 (ii)  जिन्हें  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  1973  की  धारा

 29  (2)  के  अन्तर्गत  पूंजी  और  आय  के  और  अयप्रत्यावर्तत  के  आधार  पर

 अनुमती  दी  गई  है  ।

 (iii)  जिसमें  40  प्रतिशत  से  अधिक  अनिवासी  हिताधिकार  मारतीय  मूल्य
 के  लोगों  के  पास

 (iv)  मुक्त  व्यापार  क्षंत्र  में  स्थापित  कंपनियाँ  ।
 *  दे  कंपनियाँ  जिन्हें  विदेशी  मुद्रा  वनियमन  अधिनियम  1973  की

 धारा  29  (2)  के  अन्तर्गत  अनिवासी  हिताधिकारों  को कम  करके  40
 शत  तक  ले  आते  के  निर्देश  दिए  गए  हैं  ।

 काले  धन  को  समाप्त  करने  के  उपाय

 705.  थी  सत्य  गोपाल  सिश्
 भरी  जी०  जी०  स्वेल
 शो  मुल  अंद  डागा
 भो  एस०  रघधुमा  रेडडो
 भी  जगरनाथ  पटनायक
 की  गिरिधर  गोमांगो
 क्री  ब॒द्धि  बा  जेन
 शी  ह्रमल  वत्त
 डा०  ए०  के०  पटेल
 श्ीजगा  रेड  डी
 करी  घर्मपाल  सिह  मलिक
 की  जो  ०»  विजय  रासा  राव
 को  अजित  कमार  साहा
 हो  अजय  विश्वास
 श्री  हमर  राय  प्रथान
 थरो  इग्द्रजीत  गुप्त
 श्री  एस०  एस०  ग्रह्ढो

 ई०  अयूषापु  रेड  डो
 झी  णो०  भूषति
 करो  धार०  एम०  भोगे
 शो  चला  होलर  ज़िपाठी
 श्री  मोहम्भर  समहफूण  अली  खां
 श्री  चिस्ता  सोहन

 :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 न
 समन

 नतीती
 अमन

 मनन

 अलनमम-म--अम«-भना

 आजा

 ७रएछएणएएणछाा

 >>

 करेंगे  कि

 (%)  क्‍या  सरकार  ने  काले  धन  को  समाप्त  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  सावंजनिक  वित्त  और

 नीति  संस्थान  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  कुछ  उपाय  किए

 96
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 यदि  तो  उक्त  उपायों  का  विवरण  क्‍या  और
 यदि  तो  उक्त  उपाय  कब  तक  तैयार  किये  जाएंगे  ?

 विश  संत्रालयों  में  राज्य  संत्रो  जनादन  :  नहीं  ।
 प्रएन  ही  नहों  उठता  ।

 रिपोर्ट  पर  सावंजनिक  बहस  पूरी  हो  जाने  तथा  उस  पर  सुझाव  प्राप्त  हो  जाने  के
 पद्चात  ।

 केंद्रोय  सरकार  के  कमंचारियों  के  लिये  महृंगाई  भ्त  को  किहते  जारी  करना
 706.  झओरी  सत्यगोपाल  सिश्र  ॥॒  .  ने

 की  कृपा  ह
 भी  बो०  एस०  कृष्ण  प्यूयर  वद्धि

 :  क्या  जिस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में
 बद्धि

 के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  इस
 समय  महंगाई  भरे  की  कितनी  कितनी  किदतें  देय

 सरकार  देय  किएतें  कब  तक  जारी  और

 इसमें  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनावन  अप्रेल  महृगाई  के  अन्त  में
 झोत्त  सूचकांक  5९4  अकों  को  पार  कर  जाने  के  से  महृगाई  भत्त  की
 एक  और  किद्त  विचार  किये  जाने  योग्य  हो  गई  है  ।

 ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  कम  थारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  ओर  पेंशनभोगियों
 को  राहुत  की  प्रत्येक  किएत  को  अदायगी  करने  में  राजकोष  पर  प्रति  वर्ष  लग  मंग  70  करोड़
 रुपये  और  8  करोड़  रुपये  की  लागत  आती  मंहगाई  भत्ते  की  प्रत्येक  किएत  की
 यगी  के  प्रहण  पर  आर्थिक  स्थिति  और  बजट  पर  पड़ने  वाले  उनके  प्रभाव  को  ध्यान  में  रलकर

 धानीपूरवंक  विचार  करना  होता  है  ।  किशत  की  अदायगो  की  स्वीकृति  के  प्रएनत  पर  सरकार  ध्याम  दे

 रही  इत  बारे  में  कोई  निर्णय  लेने  के  लिए  किसी  समय  सीमा  का  उल्लेख  करना  संभव

 नहीं  है  ।

 इस्पात  संयंत्रों  को  स्थापना  और  ध्राधुनिकोकरण  के  प्रस्ताव

 707.  भी  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्या  स्लान  झोपेर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :
 सातबों  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  नए  हदृस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  या

 इस्पात  संयंत्रों  का  आघुनिकोक रण  करने  के  बारे  में  सरकार  के  क्या  प्रस्ताव  ओर

 तत्संबन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  संत्रो  के०  मटबर  :  ओर  इस्पात  क्षेत्र

 के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  भ्रश्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  लेकिन  संरकार  से

 कर्नाटक  में  विजय  नगर  के  स्थान  पर  तथा  उड़ोसा  में  देतारी  के  स्थान  पर  कारखाने  लगाने  के

 संबन्ध  में  सिद्धान्त  रूप  से  निणय  ले  लिया  परियोजनाओं  का  कार्य  पू  जी-निबेश  सम्बन्धी  निर्णय

 लेने  के  पदचात  शुरू  किया  जाएगा  ।  पूजी-निवेश  सम्बर्धी  निर्णय  अमी  लिया  जाता  है  ।  आर्पभ्रप्रदेश
 में  विशासखापसनम  में  एक  इस्पात  का  रखाना  निर्माणाधीन  है  ।

 राउरकेला  तथा  बनंपुर  के  इस्पात  का  रखानों  का  आधुनिकीकरण  करने  की

 नाएਂ  तैयार कर  शी  गई

 हा
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 पश्चिम  ब  गाल  में  करतसो  को  छपाई  के  लिये  प्रेस  को  स्थापना
 708.  श्री  सत्यगोपाल  ,  म  ने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भी  निर्मल  चत्रो  |

 :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (%)  क्‍या  सरकार  ने  पानागढ़  पर्िचम  बंगाल  में  करेंसी  की  छपाई  के  लिये  एक  टकसाल|
 प्रेस  स्थापित  करने  का  कोई  निर्णय  लिया  और

 (@)  इस  परियोजना  की  वतंमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनाद  न  :  ओर  सरकार  ने
 जिला  उत्तर  प्रदेश  में  एक  नई  टकसाल  के  लिये  जमीन  प्राप्त  कर  ली  गई  है  ।

 1985  में  एक  विक्षेष  कार्य  अधिकारी  की  नियुक्ति  कर  दो  गई  एक  परियोजना  रिपोर्ट  भी  तैयार
 की  जा  रही  है  ।

 सिद्धान्त  रूप  करेंसी  नोट  छापने  के  लिए  एक  नई  प्रेस  को  स्थापना  करने  का  भी  निश्चय
 किया  गया  है  जिसके  स्थल  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  में  पानागढ़  का  सुझाव  दिया  गया  है  ।

 सातवीं  पंचबर्षोप  योजना  के  वोरास  सरकारो  क्षेक्ष  के  इस्पात  संयंत्रों  के

 लिये  घन  का  भ्रावटन

 709.  भो  धनवारोलाल  प्‌  रोहित
 भ्री  पूर्ण  चन्‍|्र  मलिक  :  क्या  खान  और  कोयला  मन्त्री  पह  बताने
 भरी  वो०  सोभनाद्रीएवर  राव

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  26  1985  के  टाइम्सਂ  में

 प्लांदूस  नीड  मोर  शीर्ष क  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  सातबों  योजना  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  के  लिये
 कितनी  धनराप्षि  का  आवंटन  किया  गया

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  यह  मामला  योजना  आयोग  के  साथ  उठाया  ओर
 यदि  तो  योजना  आयोग  को  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  हां  ।

 से  सातवीं  योजनावधि  के  लिए  इस्पा+  क्षेत्र  के लिये  घन  के  आवंटन  को  योजना
 आयोग  के  परामहां  से  शीघ्र  हां  अम्तिम  रूप  दिया  जायेगा  ।

 सिक्‍कों  ओर  छोटे  करेंसी  नोटों  को  कमी

 710.  झो  अनआारी  लाल  परोहित  =)
 श्री  श्रार२०  एम०  भोये  |
 झो  समृयद  ससुदल  हुसंत  >  :  क्या  थबितसत  म॒त्रो  यह  बाताने  को  कृपा
 ओऔी  थो०  के०  गढ़बी  |
 श्री  प्रो०  नारायण  चंड्र  पराशर  |

 करेंगे  कि  :
 कया  सरकार  को  यह  पता  है  कि  भारतीय  रिजबं  बेंक  द्वारा  प्रतिदिन  नए  सिक्के  और

 करेंसी  नोट  जारी  किये  जाने  के  बावजूद  देश  में  अब  भी  सिक्कों  और  छोटे  नोटों  की  कमी
 बनी

 हुई  ह
 क्‍या  सरकार  मे  सिक्‍के  ज्ौर  छोटे  करेंसी  नोटों  के  सक्तिय  प्रचालन  से  गायब  हो  जाने

 के  कारणों  की  जांच  की
 ह
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 लिखित  उत्तर
 यदि  तो  इस  बारे  में  पूरे  तथ्य  क्या  और
 बेश  में  छोटे  सिक्कों  और  करेंसी  लोटों  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  गए  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादत  प्‌  :  हां  ।
 और  सिक्कों  विशेषकर  बड़े  नगरों/वाणिज्यिक  केंद्रों  जमाथोरी  डिये

 जाने  और  कुछ  सिक्कों  के  पिघनाये  जाने  तथा  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  सिक्कों  का  प्रयोग  किये  जाने
 के  बारे  में  रिपोर्ट  मिली  हैं  । तथापि  हन  रिपोर्टों  की  सत्यता  स्थापित  नहीं  की  जा  सकी  ।  अधिक

 मूल्य  पर  एक  रुपए  के  नोटों  की  बिक्री  किये  जाने  के  संबन्ध  में  भी समय-समय  पर  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई
 हैं  ।  तथापि  नोटों  की  जमाखोरी  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  हैं  ।  सिक्‍को  की  पूर्ति  मे कमी  ओर
 इनकी  जमाखोरी  तथा  नोटों  की  पूर्ति  में  कमी  जनता  द्वारा  महसूस  +  जाने  वाली  कमी  के  प्रधात
 कारण  हैं  ।

 सरकार  ने  नोट  प्रंसों  और  टकसालों  में  नोटों  और  सिक्कों  के  उः्प'दन  में  वद्धि  करने
 के  लिए  आवश्यक  उपाय  शुरू  किये  इनमें  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  प्रेसों  और  टकसालों  में
 मान  सुविधाओं  का  अआधुनिकीकरण  ओर  काम  के  घन्टों  में  वृद्धि  और  प्रोत्साहन  योजनाएं
 लागू  किया  जाना  दामिल  नोएडा  उत्तर  प्रदेश  में  एक  नई  टकसताल  स्थापित  करने  का  निश्चय
 भी  किया  गया  इसके  एक  नई  बंक  नोट  प्रंस  स्थापित  करने  का  फेसला  किया  गया

 सिक्कों  की  पूर्ति  में  तत्काल  वद्धि  करने  के  200  करोड़  अदद  भघिकक्‍कों  का  आयाठ  किया  जा
 रहा  है  ।

 राज्यों  द्वारा  ओव  रड्राण्ट  लेने  को  प्रभालो  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव

 711.  श्री  बनव!।रो  लाल  प्‌.रोहित
 श्री  नरासह  सकवाना
 श्री  लित्त  महाहा  दि
 प्रो०  पी०  जे०  9:  क्‍या  बित्त  सस्जी  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :
 श्री  सत्येण्  नारायण  तिह  |
 झरो  अनन्त  प्रसाद  सेठी  |
 श्री  के०  प्रधानी

 (%)  क्या  राज्यों  द्वारा  ओवर  ड्राफ्ट  लेने  की  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 केंद्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबन्धी  न्यौरा  क्‍या  है  और  उपयु'क्त  प्रस्ताव  कब  तक  कार्यान्वित

 इस  समय  प्रत्येक  राज्य  ने  कितना  ओवर  ड्राफ्ट  ले  रखा  और

 इस  प्रणाली  से  किस  सीमा  तक  मुद्रास्फीति  पर  नियंत्रण  होगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनावन  प्‌  :  हां  ।

 राज्य  सरकारों  को  परामछ्यं  दिया  गया  है  कि  28.1.1985  को  उनके  क्लोव
 र-ड्राफ्ट  का

 जो  स्तर  था  उसे  वे  1.10.1985  को  10%  घटा  लें  ।  मारत  सरकार  ओब  रड्राफ्ट  के  शेष  90
 छहात  के  बराबर  मध्यावधि  ऋण  प्रदान  करेगी  जिसकी  वापसी  1986-87  से  शुरू  करके  चार

 बराबर  की  वाधिक  कि्तों  में  की  जाएगी  तथा  इस  पर  8  प्रतिदत  की  दर  से  ब्याज  लगेगा  ।  राज्यों

 को  यहू  भी  सूचित  किया  गया  है  कि  वे  ओव  रड्राफ्ट  बिनियम  योजना  का  कड़ाई  से  पालन
 सभा  पटल  पर  एक  विवरण-पत्र  रखा  जाता  है  ।

 ल्लोवर-ड्राफ्ट  की  पद्धति  को  समाप्त  करने  से  राज्यों  द्वारा  धादे  की  वित्त  भ्यवस्था

 झुक

 89
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 विवरण

 19.7.1985  को  स्थिति  के  अमन  सार  राज्य  सरकारों  को  ओवर-ड्राफट  को  स्थिति  को
 दह्शनि  बाला  विवरण-पत्र  ।

 राज्य  ओोवर  ड्राफ्ट
 राशि

 1,  भ्राम्श्र  प्रदेश  85.59
 2.  गुज  रात  3.09
 3-  हरियाणा  50.80
 4.  कर्णाटक  170.81
 5,  केरल  155.74

 6,  उड़ीसा  14.97
 7,  पंजाब  50.69
 8.  उत्तर  प्रदेश  205.31
 9.  पद्चम  ब  गाल  149.65

 जोड़  :  नम»

 __  हे  __886.65

 अमेरिका  के  साथ  व्यापार

 712.  श्री  जी०जी  ०  स्थल  :  क्या  बाणिज्य  भगत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  वाणिज्य  राज्य  मंत्री  अमेरिका  को  मारतीय  निर्यात  बढ़ाने  की  दृष्टि  से

 गीय  भंडार  गहों  और  व्यापार  संवद्धन  फर्मों  स ेसीधे  बात  करने  के  लिए  अमेरिका  की  यात्रा  पर

 गए
 उस  यात्रा  के  परिणाम  स्वरूप  कितने  अधिक  रुपए  का  व्यापार  और

 क्‍या  अमेरिका  के  साथ  चीन  जो  इस  मामले  में  नया  किये  गये  व्यापार  के
 बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्नो  पी०ए०  :  और  अभी

 हाल  में  सं०रा०  अमरीका  में  आयोजित  किए  जा  रहे  मोटे  तौर  पर  भारत  मेले  के  अवसर  पर  वहां

 नियोजित  निर्यात  संवर्धन  तथा  वाणिज्यक  प्रचार  कार्यक्रम  के  संबंध  में  विभिन्‍न  लोगों  तथा  संस्थाओं
 के  साथ  विचारों  का  आदान-प्रदान  के  लिए  स०रा०  अमरीका  का  दौरा  किया  था  |  दौरे
 के  दौरान  सं०रा०  अमरीका  में  आधारित  भारतीय  जसे  इ  जीनियरी  निर्यात  संवर्धन

 व्यापार  विकास  मारतीय  निवेशें  चाय  समुद्री  उत्पाद  निर्यात

 विकास  मारतीय  शिपिंग  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  मारत  इलंक्ट्रानिक्स  लिं०

 आदि  के  प्रतिनिधियों  से  मिला  तथा  लागत  प्रमावी  निर्यात  संवर्धन  तथा  व।णिज्यक  प्रचार  क

 क्रम  के  तत्वों  पर  सं०रा०  अमरीका  में  मारतीय  मूल  के  निवासियों  की  एसोसिएशनों  तथा
 गीय  भण्डारों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  मौ  विचारों  का  आदान-प्रदान  किया  ।  विचारों  के  इस
 आदान-प्रदान  से  निर्यात  संवर्धन  कार्यक्रम  तथा  वाणिज्यिक  प्रचार  में  सहायता  मिलेगी  जो  कि  तंयार
 किया  जा  रहा  है  ।

 90,
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 > शी  तीन  हा  ल्‍चात  ++

 1981,  1982,  1983  तथा  1984  वर्षों  के  दौरान  सं०रा०  अमरीका  को  चीन  के  कुल
 निर्यात  1900  2284  2244  मिलियन  तथा  3400  मिलियन  अमरीकी

 डलार  के  हुए  जबकि  उसी  अवधि  के  दौरान  अमरीका  को  भारत  के  निर्यात  1202
 1404  2190  मिलियन  तथा  2552  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  हुए  ।

 विदृ  श्ञों  में  रहने  वाले  भारतोथों  द्वारा  भेजो  जाने  बालो  धनराशि  म॑  बढ़ि
 713.  श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  वित्त  मरतञ्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विदेशों  में  कार्यरत  भारतीयों  द्वारा  मजी  जाने  वाली  घनराशि  में  अत्यधिक

 वृद्धि  हुई  है  जो  इस  वर्ष  अरप््रल  के  मही  में  1000  करोड़  रुपये  तक  हो  गई  थी  ;
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और
 क्‍या  अमरीकी  डालर  को  विनिमय  दर  में  अत्यधिक  कमी  हुई  है  ?

 वित्त  भरत्ालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  अनाद  न  :  और  चूंकि  प्राधिकृत  डीलर
 द्वारा  वर्तमान  नियमों  के  अन्तगत  या  उससे  कम  राशि  के  प्र  षणों  की  सूचना  भारतीय
 रिजवं  बंके  को  की  आवश्यकता  नहीं  होती  इसलिए  विदेशों  में  काम  कर  रहे  केवल  भारतीयों

 से  प्राप्त  प्र  षणों  के  बारे  में  ठीक-ठीक  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  फिर  चालू  वर्ष  के  गत  पांच

 महीनों  के  स  बंध  में  निर्यात-मिन्न  प्राध्तियों  के  तुरत  तथा  अनन्तिम  अनुमानों  के  मही  ने-वार  आंकड़े
 इस  प्रकार  हैं  :---

 जनवरी  866.18  करोड़  रुपए
 फरवरी  :  748.31  करोड  रुपए
 मार्च  :  889.68  करोड़  रुपए
 अप्रैल  571.31  करोड़  रुपए
 मई  693.82  क  रोड़  रुपए

 उपलब्ध  आंकड़  )

 उपर्युक्त  आंकड़ों  में  सकल  निर्यात-भिन्‍न  प्राप्तियों  के  द्योतक  हैं  जिनमें  प्रेषणोंਂ
 से  स  बंधित  प्राप्तियों  के  चार  अर्थात्‌  (1)  परिवार  (ji)  अनिवासी  (iii)
 प्रवासी  अन्तरण  और  (iy)  मनी  आड्डर  प्राप्तियों  के  नौवहन  बीमा
 लामांश  पर्यटन  प्राप्तियों  आदि  के  फलस्वरूप  प्राधिकृत  डीलरों  के  माध्यम से  प्राप्त  होने
 वाली  राशि  शामिल

 नहीं  |

 गेहूं  का  निर्यात  करने  के  प्रायास
 714.  भ्री  जो०जी०  स्थल  :  क्‍या  थाणिज्य  भन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सोवियत  संघ  के  अलावा  अन्य  देझ्ों  को  गेहूं  के  हमारे
 प्रयास  असफल  रहे

 )  उसके  क्‍या  कारण  और
 क्‍या  सरकार  गेहू  के  जमा  हो  गये  फालतू  मण्डार  जिसक  पूरी  तरह  नष्ट  हो

 जाते  का  खतरा  निपटाने  हेतु  गेहू  क  निर्यात  क  लिए  उपयुक्त  राजसहायता  देगी  ?

 वालिज्य  सस्त्रालय  में  राज्य  मरत्री  पी०ए०  और  मारतीय  खाद्य
 निगम  ने  सोवियत  संघ  को  5  लाख  में०  टन

 मेहू  निर्यात  करने  क  लिए  एक्सपोर्ट  मास्को

 भर
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 के  साथ  एक  स  विदा  की  है  ।  इसके  सूखा  पीड़ित  अफ्रीकी  देशों  को  सहायता  के  रूप
 में  ]  लाख  मे०  टन  गेहूਂ  की  मात्रा  मी  सप्लाई  की  जा  रही  है  ।  अन्य  गेहू  आयातक  देक्षों  को  गेहूਂ
 निर्यात  करने  की  स  माठ्यताओं  का  पता  लगाने  के  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सरकार  गैर  सरकारी  व्यापारियों  द्वारा  गेहू  का  निर्यात  किए  जाने  को  उपदान  देने
 क  बारे  में  विचार  नहीं  कर  रही

 भुगतान  संतुलन  को  स्थिति
 715.  क्री  रामाभ्रम  प्रसाद  सिह  :  कया  विस  भस्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 )  मुगतान  स  तुलन  की  बत॑ं  मान  स्थिति  क्‍या  और
 सरकार  द्वारा  सातवीं  योजना  अवधि  में  मुगतान  शेष  को  कम  करने  के  लिये  क्‍या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
 वित्त  मरत्रालय  में  राज्य  भम्त्री  लनादन  :

 हमारे  मुगतान  स तुलन  की

 बतंमान  स्थिति  स  तोष  जनक  है  ।  ह
 सरकार  मुगतन  सतुलन  की  स्थिति  की  लगातार  समीक्षा  करती  रहेगी  और  निर्यात

 को  बढ़ावा  तथा  आयात  प्रतिस्थापनों  द्वारा  आयात  पर  निर्मरता  को  कम  करने  के  उपायों  के
 माध्यम  से  इसे  मजबूत  के  लिए  स  गठित  उपाय  करेगी  ।

 बिहार  के  प्‌  रलिया  ओर  उसके  निकटबर्तो  जिलों  म॑  कोयले  को  थोरो
 716.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  खान  भोर  कोयला  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः
 क्‍या  पुरुलिया  से  लगमग  एक  किलोमीटर  दूर  केतका  में  मीड़  द्वारा  कोयले  क

 बैंगनों  को  खोला  गया  था  और  मारी  मात्रा  में  कोयला  उठा  लिया  गया

 कया  बिहार  में  पुरलिया  और  उसक  निकटवर्ती  जिलों  अवध  कोयले  के  भण्डार

 बढ़  रहे  यद्यपि  कोयला  उस्पादन  क्षेत्र  नहीं
 यदि  तो  क्‍या  उक्त  मण्डल  प्रतिवर्ष  30  करोड़  रुपए  से  अधिक  मूल्य  का  365,000

 टसे  कोकिंग  कोल  का  नुकसान  हो  जाता  और
 यदि  तो  इसे  रोकने  क  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 शान  और  कोयला  समजो  बसंत  से  सरकार  के  पास
 ऐसी  कोई  सूचना  नहीं

 |

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 उत्पाद  शुल्क  अधिकारियों  हारा  सूरत  में  कपढा  बाजारों  पर  छापे
 717,  थ्रो  रामाअ्रय  प्रसाद  सिह  )

 श्री  ई०  अथ्यापु  रेड डो  :  क्‍या  विस  सनी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भरी  सी०  डो०  गामित

 क्‍या  25  1985  को  जब  उत्पादन  शुल्क  अधिकारियों  ने  उत्पादन  शुल्क  की  चोरी
 रोकत्रे  के  लिए  सूरत  क  कपड़ा  बाजारों  में  छापे  मारे  थे  तो  क॒  न्द्रीय  सरकार  की  कर  अपवंचन
 रोधी  क्षाखा  के  अनेक  आसूचना  अधिकारी  लापता  हो  गए  थे  ;

 यदि  तो  छापों  का  ब्यौरा  क्‍या
 क्‍या  इस  बारे  में  कोई  गिरफतारियां  हुई  हैं  और  उत्पादन  शुल्क  की  चोरी  करने

 बालों  के  विरुद्ध  मुकदमे  चलाए  गए
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 यदि  तो  सत्स  बंधी  ब्यौरा  क्या  और
 इस  मामले  में  और  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  स  त्रालय  मे  राज्य  म्नत्रो  जनादन  :  और  सूरत  में  नकली

 रेशम  के  ब्त्रों  की  प्रक्रिया  करने  वाले  16  कारखानों  क॑  परिसरों  और  40  दुकानों  की  दिनांक  24
 1985  को  अपवंतेन  निवारण  न्द्रीय  उत्पादन  निदेशालय  के  अधिकारियों  द्वारा  ली

 गई  तलाशियों  के  तलाशिर्या  ले  रहे  क  न्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  अधिकारियों  पर  कपड़ा  बाजार
 और  11  कारखानों  क॑  परिसरों  में  हमला  किया  गया  और  उन्हें  घायल  कर  दिया

 कोई  भी  अधिकारी  लापता  नहीं  पाया  गया  ये  तलाशियां  दिनांक  3]  1985
 तक  जारी  रहीं  |  इन  तलाशियों  दोरान  लगमग  6.50  करोड़  रुपए  से  अधिक  क  मूल्य  का

 जिसे  क न्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  रिकार्डों  में  नहीं  दिखाया  गया  और  अनेक  अपराधा
 रोपणीय  दस्ताबेज  पकड़  गए  थे  ।

 से  (5)  क  न्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  कानून  क  उपबंधों  का  उल्लंधन  किए  जाने  पर

 व्यक्षिययों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  जो  कि  अमी  जारी  क॑  पूरा  हो  जाने
 पर

 क  न्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  कानून  के  उपबन्धों  के  तहत  उचित  कारंवाई  की

 ईस्टनਂ  कोलफोल्ड्स  लि०  ओर  भारत  फोकिंग  कोल  लि०  को  हुई  हानि
 718,  भ्ो  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  का  घ्यान  25  1985  के  टाइम्सਂ  में
 आई०  एल०  कोस्ट-कट्रलो  ड्राइवਂ  दीष॑क  से  तथा  9  1985  के  एक्सप्रंसਂ
 में  हाइक  इस्सेंसिएल  ट  प्रेसल्यू  सी०  आई०  क्षीषंक  से  प्रकाक्षित  समाचारों  की  ओर
 दिलाया  गया

 ईस्ट  कोलफील्डस  लि०  और  भारत  कोरकिंग  कोल  लि०  में  गत  वर्ष  250  करोड़  दपए
 का  घाटा  होने  के  क्‍या  कारण

 इन  एककों  के  लाभप्रद  का्यंकरण  के  लिए  इनके  कार्यकरण  को  कारगर  त  बनाने  के
 क्या  कारण  ओर

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कोयले  के  मुल्यों  में  कितनी  बार  वृद्धि  की  गई  शोर  यह

 मूल्यवृद्धि  किम  महीनों/वर्षों  में  की  गई  ओर  हस  मूल्य  वद्धि  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शान  झोर  कोयला  मम्त्री  व्षंत  साठे  ):  हां  ।

 और  कोल  इण्डिया  लि०  तथा  उसकी  सहायक  कंपनियों  के  वर्ष  1984-85  के
 शाते  अभी  अंतिम  रूप  से  तंयार  नहीं  हुए  हैं  फिर  ईस्ट  कोलफील्ड्स  लि०  और  भारत  फोकिंग
 कोल  लि०  को  र०  13.5]  करोड़  और  रु०  51.74  करोड़  कीमत  के  समंजन  के

 का  घाटा  वर्ष  1984-85  में  होने  की  आशा  ई०  को०  लि०  शभौर  मा०  को०  को०  लि०
 को  थाटा  होने  के  मुर्य  कारण  यह  हैं  कि  उन्हें  कठिन  भू-खनन  दक्षाओं  में  काम  करना  पड़ता  है
 तथा  उनके  क्षेत्रों  में  अपर्याप्त  और  रुक-रक  कर  होने  वाली  बिजली  कानून  ओर

 अनुपस्थित  की  प्रवृत्ति  आदि  समस्याएਂ  लगातार  बनो  हुई

 कोयला  खानों  में  उत्पादन  ओर  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं
 ताकि  उनका  आर्थिक  आधार  सुदृढ़  हो  सके  ओर  वे  आने  वाले  वर्षों  में  कोयले  की  बढ़ती  हुई  मांग
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 लिखिंत  उत्तर  26  1985
 किनपनथाय  55:  —

 पूरी  करने  के  लिए  भली-माँति  तैयार  हो  कोयला  कंपनियों  में  उत्पादन  भौर  उत्पादकता
 बढ़ाने  के  लिए  जो  विभिन्न  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  उनमें  यह  बातें  शामिल  हैं  :  नई  खानों  में  पूਂ

 पहले  ही  उत्पन्न  खनन  क्षमता  का  पूर्णंतर  उपकरणों  का  अधिक  कुछाल  प्रयोग  ओर

 बेहतर  भंडार  सामग्री  पर  अधिक  नियंत्रण  और  उसके  प्रयोग  में  भ्नुपस्थित
 की  प्रवृत्ति  पर  नियंत्र०ण  करके  ओर  अनुशासन  कड़ाई  से  लागू  करने  तथा  बेशी  कामगारों  का  पता
 लगाकर  उन्हें  समुचित  प्रशिक्षण  के  बाद  अन्यत्र  फिर  त॑नात  करने  भ्रादि  उपायों  के  जरिए  जनकछ्षक्ति
 का  बेहतर  विस्फोटक  पदार्थ  आदि  दुलंभ  उत्पादन  सामग्रियों  की  बेहतर  उपलब्धि

 कोयले  की  तेजी  से  ढुलाई  ओर  बेहतर  वितरण के  द्वारा  खान  मुहाना  स्टाक  में  कमी

 नई  परियोजनाओं  का  तेजी  से  विकास  ओर  उन्हें  समय  से  पूरा  करना  तथा  बिहार-बंगाल  कोयला
 क्षेत्रों  मे ंमाफिया  तत्वों  की  दादागिरी  पर  नियंत्रण  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  कोयले  की  कीमतों  में  दो  बार  अर्थात्‌  27-5-1982  भोर  8-1-1984
 से  संशोधन  किए  गए  ।  कोयले  की  कीमतों  में  बद्धि  उत्पादन  की  लागत  में  वद्धि  क ेकारण  आवश्यक

 हो  गई  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  के  कारण  हो  भंडार  सामग्री  विस्फोटक

 तेल  और  चिकनाई  पदार्थों  जेस्ती  उत्पादन  सामग्रियों  की  कीमत  में  मुल्य  हंस  में

 वृद्धि  ओर  ब्याज  की  दरों  में  वद्धि  श्रादि  ।

 ]
 डेषलथल  में  भारत  रिफ्र  क्ट्रीज  लिसिटेड  के  संयंत्र  क

 निर्राण  काय  में  हुई  प्रगति
 719,  श्री  हरोश  राबत  :  क्या  लान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ढेवलथल  में  भारत  रिफेक्ट्रीज  लिमिटेड  के  एक  संयंत्र  के  निर्माण  के  लिए  भूमि
 के  भ्रधिग्रहण  सम्बन्धी  ओपचारिकताएਂ  इस  बीच  पूरी  कर  ली  गई

 )  यदि  तो  कया  मंत्रालय  अथवा  रिफेक्ट्रीज  बोर्ड  को  उक्त  संयंत्र  के  निर्माण  के  लिए
 योजना  प्रावकलन  आदि  मिल  गए  ओर

 यदि  तो  उन्हें  कब  तक  मंजूरी  दिए  जाने  को  सम्मावता  है  और  निर्माण  कार्य  कब
 तक  शुरू  हो  जाएगा  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  सज्री(भी  के  ०  लटबर  सिह  ):  )  कारखाने  तथा  बस्ती  के  निर्माण
 के  लिए  46.94  एकड़  भूमि  की  आवद्यकता  होगी  ।  इसमें  से  23.13  एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण  कर

 लिया  गया  है|  सरकारी  भूमि  का  अधिग्रहण  करने  के  लिए  कार्यवाही  चल  रही  है  ।

 )  परियोजना  के  मूल  लागत  अनुमानों  को  सरकार  द्वारा  वर्ष  1982  में  भ्रनुमोदित  किया
 गया  संशोधित  अनुमान  समीक्षाधीन  हैं  ।

 मेगनेसाइट  की  वर्तमान  लागत  तथा  इसकी  मांग  और  उपलब्धिता  की  समग्र  स्थिति
 के  भाषार  पर  परियोजना  की  सक्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  परियोजना  के  संशोधित  अर  नुमानों
 के  सम्बन्ध  में  निणणंय  लिया  जाएगा  ।

 ]
 चसोली  में  क्षत्रीय  ग्रामीण  थक  खोलना

 720.  भी  हरोश्  रावत  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  के  दौरान  चमोली  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  खोलने  का

 प्रस्ताव  और
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 ना  ला $$  न  ततनत

 यदि  तो  हइसे  प्रायोजित  करने  वाले  राष्  का  नाम  क्‍या  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद  न  प्‌  1985-86  के  दोरान
 उत्तर  प्रदेश  के  चमोली  और  पोड़ी  गढ़वाल  जिलों  में  एक  क्षेत्रीय  प्रामोण  बेंक  खोलने  के  प्रस्ताव  का
 सरकार  ने  पहले  ही  अनुमोदन  कर  दिया  है  ।

 भारतीय  स्टेट  बेंक  इस  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  का  प्रायोजक  बेंक  है  ।

 ]
 काले  धन  के  सम्बन्ध  में  उच्चस्तरोय  समिति  का  गठन

 721.  भ्री  हरीश  क्‍या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  काले  घन  को  समस्यः  पर  विचार  करने  और  उसके  लिए  उपचा  रात्मक  उपाय

 सुमाने  हेतु  एक  नई  उच्चस्तरीय  समिति  गठित  करने  का  कोई  निर्णय  लिया  गया  है;भौर
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  म  भ्ासय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादेम  :
 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 पिथौरागढ़  क्षेत्रीय  प्रामोण  गेंक  द्वारा  शालाएं  खोलना

 722.  भी  हरीश  राबत  :  क्‍या  वित्त  सन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 1985-86  के  दोरान  पियौरागढ़  क्षेत्रीय  ग्राभीण  बेंक  द्वारा  कुल  कितनी  नई

 झालखाए  खोलने  का  प्रस्ताव  ओर

 प्रस्तावित  स्थलों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  पियोरागढ़  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बेंक  ने  आठ  केन्द्रों  मे ंशाखाए  श्लोलने  के  वास्ते  लाइसेंसों  के  लिए  आवेदन  किया  है  ।

 पियौरागढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  द्वारा  प्रस्तावित  इन  आठ  केन्द्रों  क ेनाम  नीचे  दिए

 गए  हैं  :--

 1.  पलेटा

 2.  चम्पावत  टाउत

 3.  गुर्ना
 4.  बलुबाकोट
 5.  घूना  घाट

 6.  धार  चुला
 7.  लोहाषाट

 8.  मोवानी

 उत्तर  प्रवेदा  में  आजमगढ़  जिले  में  कताई  मिल  की  स्थापना

 723.  भी  राजकूमार  राय  :  कया  पूति  ओर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  के  आजमगढ़  जिले  में  एक  कताई  मिल  स्थापित

 करने  का
 यदि  तो  कब  तक;भोर
 बदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 पूति  तथा  वस्त्र  सन्‍जालय  के  राज्य  मस्त्रो  चख्ा  शखर  :  (*)  जी

 झीमन्‌  ।
 और  प्रएन  ही  नहीं  उठते  ।

 पूर्थी  उत्तर  प्रदेश  में  ऋण  शिविर

 724.  भी  राज  कूमार  राय  :  कया  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1985  से  अब  तक  पूर्थी  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  क्षिविरਂ  लगाए
 ओर

 इन  ऋण  छिबिरों  से  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए  ओर  इतमें  रितनो  धनराशि
 रित  को  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंग  :  ओर  यथाउपलब्ध

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीयकत  थोंकों  को  उत्तर  प्रवेश  क  प्रासोण  क्ष  त्रों  में  शात्माए  खोलना
 725.  श्री  राज  क्ूमार  राय  :  कया  वित्त  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  भ्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बंकों  की  अब  तक  कितनी  शाखाएਂ  खोली

 शई
 1985-86  के  दौरान  आजमगढ़  जिले  में  इन  शाखाओं  को  खोलने  के  लिए

 कौन  से  स्थानों  का  चयन  गया  शोर
 ये  शाखाए  कब्र  तक  काये  करना  प्रारम्भ  कर  देंगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादन  :  1985  के  धन्‍्त
 में  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  के  ग्रामीण  और  अधं-शहरी  क्षेत्रों  में  सरकारो  क्षेत्र  के  बंक्ों  की  480

 शासताएਂ  कार्यरत
 भौर  1985  के  अन्त  में  आजमगढ़  जिले  के  निम्नलिखित  ग्रामीण

 स्थानों  पर  शाखाए  स्लोलने  के  लिये  राष्ट्रीयकृत  बकों  कें  पास  15  लाइसेंस  लम्बित  पड़े  थे  :---
 —_——  —— ““  ल्मजणायणणयण-।ा

 बेंक  का  नाम  कनन्‍्द्र  का  नाम
 जप: 3) सफसफइस्‍क्‍--+  न न नन  न  मम  ७3७७७.  लोहरा,

 यनियन  बेंक  आफ  इण्डिया  ).  2.  3,
 कं  पि ५  4.  5.  6,  शक

 7.  8.

 9.  ही  Hai को लम्बित लाइसेंसों के उपयोग के लिए 20-8-85 तक का रामय
 नसी

 कठिहारी
 पंजाब  नैशनल  बेंक  ].  कंघा

 बेकों  को  लम्बित  लाइसेंसों  के  उपयोग  के  लिए  20-8-85  तक  का  रामय  दिया  गया  .

 शाणिज्यिक बेह को जिला उत्तर प्रवेश में झाजाए शोलना 726. भरी राज कुमार राय : कया वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : के दौरान विभिन्‍न वाणिज्यिक बेंकों ने उत्तर प्रदेश के क्राजमगढ़ जिले में कितनी शाखाए
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 वहां  1985-86  के  दोरान  कितनी  शाखाए  खोलसे  का  विचार  है;भौर
 यह  शाखाएਂ  कब  तक  कार  करना  प्रारंभ  कर  देंगी  ?

 विल्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  से  1984
 है  1985  की  अवधि  से  संबद्ध  प्राप्त  सूचना  के  वाणिज्यिक  बंकों  द्वारा  जिला

 उत्तर  प्रदेश्  में  36  शालायें  खोली  गई  बक-द।र  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :--
 हा  बा  ००  >>

 बेंक  का  नाम  खोली  गई  शाख्राओं  को  संक्ष्या

 भारतं!।य  स्टेट  बेक  4

 इलाहाबाद
 बक  6

 पंजाब  नेशनल  बंक  2

 यूनियन  बेंक  आफ  इण्डिया  12

 संयुक्त  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  ४
 बना रस  स्टेट  बेंक  4

 न्‍अम«-«-««ं
 कल  36

 जिले  में  कार्यालय  खोलने  के  लिये  वाणिज्यिक  बेंकों  के  पाप्त  43  प्राषिकार  पत्र  लंबित  पड़े
 बेंको  को  इनका  जल्दी  उपयोग  करने  के  लिये  कह  दिया  गठा  भ्राजमगढ़  जिले  में  ओर

 बेक  कार्यालय  खोलने  के  प्रस्ताव  पर  सातवीं  पंचवर्षीय  आयोजना  की  अवधि  के  लिये  शाखा

 सिंग  नीति  के  जिसे  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  विचार

 किया  जाएगा  ।

 [  प्रनृवाव  |
 निर्यात  बढ़ाने  को  योजना  झोर  फकक्‍दनल  केंड्रों  का  स्थान

 727.  भो  बो०  तुलसी  राम  :  क्‍या  बाणिज्य  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  ने  22-6-1985  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  एक्शन  प्लान  टु  ब्रस्ट  एक्सपोर्ट

 छ्ीषेक  से  प्रकाशित  समाचार  को  देखा

 यदि  तो  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  का  ब्योरा  क्‍या

 निर्यात  ससाधन  जोनों  जैसे  फंक्शनल  केंद्र  कहाँ  हैं  ओर  उनके  नाम  क्या  हैं  भोर  प्रत्येक

 जोन  की  निर्यात  क्षमता  कितनी

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  कुछ  फंक्शनल  केख्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  यदि  तो

 उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण

 उन  देछों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  उक्त  मदों  का  निर्यात  किया  जायेगा  और  प्रत्येक  मद

 कितने  मूल्य  का  ओर

 निर्यातकों  को  दिये  जाने  वाले  प्रोश्साहमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्रो  पी०  ए०  :  (१)  और  बर्ष  1985-86

 के  लिये  निर्यात  लक्ष्य  11757  करोड़  रु०  निर्धारित  किया  गया  1985-86  के  लिये  गै  रन्‍्तेल

 निर्यातों  क ेलिए  लक्ष्य  11266  करोड़  रु०  है  ।

 97
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 से  कान्डला  और  बम्बई  में  सान्‍्ताक्रुज  में  दो  विद्यमान  मुक्त  व्यापार  जोनों  के
 फाल्टा  कोबीन  ओर  नोएडा  में  चार  नये  जोन

 स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।  इन  चारों  जोनों  के  निष्पादन  पर  आनध्र  प्रदेश  सहित  किसी  और  नये
 जोन  की  स्थापना  से  पूर्व  निगाह  रखी  जाएगी  ।  1984-85  के  कान्‍्डला  मुक्त  व्यापार  जोन

 में  स्थित  ए+कों  ने  236  करोड़  रु०  मूल्य  के  माल  का  निर्यात  किया  ओर  सान्ताक्रज
 निर्यात  प्रोसेसिंग  जोन  ने  95.80  करोड़  रु०  का  निर्यात  किया  ।  निर्यात  प्रोसेसिग

 जोनों  में  स्थित  एकक  किसी  भा  देश  के  अपने  तेयार  उत्पादों  का  मिर्यात  करने  के  लिये  स्वतन्त्र
 निर्यात  प्रोसेसिंग  जोनों  में  स्थित  एकक  अपने  लाभों  जंसे  कि  पूृजीगत  माल  तथा  कच्चे  माल  के

 शुल्क  मुक्त  आयात  और  कर  अवकाश  के  हकदार

 आंध्र  प्रदेश  में  तम्बाक  के  लिये  नीलामी  प्रणालो  झ्ारम्भ  करना

 728.  श्री  बो०  तुलसो  राम  :  क्‍या  वाणिज्य  मसंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्भ्न  प्रदेश  में  तम्बाकू  के  लिये  नोलामी  प्रणाली  आरंभ  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचार।धीन

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  यह  राज्य  के  किसानों  और  तम्बाक्‌
 बकों  के  लिये  कहाँ  तक  लाभदायक

 इस  प्रणाली  के  कब  तक  आरंभ  किये  जाने  की  भ्राशा  ओर

 यह  बतंमान  प्रणाली  से  किस  सीमा  तक  बेहतर  होगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  ए०  से  आध्र  प्रदेश  में
 वर्जोनिया  तम्बाकू  की  बिक्री  के  लिये  नीलामी  प्रणाली  1985  के  विपणन  मौसम  तम्बाकू  बोर्ड
 द्वारा  स्थापित  किये  गये  8  जिलों  में  फंले  2।  नीलामी  मंदों  के  माध्यम  से  चरणों  में  लागू  की  गई
 थी  ।  हस  राज्य  में  नीलामियों  द्वारा  लगभग  93  करोड़  रु०  मूल्य  के  लगभग  90  मिलियन  कि०पग्रा०
 वर्जीनिया  तम्बाकू  की  बिक्रो  की

 नीलामी  प्रणाली  ने  उपजकर्ताओं  को  स्वयं  तम्बाक्‌  बो्ड  द्वारा  उचित  समय  के  भीतर
 तान  को  सुनिदिचित  किया  इससे  व्यापारी  तथा  बिचौलिये  उपजकर्ताओं  को  भुगतान  करने

 में  काफी  समय  लेते  थे  ।

 तीलामी  प्रणाली  से  यह  भी  सुनिश्चित  हुआ.है  कि  सभी  वर्जीनिया  तम्बाक  उचित
 समय  के  भीतर  बिक  जाए  और  उचित  रूप  से  ग्रेड  किया  हुआ  वर्जीनिया  तम्बाक्‌  नीलामी  मदों
 पर  लाया  उपजकर्ताओं  को  भी  गत  वर्ष  की  तुलना  में  उनके  उत्पाद  के  लिए  औसत  कौमत
 अधिक  मिली  है  ।

 तांब  को  सम्प्‌णं  व्यवस्था  को  खनिज्ञ  और  घासु  व्यापार
 लिगम  को  सॉंपने  का  प्रस्ताव

 729.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  बाणिज्य  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (8)  क्या  सरकार  के  पास  तांबे  की  सम्पूर्ण  वितरण  व्यवस्था  को  सनिज  शोर  धातु  व्यापार
 निगम  को  सॉंपने  का  कोई  प्रस्ताव

 खनिज  ओर  घातु  ध्यापार  निगम  वितरण  भ्यवस्था  को  प्रभावी  ढंग  से  चला  सकते
 में  समर्थ  है और  यदि  तो  किस  पृष्ठभूमि  पर;ओऔर
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 इस  संबंध  में  की  गई  अथवा  की  जा  रही  व्यवस्था  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  म  ल्ञालय  में  राज्य
 स॒  त्री

 पोौ०  ए०
 द्वारा  देश  में  उत्पादित  तांबे  के  विपणन/वितरण  हेतु  प्रस्ताव  पर  बिचार  हो  रहा  अभी  कोई

 -  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 कार्यक्रम  के  अन्सगंत  आंध्र  बंक  द्वारा  दिये  गये  ऋण
 730.  श्री  बो०  तुलसी  रास  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भआ्रान्भ्र  प्रदेश  में  30  1985  तक  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  प्रधानमंत्री  के  20-

 सूत्रीय  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  गरीब  ओर  पिछड़  वर्गों  के  उत्थान  के  लिए  आआन्प्र  बेंक  द्वारा  कितनी
 राशि  के  ऋण  दिए  गए

 उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  ही  उद्योगपतियों  ओर  बड़  व्यापारिक  प्रतिष्ठानों  को  कुल
 कितनी  राशि  के  ऋण  दिए  गए

 उक्त  दोनों  के  बीच  असमानता  के  क्‍या  कारण  ओर
 प्रक्रिया  को सरल  ओर  कारगर  बनाने  हेतु  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादन  :  ओर  नये  बीस  सूत्री
 कार्य  क्रम  के  अन्तगंत  शुरू  की  गई  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अधीन  प्रत्येक  बेंक  के  संबंध  में  बर्त मान
 आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  राज्यबार  सूचना  नहीं  प्राप्त  सबसे  हाल  को  उपरूब्ध

 सुचना  के  अनुसार  1985  के  अन्तिम  शुक्रवार  को  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  दिये  गये
 श्रप्रिमों  के  संबंध  में  आंध्र  बेंक  की  अखिल  भारतीय  स्थिति  इस  प्रकार  थो

 खातों  की  संख्या
 ह  का

 बकाया  राधि

 111.32  करोड़  रुपये 5.20  लाख

 1984  के  अंत  में  एक  करोड़  रुपये  या  उससे  अधिक  की  ऋण  सीमाओं  के  संबंध
 में  आंध्र  प्रदेश  में  पंजीकृत  औद्योगिक  एककों  को  आंध्र  बेक  ह्वारा  मंजर  किये  गये  ऋणों  को  बकाया

 राशि  3082.34  लाख  रुपये  थी  ।

 और  बेक  ऋण  सीमाओं  की  मंजूरी  सरकार  ओर  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा
 निर्धारित  समूची  नीति  के  ढांचे  के  आधार  पर  देते  है  ।  बेक  केवल  आवश्यकता  पर  भाधारित  वित्त
 की  व्यवस्था  करते  हैं  चाहे  ऋणकर्ता  कोई  भी  बंकों  से  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  और  समाज  के
 कमजोर  वर्गों  को  अधिक  ऋण  देने  के  लिए  कहा  गया  है  और  इस  दिक्षा  में  आ्रप्र  बेंक  का  कार्य  इस
 प्रकार  है ल्‍ञ

 भ्रप्रिमों  का
 1985  के  अस्त  में  )

 लक्ष्य  पलन्षि

 स्‍  रगण्््लश
 रा

 को  अप्रिम  40%  40.3%
 समाज  के  कमजोर
 थर्गों  को  अप्रिम  10%  13.3%



 लिखित  उत्तर  1985
 ——  अर  आमिर  लक  ककि  लक कलर कीककि  कक

 बेक  ड्रापट  जारी  करने  के  लिये  समान  व

 131.  भरी  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  बंकों  द्वारा  ड्राफ्ट  जारी  करने  क ेलिए  समान  दर  पर

 घुल्क  लिए  जाने  के  लिए  कोई  निर्णय  ले  लिया  भर

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादन  :  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  व  क

 ड्राफ्ट  जारी  करने  के  लिए  कमीशन  को  समान  दरो  के  बारे  में  बकों  को  कोई  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त
 जारी  नहीं  किए  हैं  ।

 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  लेखन  सामग्रो  को  खरीद

 732,  ओो  कमल  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  विस  मन्‍्त्रो  राष्ट्रीय  बंकों  द्वारा  लेखन  सामग्री  की
 खरोद  के  बारे  में  17  1985  के  अतारांकित  प्रएइन  संस्या  7044  के  उत्तर  के  संबन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥

 )  सरकारी  निकायों  द्वारा  लेखन  बिजली  ओर  सेनेटरी  का  सामान  तथा  अन्य

 वस्तुद  केम्द्रीय  मंडार  से  खरीदना  अनिवायं  बनाने  संबन्धी  गृह  मंत्रालय  के  दिनांक  14
 1981  के  आदेश  के  उपबन्ध  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  और  जीवन  बोमा  निगम  तथा  ऐसे  ही  भ्रन्य
 संगठनों  पर  लागू  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  थोर

 )  उपरोक्त  वस्तुओं  को  खरीद  में  संभावित  अनियमितताओं/कदाचा रों  को  रोकथाम  के
 लिये  उक्त  भ्रादेश  का  पालन  सुनिष्िचत  करने  हेतु  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  भ्‌कि  गृह  मन्‍्त्रालय  द्वारा
 जारी  किये  गये  दिनांक  14  जुलाई  1981  के  परिपत्र  का  सं  बन्ध  स्थानीय  खरीद  से  है  इसलिये  यह
 उन  संगठनों  के  लिये  प्रासंगिक  जिनकी  लेखन-सामपभ्री  संबन्धी  आवद्यकताए  सरकार  की  केंद्रीय
 खरीद  से  पूरी  की  जाती  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बक  इस  योजना  के  अन्तगंत  नहीं  आते  हैं  ।  इसके
 अलावा  रिजवं  बक  द्वारा  जारी  किये  गये  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  में  निर्धारित  भौपचारिकताओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  लेखन  सामग्री  की  वस्तुएं  थोक  में  खरीदते  जब  कमी  ब॑  को  द्वारा  टेंडर
 थामंत्रित  किये  जाते  उस  समय  केंद्रीय  सरकार  कमंचारो  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  लि०  बकों
 की  लेखन  सामग्री  संबधी  आवद्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  अपने  टेंडर  भेज  सकती  है  ।

 यह  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होता  ।

 ड  यूटो  पर  तेनात  उत्पादन  शुल्क  ओर  आयकर  कर्मचारियों  को  संरक्षण
 733.  श्री  हस्तान  सोल्लाह  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूरत  में  उत्पादन  शुल्क  विभाग  द्वारा  मारे  गये  छापे  के  मामले  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  सरकार  का  विचार  उत्पादन  शुल्क  ओर  आय#र  कर्मचारियों  को  किस  प्रकार  संरक्षण
 प्रदान  करने  का

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  की  घटना  की  रोकथाम  के  लिये  सूरत  के
 संबन्धित  मिर्माताओं  को  मिवा  रक  दण्ड  देने  का

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्या  भोर
 तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 4  1907  लिखित  उत्तेरं
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंभ्रो  जनादन  विभिन्‍न  राज्यों  के  मुरुष
 सबचिवों  को  पहले  ही  अनु रोध  किया  जा  चुका  है  कि  वे  जिला/पुलिस  प्राधिकारियों  को  कहें  कि  वे
 सीमा  शुल्क  भर  केंद्रोय  उत्पादन  घुल्क  के  करमंचारियों  तस्करों  ओर  कर  अपवंचकों  के  विद्द्ध
 उनकी  कार्यवाईयों  के  लिये  पर्याप्त  सशस्त्र  पुलिस  कार्मिक  उपलब्ध  कराके  ओर  उन्हें  तंतात  करके

 पूर्ण  सहयोग  प्रदान  करें  ।  छापे  मारने  के  समय  उत्पादन  शुल्क  तथा  आ्रायकर  अधिकारियों  को  पर्याप्त

 सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  जब  भी  श्रावए्यक  होता  पुलिस  की  सहायता  ली  जाती  है  ।

 ओर  केंद्रीय  उत्पादन  शुल्क  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  के  लिये
 व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  जबकि  कंद्रीय  उत्पादन  शुल्क  अधिकारियों  के  विरुद्ध  हिसा  करने  के

 लिये  पुलिस  द्वारा  128  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  जांच  पूरी  होने  के  थो  अभी
 चल  रही  है  संबन्धित  नियमों  उपबन्धों  के  अतगंत  उपयुक्त  कानूनी  कारंव।ई  की  जायेगी  ।

 काले  धन  का  पता  खगाने  के  लिये  उपाय
 734,

 हर  सांलि  )
 :  विस  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  काले  धन  का  पता  लगाते  के  लिए  हाल  ही  में  कुछ  प्रभारी  उपाय
 किये  ओर

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंतज्ो  जनारंन  ओर  कर
 अपवंचकों  ओर  काले  धन  की  वृद्धि  के  खिलाफ  जोरदार  उपाय  करने  के  लिए  पूर्ण  रूप  से  वचमबद्ध

 काले  घन  के  चलत  को  रोकने  भर  उसके  ओर  आगे  होने  वाले  प्रसार  के  निवारण  के  लिए
 समय-समय  पर  सभी  संभव  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।  इन  उपायों  में  विधायी  शोर

 निक  उपाय  शामिल  हैं  ।

 जोवन  बीमा  निगम  के  तृतीय  ओर  चतुर्थ  अंणी  के  कर्मचारियों  को  सेवा  शर्तों  में  संघोभन

 735.  श्री  थम्पन  थासस  :  क्‍या  वित  मंत्रों  जीवन  बीमा  निगम  के  प्रबन्धकों  भोर  जीवन
 बीमा  निगम  के  संघों  के  प्रतितिनिंधियों  के  बीच  समझोते  के  बारे  में  17  1985  के  तारांकित
 प्रदन  संदुया  9:.4  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  11  अप्र  1985  को  प्रबन्धकों  ओर  कमंचारी  संघों  के  बीच  हुए  समभोते  से

 तृतीय  और  चतुथ्थ  श्रेणो  के  कमंचारियों  की  सेवा  छर्तों  में  संशोधन  हो  गया
 यदि  तो  सेवा  शर्तों  में  क्या  मुख्य  संशोधन  किये  गये  ओर

 क्‍या  इन  संश्योधनों  में  एक  बार  लाभ  देकर  पुनः  कायम  न  किए  जाने  के  सिद्धान्त  का

 अनुक रण  किया  गया  था  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनाद  न  :  जीवन  थीमा  निगम के  प्रबंधकों
 ओर  करमंचारी  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  हुए  समकोते  के  आधार  सरकार  ने  तीसरी
 ओर  चोथो  श्रेणी  के  कमंचारियों  की  सेवा  शर्तों  में  संशोधन  करते  हुए  11  अप्र  1985  को  एक

 अधिसूचना  जारी  की

 भोर  सेवा  शर्तों  में  किए  गए  परिवर्तनों  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकार

 (i)  बेतनमानों  को  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकाँक  के  100  बिखु से  बढ़ाकर
 332  बिन्दु  तक  करना  ।
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 लिखित  उत्तर  26  1985
 जज  जज  >>  ......

 332  से  ऊपर  सूचक--आंक  में  प्रत्येक  4  बिन्दु  की  वद्धि  होने  पर  तीपरी  श्रेणी  के

 करमंचारियों  को  वेतन  के  ]  प्रतिशत  को  दर  से  और  थोथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  वेतन  के  1
 प्रतिशत  की  दर  से  चोथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  वेतन  के  1.2  प्रतिशत  की  दर  से  महंगाई  भत्ते
 को  अदायगी  जिसकी  अधिकतम  सीमा  15.80  रुपए  होगी  ।

 (iii)  मकान  नगर  प्रतिधूर्ति  तथा  पहाड़ी  क्षेत्र  भत्तों  की  रादि  में  वद्धि  करना  ।

 (iv)  तीप्तरी  श्रेणी  के  कम  चारियों
 की  कुल  मासिक  परिलब्धियों  की  उच्चतम  सीमा  को

 2750  रुपये  से  बढ़ा  कर  3500  रुपए  तक  और  श्रेणी  के  कमंचारियों  की  1600  रुपये  से  बढ़ा
 कर  2100  रुपये  प्रतिमाह  करना  ।

 (४)  भविष्य  निधि  ओर  उपदान  जंसे  सेवांत  लाभों  को  राशि  में

 मौजूदा  लाभभोगियों  को  जो  सेवा  की  संशोधित  छार्तों  के  परिणामस्वरूप  मकान

 नगर  प्रतिपूरक  और  कार्यात्मक  भत्तों  जंसे  लाभों  को  पाने  के  हकदार  नहीं  रह  गए  इन  लाभों  को
 शआागे  भी  दिया

 [  हिन्दी

 राष्ट्रीयकत  बेकों  द्वारा  ऋण  देने  के  लिये  प्रपनाई  जाने  वालो  प्रक्रिया

 136.
 है  शविष्ण  पाएँ  गाल  )

 :  क्या  विस  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  उद्योगों  को ऋण  देते  समय  ऋणों  के  भ्रांवंटन  के  लिए
 निर्धारित  प्रक्रिया  का  कड़ाई  से  पालन  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उन  उद्योगों  की  संख्या  कितनी  है  जिन  पर  बंक  ऋण  बकाया  है  और  जो
 भाग  रुग्ण  उद्योगों  की  श्रेणी  में

 वतंमान  संकेतों  के  अनुसार  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  उपयु'क्त  रुप्ण  उद्योगों  को
 दिये  गये  ऋणों  को  बट्ट  खाते  में  डाले  जाने  की  संमावना

 यदि  तो  राष्ट्रीयकृत  बेकों  द्वारा  इस  प्रकार  के  रुग्ण  उद्योगों  को  दिए  गये  ऋणों
 का  ब्योरा  कया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  कोई  जांच  कराने  का  और
 यदि  तो  कब  तक  ओर  यदि  तो  उनके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  राष्ट्रीयकृत  बंकों  उद्योगों
 को  ऋण  देते  निर्धारित  मानदण्डों  तथा  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  समय-समय  पर  जारी
 किये  गये  गए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  का  कड़ाई  से  पालन  करने  को  अपेक्षा  की  जाती  बेकों  ने  अपने
 संगठनों  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर  ऋण  मंजर  करने  के  लिये  प्रक्रियाएं  भी  निर्धारित  की  हैं  हन  प्रक्रियाओों
 झोर  शाखाओं  द्वारा  जारी  किए  गये  अनुदेशों  के  अनुपालन  पर  बेंकों  के  प्रधान  कार्यालय/नियंत्रक
 कार्यालपों  द्वारा  नजर  रखी  जातो  है|  भारतीय  रिजवं  बंक  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  बात
 का  पता  लगाने  के  लिये  कि  क्‍या  निर्षारित  प्रक्रियाओं  का  पालन  हो  रहा  है  अथवा  राष्ट्री  यकृत
 बेंकों  सहित  सभी  वाणिज्यिक  बेंकों  का  नियमित  निरीक्षण  करता  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है
 जिसमें  यह  संकेत  मिलता  हो  कि  राष्ट्रीयक्ृत  बेक  उद्योगों  को  ऋण  देते  समय  निर्धारित  प्रक्रियाओं
 का  कड़ाई  से  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 (@)  से  1984  के  अन्त  में  राष्ट्रीयकृत  बेकों  ओर  भारतीय  स्टेट  बेक  व  उसके
 Y  बेंकों  द्वारा  सहायता  प्राप्त  शोौद्योगिक  इकाइयों  में  से  82,968  इकाइयाँ  रुणण  बतायी  मयी
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 जिनके  नाम  3143.86  करोड़  रुपये  के  बेक  ऋण  बकाया  थे  ।  इस  बात  का  कोई  संकेत  नहीं  है  कि
 रुग्ण  ओद्योगिक  इकाइयों  के  नाम  बकाया  रकम  के  बहुत  बड़े  माग  को  बट्े

 खाते  डाल  दिया
 सरकार  इस  मामले  की  जाँच  करना  कोई  जरूरी  नहीं  सम  मती  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  घाटा

 737.  श्रो  ज्ञांति  घारोबाल  :  कया  पूति  ओर  वस्त्र  सन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  सरकार  को  राजस्थान  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  मिसों  में  बढ़ते  हुए  घाटे  के
 बारे  में  स्थानीय  लोगों  से  प्रम्यावेदन  प्राप्त  हो  रहे

 यदि  हो  क्या  सरकार  ने  इस  संबन्ध  में  अब  तक  कोई  कार्यवाही  की  और
 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ?

 पूति  तौर  वस्त्र  संज्रालय  के  राज्य  मंत्री  थंद्र  शक्षर  :  राजस्थान  में

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलों  के  कार्यों  के  बारे  में  समय-समय  पर  अम्यथावेदन  प्राप्त  होते  रहे
 तथा  एन०  टी०  सी०  के  अन्तगंत  मिलों  के  कार्य  निष्पादन  को  सरकार  द्वारा

 समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  रही  है  ।  इन  मिलों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  के  लिए  उठाए
 गए/उठाये  जा  रहे  कुछ  महत्वपूर्ण  कदम  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :--

 ( i)  विभिन्‍न  उपलब्ध  माध्यमों  से दई  की  समय  पर  अषधिप्राप्ति  के  लिये  व्यवस्थाएਂ  की
 जाती

 (ii)  पावर  कमी  पर  काबू  पाने  के  उद्देश्य से  पंदा  करने  की  क्षमता  को  बढ़ाया  गया

 ०-्रा»  ee  22»  नव  5

 (iii)  कार्यपूजी  की  प्रतिपूर्ति  की  गई  है  ताकि  नकद  हानियों  को  पूरा  किया  जा  सके  ;

 (iv)  परिणाम  अभिमुख  लाभों  के  लिये  चुनिल्दा  आधुतिकीकरण  कार्यक्रम  नीतियाँ
 नाई  गई

 (५)  समी  स्तरों  पर  लागतों  में  कमी  के  लिये  लागत  नियंत्रण  विधियां  शुरू  की  गई  और

 (५)  गेर  संचालन  संबन्धी  प्रशासनिक  ख्चों  को  कम  करने  के  लिये  प्रयास  किये  जा  रहे
 ओर  1985  को  वित्तीय  परिणामों  से  84-85  के  दोरान  हुई  मौसत

 मासिक  हानियों  की  तुलना  में  हानियों  में  काफी  कमी  का  पता  चलता  है  ।

 राष्ट्रीयक्त  तथा  अम॒सूचित  बेंकों  में  पडो  प्राहकों  को  अप्रवृत्त  ज़मा  राशि  का  इस्तेमाल

 738.  श्री  ज्ञांति  क्‍या  वित्त  म  त्रो  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृूत  तथा  अनुसूचित  बेंकों  के  ऐसे  खातों  मे  कितमी  राशि  पड़ी  है  जो  लम्बे
 समय  से  ग्राहकों  द्वारा  अप्रवृत्त

 क्‍या  सरकार  ने  इस  राश्गि  का  इस्तेमाल  देश  के  विकास  कार्यों
 के  लिये  करने  का

 निर्णय  किया  और
 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  31  1983  की
 स्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  सहित  वाणिज्यिक  बेंकों  में  अप्रवुत  खातों  में  जमारादि  3563.41
 लाख  ९पए  थी  ।

 और  चूंकि  अप्रवृत  खातों  की  राधियां  बेकों  की
 जमा  राष्षियों  के  समूचे  स्रोतों

 का  हिस्सा  होती  अतः  देश  के  विकास  कार्यों  के लिए  उनके  अलग  इस्तेमाल  का  प्रदन  ही  प्रेदा

 नहीं  होता  ।
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 |  अनुवाद  ]
 पश्चिम  ब  गाल  के  उद्योग  मंत्री  को  वित्त  मन्त्रो  के साथ  बं  ठक

 739.  भ्रो  रेणुपद  दास  :  क्‍या  विश्त  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  पछ्चम  बंगाल  के  उद्योग  मंत्री  के  नेतृत्व  में  विधान  सभा  सदस्यों  का  एक

 दलीय  प्रतिनिधि  मण्डल  अभी  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  उनसे  मिला

 क्‍या  उन्होंने  उनसे  बातचीत  की  है  और  एक  ज्ञापन  दिया
 यदि  तो  उक्त  ज्ञापन  की  मुल्य  बातें  क्‍या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  उन्होंने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  भनत्री  जनाद न  :  (१)  ओर  हां  ।
 ज्ञापन  की  मुख्य-मुख्य  बातों  रण  तथा  बन्द  पड़ी  इकाइयों  को  पुनरुण्जीबत  करने

 में  भारतीय  औद्योगिक  पुनर्तिर्माण  बेंकों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  को  किसी  श्रोद्योगिक

 इकाई  का  राष्ट्रीयकरण  किए  जाने  की  सूरत  में  देय  रकमों  की  सुरक्षा  संबन्धी  नीति  की  समीक्षा
 भाड़ा  समीकरण  नीति  पर  पुनविचार  ,  रेल  के  वंगन  उद्योग  में  पटसन  उद्योग  का

 करण  ओर  कपड़ा  मिलों  का  पुनरुद्धार  दाजिलिंग  में  बन्द  पड़े  चाय--बगानों  को  फिर  से

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  का  आधुनिकोक रण  ओर  विस्तार  आदि  जेसी  बातें  शामिल  हैं  ।

 धूंकि  शापन  में  उठाये  गये  मुह  विभिन्‍न  मंत्रालयों/संगठनों  से  संबन्धित  हैं  ।  इसलिए
 ज्ञापन  की  विषय-वस्तु  संबंधित  मंत्रालयों/संगठनों  को  उचित  जांच  भौर  आवश्यक  क।रंवाई  के  लिये
 भेज  दी  गयी  है  ।

 तालचेर  उबरक  सयन्त्र  को  सप्लाई  किये  जा  रहे  कोयले  को  किस्म  में  सुधार  के
 लिये  कदम

 740,  श्री  जगम्ताथ  पटनायक  :  कया  खान  ओर  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  16  1985  के  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर
 आकर्षित  किया  गया  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  सेन्ट्रल  कोलफील्डस  लिमिटेड  द्वारा
 सप्लाई  किए  जा  रहे  कोयले  की  किस्म  सुधारने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाये  गए  तो  तालचेर

 उबं  रक  संयंत्र  में  उत्पादन  के  प्रभावित  होने  को  संभावना  है
 क्‍या  एक  या  दो  वर्ष  के  पतचात  साउथ  बलांडा  ओर  नंदिरा  खानों  से  सप्लाई  किए

 जा  रहे  कोयले  की  किसमें  और  खराब  होने  की  संभावना  ओर
 यदि  तो  इस  संबन्ध  में  क्या  एहतियाती  उपाय  किए  गये  हैं  ?

 खान-झोर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  से  दिनांक  16  जून  1985
 के  में  के  लिये  अतर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  की  सद्दायता  मांगी  गईਂ  कीषंक  से  जो
 समाचार  त्रकाशित  हुआ  है  उसमें  तालचेर  उवंर+  संयत्र  को  सप्लाई  किए  जा  रहे  कोयले  की  किस्म

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  परन्तु  इस  संबन्ध  में  18  1985  के  स्टेंडडਂ  में  एक  रिपोर्टਂ
 प्रकाशित  हुई  है  ।  इस  मामले  पर  28,5.1985  को  एक  अन्तर-मंत्रालयी  बंठक  में  विचार  किया

 हस  बं  ठक  में  अन्य  लोगों  के  साथ-साथ  उवंरक  संयंत्रों  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल  हुए  भारतीय
 उबरक  निगम  के  प्रभन्ध  मंडल  ने  उर्वरक  संयंत्र  के  लिये  अपेक्षित  किस्म  के  कोयले  की  सप्लाई

 सुनिदिचत  कराने  के  लिए  कोयला  कपनी  से  संपर्क  किया  अब  वर्तमान  सप्लाई  स्रोतों  अर्थात्‌
 साउथ  बलम्डा  ओर  नंदिरा  खानों  से  सप्लाई  होने  बाले  कोयले  की  किस्म  में  सुधार  हुआ
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 इस  संयंत्र  के  लिये  अपेक्षित  किस्म  के  कोयले  की  अपेक्षित  मात्रा  में  स्वीकार्य  सीमाओं  के

 अनुसार  पूर्ति  कराने  के  लिए  भारतीय  उवंरक  निगम  ओर  कोयला  कंपनियां  एक  दूसरे से  लगातार

 संपर्क  रखे  हुए  हैं  ।
 खनन  की  प्रक्रिया  में  भविष्य  में  संभावना  है  पत्थर  के  मोटे  बड़  सामने  आएं  और  तब  किस्म

 को  ठीक  रखने  के  लिए  गीली  या  सूखी  धुलाई  करने  के  अतिरिक्त  साधन  अपनाने  भारतीय
 उवं रक  निगम  ने  रांची  के  केंद्रीय  खान  आयोजन  ओर  डिजाइन  संस्थान  लि०  को  अपना
 दात्रा  नियुक्त  किया  है  श्र  उन्हें  उवरक  संयंत्र  को  कोयले  की  सप्लाई  का  अध्ययन  करने  तथा  संयत्र
 को  कोयले  की  सप्लाई  की  किस्म  ओर  मात्रा  में  सुधार  करने  के  लिये  दोधं  कालीन  उपाय  सुझाने  का
 काम  साँपा  है  ।

 राजस्थान  में  अफोम  को  खतो  के  प्रधोन  क्षोत्र
 741.  भरी  जुकार  क्‍या  बित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  जिलेवार  अफीम  की  खेती  के  अधीन  कितना  क्षेत्र
 कया  झालावाड़  जिले  में  अफोम  की  खेती  के  अधीन  क्षेत्र  पिछले  वर्षों  की  अपेक्षा  बहुत

 कम  है  तथा  अपनो  अ्ंव्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिये  तथा  ओर  कृषकों  को  देने  के  लिये  कृषकों
 ने  हस  क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  की  मांग  की  और

 क्‍या  सरकार  का  हस  क्षेत्र  में  अफीम  की  तस्करी  रोकने  के  लिये  कृषकों  को  अधिक
 प्रोत्साहन  मूल्य  देने  के  बारे  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  जनादन  :  वर्ष  1982-83,  1983-84
 तथा  !984-85  के  दौरान  राजस्थान  में  जिले-बार  अफीम  की  काएत  का  रकवा  हस  प्रकार  था  :.....

 जिला  अफीम  की  काएत  का  रकया
 अल»  ेैपयपयपयपियापपपपप>-+>

 ____  1982-83  __1983-84  1984-85

 कोटा  1779.08  1419.64  1425.64

 बूंदी  3.05  1.92  1.92

 मालाबाड़  2082.19  1689.77  1708.71

 थित्तोड़गढ़  5354-22  4229.60  4255.00
 उदयपुर  182.54  160.19  160.05

 भीलवाड़ा  245.75  196.75  201.81

 बांसवाड़ा  1.56  1.17  1.17

 “7  हलाकि  कालबाड़  जिले  में  पस्त  का  काइत  का  जो  बषे  1982-83  में
 2082.19  हेक्टेअर  वर्ष  1983-84  में  कम  होकर  1689.77  हेक्टेयर  रह  गया  परन्तु  बर्ष
 1984-85  में  यह  बढ़कर  1708.71  हेक्टेयर  हो  गया  ।  काहतकारों  ने  पोस्त  की  काहत  का  रकबा
 बढ़ाने  तथा  ओर  अधिक  काइतकारों  को  लाइसेंस  देने  की  मांग  को  है  ।

 काएतकारों  को  देय  अफीम  के  मूल्य  प्रढत  को  वाधिक  विभागीय  नारकोटिक  सम्मेलन
 द्वारा  जांच  की  जाती  है  जिसमें  उन्हें  पोस्त  की  काइत  वाले  क्षेत्र  मे ंउगाई  जाने  वाली  अन्य  सकदी
 फसलों  से  होने  वाली  आय  की  तुलना  में  पोस्त  को  फसल  से  होने  बाली  अफोम  के  संबन्ध  में
 अन्तरर्राष्ट्रीय  बाजार  स्थिति  आदि  को  ध्यान  में  रखना  होता  तदनुसार  बर्ष  1985-86  के
 काहतकारों  को  देय  अफोम  के  मूल्य  के  प्रश्स  की  जांच  सभो  संगत  बातों  को  ध्यात  में  रखकर
 समय  की  जायेगी  ।
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 सातवो  पंचवर्धोय  के  दोरान  उड़ोसा  में  द तारी  में  दूसरे
 इस्पात  संयंत्र  को  स्थापना

 742.  श्री  गिरिघर  गोमांगों  )
 श्री  एस०एस०  गरडडी  >  :  क्‍या  खान  ध्ोर  कोयला  संत्रो  यह  बताने  की
 श्री  चितामणि  जना

 कृपा  करेंगे  कि  :
 उनके  मंत्रालय  ने  सातवीं  पं्रवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  देतारी  में  दूसरी

 इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 प्रस्ताव  योजना  आयोग  द्वारा  कब  स्वीकृत  किया  गया

 छठी  योजना  में  उक्त  परियोजना  के  निष्पादन  में  किन  कारणों  से  विलम्ब

 ओऔर  ५
 उनके  मंत्रालय  ने  परियोजना  को  प्रारम्भ  करने  के  लिए  कितनी  घनरादि  उपलब्ध  को

 गई  और  वित्तीय  वर्ष  1985-86  के  दोरान  कितनी  राषि  का  प्रावधान  गया  है  ?

 इस्पात  बिभाग  में  राज्य  मत्रो  के०  नव्वर  :  उड़ीसा  में  दंतारी
 इस्पात  का  रखाने  के  प्रथम  चरण  के  लिए  द्वारा  तंयार  को  गई  शक्यता  रिपोर्ट  परियोजमन
 प्राधिकारियों  को  प्राप्त  हो  गई  राज्य  सरकार  ने  भूमि  के  अधिग्रहण  के  लिए  अधिक्ूचना  जारी
 कर  दी  मिट्टी  की  जांच  तथा  जल-सप्लाई  की  उपलब्धिता  के  बारे  में  भी  अध्ययन  कार्य  पूरा
 कर  लिया  गया  है  ।  प्रस्तावित  कारखाने  के  लिए  अवस्थापना  सुविधाओं  की  व्यवस्था  के  बारे  में

 कुछ  अन्य  अध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  ।

 इस  कारखाने  के  बारे  में  पू  जी-निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  अभी  नहीं  लिया  गया

 योजना  श्रायोग  सहित  विभिन्‍न  मूल्यांकन  अभिकरणों  के  बिचार  प्राप्त  कर  लेने  के  पष्चात्‌  ही  पृ
 निवेद्  संबंधी  निर्णय  लिया

 परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  में  विलंब  परंपरागत  धमन  भट्टी  श्रौद्योगिको
 के  विकत्प  के  रूप  में  लागत  को  दृष्टि  से  मितव्ययो  प्रोद्योगिकी  का  पता  लगाने  की  आवश्यकता  के

 कारण  हुआ  है  ।

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  इस  परियोजना  के  लिए  ]00  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  की
 गई

 उड़ीसा  को  जो०  धाई०  पाइपों  को  सप्लाई
 743.  आर  गिरिघर  गोमांगो  :  क्‍या  स्लान और  कोयला  संत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  वर्ष  1984-85  और  1985-86  में  नलक्‌प  लगाने  के  लिए
 जी०गाई०  पाइपों  को  सप्लाई  हेतु  उनके  मंत्रालय  से  अनुरोध  किया

 तो  उड़ीसा  पो०  एशच्व०  ई०  आओ  द्वारा  दिए  गए  मांग  पत्र  का  ब्योरा  क्‍या  है
 और  अब  तक  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  कितनी  सप्लाई  की  और

 इन  वर्षों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पेयजल  हेतु  नलकूप  लगाने  के  लिए
 उड़ीसा  पी०  एच०  ई०  ओ०  को  कच्चे  माल  की  सप्लाई  करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  द्वारा  क्या
 कदम  उठाए  गए  ?
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 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटवर  से  सिन्किंग
 नलकूपों  के  लिए  जी०  आई०  पाइपों  की  सप्लाई  करने  के  लिए  1984-85  तथा  1985-86  के  वर्षों
 के  दोरान  उड़ोसा  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  सवंतोमुखी  इस्पात  कारखानों  में
 जी०  आई०  पाइपों  का  निर्माण  नहीं  किया  जाता  जी०  आई०  पाइपों  का  निर्माण  तथा  सप्लाई
 करने  का  काय  मंत्रालय  द्वारा  नहीं  किया  जाता

 छठो  योजना  अबधि  में  निर्यात
 744.  भ्री  चिस  सहाटा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  छठी  योजना  अवधि  में  देश  का  कुल  निर्यात  कितना  और
 सातवों  योजना  अवधि  में  निर्यात  का  कया  लक्षय  है  और  चालू  पंचवर्षीय  योजना  में

 निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  भन्त्रालय  में  राज्य  सन्नी  पी०  ए०  :  अनन्तिम  आंकड़ों  के
 1984-85  के  दौरान  भारत  का  कुल  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  अंतिम  वर्ष

 तक  कुल  11297.4  करोड़  रु०  का  हुआ  ।  इस  थाघार  छठी  पंचवर्षीय  योजनावषि  (  1980-85)

 बाल
 कीमतों  भारत  के  कुल  निर्यात  44394  करोड़  रु०  के  थे  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  तंयार  की  जा  रही  है  और  इसलिए  सातवीं  पंचवर्षोय
 योजमावरधि  के  लिए  अभी  निर्यात  लक्ष्य  को  अंतिम  रूप  दिया  जाना

 कवि  क्षत्र  से  संसाधनों  को  जुटाया  जाना

 745.  भ्री  चित्त  सहाटा  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  को  क्पा  करेंगे  कि  :

 (6)  कया  सरकार  ने  कृषि  क्षेत्र  स ेअधिक  संसाधन  जुटाने  का  निर्णय  लिया  है  और
 प्रत्यक्ष  भोर  अप्रत्यक्ष  करों  में  सुधार  सरकार

 को
 भश्रस्तावित  दीघाबिधि  वित्त  नीति  का  भाग

 और

 वनम-_म-म-म

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्या  है  भोर  यदि  तो  उसके  षया  कारण
 वित्त  मगत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  जनादंन  :  ओर  कृषि  आय  पर

 कर  राज्य  सरकारों  के  अधिकार  क्षेत्र  में  भाता  इस  समय  कृषि  क्षेत्र  स ेअधिक  संसाधन  जटाने
 के  लिए  विदिष्ट  रूप  में  कोई  प्रस्ताव  नहों  दोर्घावधि  राजस्व  नीति  की  रूप  रेखा  अभी  तैयार
 की  जा  रही  है  |

 घटिया  किस्म  को  चाय  के  निर्यात  से  विदश्षी  सुव्रा  को  श्रामदनो

 146.  श्री  गुरुदास  कामत  :  क्या  बाणिम्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  1983-84  ओर  1984-85  के  दोरान  घटिया  किस्म  को  भाय  के  न्यूनतम  निर्यात

 मूल्य  क्‍या  .
 इन  दोनों  वर्षों  के  दोरान  घटिया  किस्म  की  चाय  के  निर्यात  कितती

 विदेशी  मुद्रा  को  आमदनी
 क्‍या  सरकार  ने  हाल  हीःमें  चाय  के  म्यनतम  निर्यात  मूल्यों  का  पुनरीक्षण  किया

 और
 यदि  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 शाणनिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पी०  ए०  :  से  चाय  के  विभिन्‍न

 ग्रेडों  के  लिए  अलग-अलग  न्यूनतम  निर्यात  कीमतें  निर्धारित  नहीं  की  गई  इसके
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 1983-84  के  दौरान  चाय  के  लिए  कोई  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  नहीं  1984-85  के  दौरान
 नौलामी  में  खरीदी  गई  चाय  की  आरंभिक  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  उत्तर  भारतीय  चाय  के  लिए
 35/-%०  प्रति  तथा  दक्षिण  भारतीय  चाय  के  लिए  33/-%०  प्रति  किग्रा०  निर्धारित  की  गई

 11]  1985  से  उत्तर.तथा  दक्षिण  भारतीय  चाय  दोनों  के  लिए  न्यूनतम  निर्यात  कीमत
 घटाकर  3]/-२०  प्रति  किग्रा०  कर  दी  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  79  1985  से  भौर  कम
 करके  प्रति  किग्रा०  कर  दी  गई

 विभिन्‍न  ग्रेड  की  चाय  के  निर्यातों  के  लिए  बिदेशी  मुद्रा  आय  के  आंकड़े  नहीं  रखे
 जाते

 अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  के  अधोमुश्ली  रख  के  कारण  न्यूनतम  निर्यात  कीमतों  में  संशोधन
 आवध्यक  हो  गए  थे  ।

 काफी  निर्यात  पर  अधिक  हाल्क  लगाने  के  विरुद्ध  अम्याजेदन
 747.

 प्र  हक  एस  फरियन  }
 क्या  वाणिज्य  रून्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 )  क्‍या  काफी  उत्पादकों  ने  निर्यात  की  जाने  बाली  काफी  पर  अधिक  शल्क  बसूल  करने
 के  संबन्ध  में  कोई  अम्यावेदन  दिया  है

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 क्‍या  कोटा  निर्धारित  देशों  और  सोवियत  संघ  की  काफी  के  निर्यात  पर  भी  उसी  दर

 पर  निर्यात  शुल्क  वसूल  किया  जाता
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  भोर

 (2)  इसमें  परिवर्तन  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?
 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मत्रौ  पो०  ए०  :  जी

 से  29  1985  को  काफी  पर  निर्यात  शुल्क  720/-२०  प्रति  क्विटल  से
 घटाकर  570  रु०  प्रति  क्विटल  कर  दिया  गया  था  »र  10  1985  को  इसे  और  कम  करके
 415  रु०  प्रति  क्विष्ल  किया  इस  प्रकार  के  हाल्क  निर्यात  के  स्थान  का  विचार  किये  बिता

 समान  दरों  पर  लगाए  जाते  हैं  ।

 निर्यात  को  प्रवत्ति
 748,  प्रो०  पौ०  ज॑  ०  क्रियन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  निर्यात  में  वद्धि  की  दर  क्‍या  रही  है
 उन  म॒दों  के  नाम  कया  हैं  जिनके  निर्यात  में  उक्त  अबधि  के  दोरान  कमा  भाई

 और
 इस  मदों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  निर्यातों  में  1982-83

 में  14.1%,  1983-84  में  10.8%  तथा  1984-85  में  20.2  प्रत्निश्चात  परृवंवर्ती  वर्ष  को  तुलना
 में  बढ़ोत्तरी  हुई  ।

 .._  (७)  1982-83,  1983-84  तथा  1984  के  वस्तु  वार  प्रनन्तिम  आंकड़े
 उपलब्ध  उपयु'क्त  उल्लिख़ित  अवधि  के  दोरान  काफी  तथा  काफी  स्थानापन्‍न  खली

 समुद्ठी  कंगर  तथा  कंयर  से  बनी  वस्तुओं  में  निरन्तर  गिरावट  भाई
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 ८ नजर  शमी

 भारत  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के लिए  नीति  उपायों  का  बराबर  पता  लगाया  जा  रहा
 इनमें  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  विविधीकरण  अपने  निर्यातों  को  अधिक  प्रतियोगी  बनाने

 हमारे  उत्पा  दों  के  लिए  नए  बाजारों  का  पता  लगाने  तथा  अधिक  मूल्य  अधिप्राप्ति  के  लिए  वस्तुधों
 का  संसाधन  करने  के  उपाय  शामिल  इस  उहं एय  के  लिए  सरकार  के  उपलब्ध  नीति  के  विभिन्‍न
 साधनों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  और  जब  कभी  आवश्यक  होता  समायोजन  किया
 जाता  है  ।

 निर्यात  ध्यापार  में  सावंजनिक  क्ष त्र  को  सम्मिलित  करने  के

 सिये  कार्यवाही  योजना
 749.  प्रोਂ  पी०  ज ं०  क्रियन  :  क्या  धाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  निर्यात  व्यापार  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  सम्मिलित  करने  के  लिये  एक  कार्यवाही
 योजना  तंयार  की  गई  है;ओऔर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 थाणिज्य  मंत्ालय  में  राज्य  मस्त्री  पी०  ए०  :  (१)  ओर  नहीं  ।
 सावंजनिक  क्षेत्र  में  राज्य  व्यापार  संगठन  जेसे  एम०एम०टी०सो  ०  क्षौर  पी०

 ई०सी०  निर्यात  व्यवसाय  में  लगे  हैं  ।

 हथकरथधा  धुंगकरों  के  लिये  बर्कझेड-कम-हाउसिंग  स्कीम  को
 योजता  का  कार्यास्थयन

 750.  श्री  सोड  रमया  :  क्‍या  पूति  झोर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  कम-हाउसिंग  फार  हैण्डलूम
 नामक  परिथोजना  कार्यान्वित  करने  का  निर्णय  लिया  है;और

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  का  ब्योरा  कया  है  श्लौर  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने

 हेतु  कित  केन्द्रों  को  चुना  गया

 पति  और  वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  चम्त्र  शोलर  जी  हां  ।

 50,000  वर्कशेड़ों  ओर  मकानों  को  कवर  करने  के  उहूं क्य  से  योजना  बजट  के

 दौरान  950.00  लाक्ष  रु०  के  प्रस्तावित  बजट  आवंटन  के  साथ  यह  योजना  केंद्र  प्रायोजित  योजना
 राज्य  सरकारों  से  योजना  की  कुल  लागत  को  ध्यात  में  रखते  हुडकों  के  विचार  के  लिए

 नमूला  एककों  तथा  डिजाइलों  की  सिफारिश  करने  का  अनुरोध  किया  गया  योजना  में
 थ्रावास  तथा  नक्धों  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लिए  6  हजार  रुपये  तथा  3  हजार  रु०  तथा  शहरी  क्षेत्र
 के  लिए  12,000/-5०  एवं  3,000/-1०  के  लागत  अनुमान  से  वर्कद्रेड  को  व्यकस्था  हुडको
 ग्रामीण  और  दछाहरी  आवास  के  लिए  तथा  9,700/-5०  का  ऋण  देगा  ओर  उसकी

 तुलना  में  केंद्र  तथा  राज्य  द्वारा  प्रति  1500/-<०  तथा  का  समान  अंशदान  किया

 जाएगा  ।  शहरी  आवास  के  मामले  में  ढेष  300  २०  का  अंददान  लाभभोगी  द्वारा  किया
 योजना  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  यदि  स्थान  हो  तो  नए  बनाए  गए  मकानों  अथवा  बतंमान

 एककों  का  साथ  लगे  हुए  वर्कंशेड  बनाए  जा  सकते  3,000  रु०  जोकि  वर्कशेड  बनाने  के  सिए

 अनुमोदित  लागत  अनुदान  के  रूप  में  होंगे  जिसको  राज्य  थ्ोर  केन्द्र  द्वारा  बसबर  बहुन  किया

 जाएगा  ।
 सभी  राज्य  सरकारों  को  पत्र  लिखे  गए  हैं  जिनमें  उनसे  ग्रामीण  ओर  साथ  ही  शहरी  क्षेत्रों

 के  आवास-सहू-बकं  शेड  तथा  बतंमान  रिहायसी  एककों  के  साथ  लगने  वाले  वकंशेड  बनाने  के
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 ऊेभ3:पयथियपपपपप-"+क्मममज-_क्‍न्‍"क्रतर/र|। अर  जन  जकयययय

 लिए  परियोजना/योजनाए  तंयार  करने  का  अनुरोध  किया  गया  प्रत्येक  योजना  में  एक  विशेष

 शहर,/गांव  में  कम  से  कम  शहरी  मकानों  के  50  एकक  और  ग्रामीण  मकानों  के  20  एकक  कब र  होने
 चाहिए  ।  गुणावगुण  के  श्राधार  पर  पर्वतीय  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  की परियोजनाओं  के  संबंध
 में  विशेष  रियायत  दी  जाएगी  ।  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  स्थानों  का  चयन  करते
 समय  हुथकरघा  प्रधान  क्षेत्रों  पर  जोर  दिया

 योजना  में  केंद्रीय  अंशदान  राज्य  सरकारों  को  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  होगी  ।

 ]

 भारतीय  इन्जीनिय  रिंग  साभान  के  बारे  में  शिकायतों  के

 लिए  जिद्ञाथ  सेल

 751.  श्री  विष्णु  सोदो  :  क्या  वाणिज्य  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  भारतीय  इंजीनियरिंग  उद्योग  संघ  द्वारा  आयातकों  द्वारा  आयात

 किए  गए  भारतोय  इंजीनियरिंग  के  सामान  के  स्तर  के  बारे  में  को  गई  शिकायतों  को  सुनने  के  लिए
 एक  बिदोष  सेल  स्थापित  करने  के  मिर्णय  की  जानकारी

 ह॒

 यदि  तो  सरकार  का  देदा  से  निर्यात  किए  गए  इस्जीनियरिंग  के  सामान  के  स्तर
 ओर  गुणवत्ता  को  बचाए  रखने  में  हस  संघ  की  किस  प्रकार  सहायता  करने  का  विचार  भोर

 )  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  इन्जोनियरी  माल
 क्वालिटी  के  संबंध  में  समस्याओं  तथा  छिकायतों  से  निपटने  के  उदय  से  भारतीय  इन्जीनियरी
 उद्योग  को  एसोसिएशन  ने  एक  क्वालिटी  आदवासन  बोर्ड  स्थापित  किया  +

 )  ओर  सरकार  हमारे  निर्यातों  की  क्वालिटी  के  स्थयं  विभियमन  के  लिए  उद्योग
 द्वारा  किए  जाने  वाले  किसी  भी  प्रयास  का  हमेशा  स्वागत  करती  है  ओर  जहां  कहीं  भावदयक  होता
 है  सभी  संमव  सहायता  प्रदान  करती

 ]

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  हारा  राजस्थान  में  ब्यावर  ओर  विजय  नभधर  में

 झधिष॒हीत  को  गई  कपड़ा  सिलों  का  लवोकरण  ओर  विस्तार

 752.  भ्री  विष्ण  मोदी  :  कया  पूर्ति  और  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  राजस्थान  में  ब्यावर  आर  विजय  नगर  में  अधिगृहीत
 की  गई  कपड़ा  मिलों  के  नवीकरण  ओर  विस्तार  पर  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  कूल  कितनी  पूजो  का
 निवेश  किया  गया  है  ओर  उसका  मिल-वार  तथा  वर्ष-वार  ब्योरा  क्या

 कया  ये  मिलें  प्रधिगुहीत  किये  जाने  के  समय  से  ही  घाटे  में  चल  रही
 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बिषयय  में  कोई  जांच  की
 यदि  तो  जांच  का  कया  परिणाम  निकला  ओर
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पूि  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शाखर  सिंह  ):  (१)  31  1985  की
 स्थिति  के  अनुसार  राजस्थान  में  ब्यावर  ओर  विजय  नगर  में  स्थिति  एन०  टी०  सी०  के  अधीन  तीन

 मिलों  में  701.25  लाख  to  की  अधुनिकीकरण/नवीनीकरण/विस्तार  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा

 चुकी  मिल-वार  ओर  वर्ष-वार  ब्योरा  संलग्न  में  दिया  गया
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 1974-75  से  इन  तीस  एक्षकों  द्वारा  उठाये  गये  लाभ/हानियां  संलग्न  में  दी

 गई  अप्रेल  तथा  1985  में  हुआ  सुधार  भो  उसी  में  दर्शाया  गया
 से  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अधीन  मिलों  के  कार्य  निष्पादन  की  सरकार  द्वारा

 समय-समय  पर  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  तथा  उसके  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए
 कारगर  कदम  उठाए  जाते  इन  मिलों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  उठाए

 उठाए  जा  रहे  कुछ  महत्वपूर्ण  कदम  निम्नोक्त  प्रकार  हैं

 (7)  विभिन्‍न  उपलब्ध  माध्यमों  से  रुई  को  समय  पर  अधिप्राप्ति  के  लिए  व्यवस्थाएਂ  की

 जाती

 (ii)  पावर  कमी  पर  काबू  पाने  के  उदय  से  पेदा  करने  की  क्षमता  को  बढ़ाया
 गया

 (iii)  कार्य  पू  जो  की  प्रतिपूर्ति  की  गई  है  ताकि  नकद  हानियों  को  पूरा  किया  जा

 (५)  परिणाम  अभिमुख  लाभों  के  लिए  चुनिन्दा  आधुनिकोकरण  कार्यक्रम  नीतियां  अपनाई *ै

 ——____—_—

 गई

 (५)  सभी  स्तरों  पर  लागतों  में  कमी  के  लिए  लागत  नियन्त्रण  विधियां  शुरू  की  गई
 ओऔर

 (vi)  गेर  संचालन  संबंधी  प्रशासनिक  खर्चों  को  कम  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 राजस्थान  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  सिलों  में  लाभ  और  हामि  को  स्थिति
 रुपयों

 वर्ष  विजय  कॉंटन  महालक्ष्मी
 ः

 .._  एडवर्ड
 विजयनगर  ब्यावर

 '  ब्यावर

 1974-75  -26.92

 1975-76
 :

 1976-77
 1977-78  —  74.35
 1978-79

 1979-80  +20.04  --43.35
 1980-81  +1.19
 1981-82  —

 1982-83  --24.5६  —
 1983-84
 1984-85

 84-85  में  8,33  13.75  16.42
 झौसत  मासिक  घाटा  ह
 अप्रेल  1985  में  4-49  9.57  11.32

 कूल  घाटा
 मई  1985  में  4.42  10.25

 कुल  भाटा
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 गत  5  वर्षों  में  एडवडਂ  महालक्ष्मी  मिल  भोर  श्री  विजय  काटन  मिल  के

 आधषुनिकोकरण/नवोकरण/विस्तार  के  लिये  वर्ष  निवेश

 (FFT  लाख  रु०

 बर्ष  एडवर्ड  महालक्ष्मी  आओ  विजय  काटन  मिल

 ब्यावर  ब्यावर  विजयनगर

 छठी  य
 भा

 से  पहले  20.69  117.11  128.27

 {1974-75  से

 1979-80)

 1980-81  37.80  17.58  330.62

 1981-82  92.58  15.48  59.95

 1982-83  11-02  4-10  7.78

 1983-84  2.9  2.84  26.46

 1984-85  4-84  10.26  10.96

 कुल  269.84  167,37  264.04

 बजट  प्रस्तुतोकरण  के  बाव  मुल्यों  में  वृद्ध

 153.  श्री  असल  दत्त  ॥॒
 क्री  एस०  एम०  भट्टम  0:  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  झी  कुपा  करेंगे  कि  :
 श्री  पी०  के०  गढ़वी

 26  1985

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  केंद्रीय  बजट  के  प्रस्तुतीकरण  के  बाद  खुदरा  मूल्य

 तार  बढ़  रहे  जबकि  थोक  मूल्यों  में  कुछ  हृद  तक  स्थिरता  भाई
 तो  सरकार  ने  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की

 उपरोक्त  उपायों  से  यदि  अब  तक  फुछ  परिणाम  निकले  तो  वे  क्या

 क्या  सरकार  उक्त  परिणामों  से  सन्‍्तुष्ट

 यदि  तो  उसका  थाधार  कया  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  अन्य  क्‍या  उपाय  किए  जायेंगे  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंन

 जैसाकि  औद्योगिक  श्रमिक  उपभोक्‍ता  मूल्य  सूचक  अंकों  द्वारा  प्रकट  होता  मां  0.2%,,

 अप्रैल  में  1.4%,  और  1985  में  1.0%  की  बद्धि  हुई  उपभोक्ता  मूल्य  सूचक  अंकों  में

 बढ़  आमतौर  से  थोक  मूल्य  सूचक  अंकों  में  घटबढ़  होने  पश्चात्‌  होती  है  किन्तु  हसमें  कुछ  समय

 लगता  जेसाकि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  थोक  मूल्य  सूचक  अंक  की  वृद्धि  की  दर  में  कुछ

 हृद  तक  स्थिरता  आई  है  जिसका  कुछ  समय  में  उपभोक्‍ता  मूल्य  सुचक  अंक  पर  भी  बनुकूल  प्रभाव

 पड़ना  चाहिये  ।

 से  खुदरा  मूल्यों  में
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 सरकार  मूल्य  स्थिति  पर  सावधानी  प्रृवंक  मजर  रखे  हुए  हैं  और  उसने  मांग  और  पूर्ति  प्रबंध
 के  लिए  अनेक  कदम  उठाये  हैं  जिसमें  सावंजनिक  बितरण  प्रणाली  को  सुदुढ़  किया
 कोषीय  अनुशासन  लागू  किया  जाना  और  अथंव्यवस्था  में  हुए  नकदी  बाहुलय  को  नियंत्रण  में
 रखना  शामिल  हैं  ।  केंद्रीय  सरकार  ने  र।ज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  है  कि  वे
 खोरी  और  चोरबाजारी  करने  वाले  भ्यापारियों  के  विरुद्ध  कड़ी  कारंवाई

 मूल्यों  को  काबू  रखने  में  इन  उपायों  का  अच्छा  प्रभाव  पड़ा  चालू  वित्तोय  ब्ष  के
 दोरान  थोक  मूल्य  सूचक  अंक  में  3.9%  की  वद्धि  हुई  है  जबकि  इसको  तुलना  में  1984-85  में  5.8%
 को  वृद्धि  हुई  वास्तव  में  यह  पिछले  7  वर्षों  के  दोरान  न्यूनतम  वृद्धि  है  !

 प्रबन्धप्रहोत  एककों  को  प्रबन्धप्रहण  से  पृव  की  बेनवारियां
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 थी  बलुबेव  प्राचाय  |
 :  क्‍या  जि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  प्रबन्धग्रहोत  एककों  को  प्रवन्धग्रहण  से  पूर्व  की  देनदारियों  संबंधी  घारा
 की  वांछनीयता  पर  जल्दी  ही  निर्णय  लेने  की  सोच  रही

 कया  उन्होंने  इसका  आश्वासन  नई  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में  आए  पश्चिम  बंगाल  के
 दलीय  विधायकों  के  एक  प्रतिनिधिमंडल  को  दिया  मु

 यद्वि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन्होंने  इस  बारे  में  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  स  न्नालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंत  :  (१)  से  सरकार  की  वर्तमान
 नीति  के  उद्योग  तथा  195]  के  तहत  अधिकार  में  ली
 गई  ओऔद्योगिक  इकाइयों  के  राष्ट्रीयक रण  के  मामले  बेंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  की  अधिग्रहण

 पृ  ब्याज  सहित  सभी  देयताओं  के  संबंध  इकाई  का  राष्ट्रीयकरण  करने  बाली  सरकार  द्वारा

 पूरी  सुरक्षा  प्रदान  की  जानी  होती  देय  रकमों  की  जिनमें  अधिग्रहण  पूर्व  देय  शक में  थो  शामिल

 सुरक्षा  सम्बन्धी  गीति  पर  फिर  से  बिचार  किया  जा  रहा  पर्चिम  बंगाल  विधान  सभा  के
 सदस्यों  के  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  हाल  ही  में  केंद्रीय  वित्त  मंत्री  से  मुलाकात  की  थी  भोर  उस्हें

 एक  ज्ञापन  दिया  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अधिग्रहण  पूर्व  देय  रकमों  को  सुरक्षा  प्रदान

 करने  को  दातं  हटाने  की  भी  मांग  की  गई  है  ।  ँ

 गुजरात  में  कोयला  भंडारों  के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण

 755.  ओ  असर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  खान  धोर  कोयला  म त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  कोयला  भण्डारों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया
 गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  रहे
 न  क्षेत्रों  स ेकोयला  निकालने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  था  रहे  और

 गुजरात  में  सर्वेक्षण  के  दौरान  पाए  गए  अन्य  खभिजों  का  क्‍या  ब्योरा  है  भोर  उन्हें
 निकालने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाएजा  रहे  हैं  ?

 खान  और  कोयला  मंत्रों  बस त  :  तेल  एवं  प्राकृतिक
 गैस  क्षायोग़  द्वारा  किये  गये  सर्ृक्षण  के  गुजरात  के  क्ाम्मे  ब्रेतित  में  1000-1800 मीढ़र  की

 हा

 ।
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 गहराई के  बीच  लगभग  63,000  मिलियन  टन  कोयला-मंडार का  पता  चला  फिलहास  कोल
 इच्डिया  लि०  का  इतती  अधिक  गहराई  पर  स्थित  भण्डारों  ओर  कोयला  सीमों  का  दोहत  करने  का

 कोई  विचार  नहीं

 गुजरात  में  प्रमुख  खनिज  मंडारों  के  अनुम।नित  निक्षेप  नीचे  दिए  गए  हैं  :--
 जय

 मिलियन  टन
 ..._

 जिग्ताइट  165.02
 मैंगनीज  अयस्क  2.96

 चूना  पत्थर  10.792

 डोलोमाइट  245.31
 तांबा  अयस्क  7.57
 सीसा-जस्ता  अयस्क  7.44

 बाक्सा  हट  90-34

 फास्फोराइट  0.50

 जिप्सम  7.20

 बेस्टोनाइट  43.08
 सिलिका  रेत  8.22
 ग्रेफाइट  (20%,  निष्िचत  काबंग  2.04
 अग्नि  मिट्टी  44.82
 चीनी  मिट्टी  67.43
 फ्लोराइट  8,35

 जहां  तक  वर्ष  1984-85  फिल्ड  सीजन  में  समन्वेषण  कार्य  का  सवाल  मा  रतोय  भू
 लिक  सर्वेक्षण  दतासकाठा  जिले  की  कुइ-चित्रासानी  पट्टी  में  खनिज  संभावनाओं  का  निर्धारण  कार्य
 कर  रहा  वह  साथ  रकाठा  और  पं  चमहल  जिलों  में  टिन-टंगस्टन  तथा  सम्बन्धित  खनिजों  के  संबंध
 में  अस्वेषण  कार्य  भी  कर  रहा  गुजरात  के  विभिन्‍न  भागों  में  भूबशानिक-मानचित्रण  कार्य  भी
 किवा  जा  रहा

 करल  में  हुथकरथा  क्षेत्र  में  संकट

 756.  शो  के०  :  क्‍या  पति  श्लोर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  कैरल  में  हयक  रघा  उद्योग  उपयुक्त  दरों  पर  धागा  और  अन्य  कच्बेमाल  के
 लब्ध  न  होने  के  कारण  संकट  का  सामना  कर  रह  है;और

 तो  उचित  दरों  पर  इन  मदों  को  सप्लाई  सुतिष्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पूर्ति  और  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चर  होलर  सिह  )  नहीं  ।

 ही  गहीं  साइड

 समर  हरा  गहू  के  निर्यात  कर  लिये  किये  गये  सोद
 757.  डा०  जो०  बिजय  रामाराज  :  क्‍या  बालिय  मंत्रो  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  यहू  सच  है  कि  भारत  ने  गेहूं  के  निर्यात  के  सोदों  को  अम्तिम  रूप  दिया  है  भोर

 ददि  हो  तत्सस्व्षी  हु  क्या
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 गा  न

 का  निर्यात  किन-किन  देक्षों  को  किस  मूल्य  पर  किया  जाता है
 )  क्‍या  यह  निर्यात  मुल्य  मडारण  मूल्य  भौर  भंडारण  हानियों  सहित  देद्ष  में  गेहूं  के  प्रणत्त

 मूल्य  से  कम  है  भ्रथवा  अधिक  और

 क्या  देश  में  और  विश्व  में  गेहूँ  की  अधिकता  के  कारण  उत्पादन  में  भिन्‍नता  लाने  की
 कोई  योजना  है  ?

 वाणिय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  ओर  भारतीय  खाल
 निगम  द्वारा  सोवियत  संघ  को  5  लाख  मे०  टन  गेहूं  की  आपूर्ति  के लिए  संबिदा  की  गई  इसके
 अतिरिक्त  एक  लाख  मे०  टन  गेहूं  की  मात्रा  की  आधूर्ति  सूखे  से  प्रभाव  ग्रस्त  अफ्रीकी  देशों  को
 यता  के  कप  में  को  जा  रही  है  ।

 गेहूं  का  निर्यात  करने  के  लिए  सोदों  की  बातचीत  करते  समय  अतर्राष्ट्रीय  कीमत  प्रवत्ति
 को  भी  उन्चित  रूप  से  ध्याग  में  रखा  जाता

 चमड़े  के  लिर्यात  लक्ष्यों  में  वृद्धि
 758.  डा०  जी०  विजय  रामाराव  :  कया  वाणिज्य  मन्नी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1984-85  के  दोरान  किये  गये  चमड़े  के  अधिक  निर्यात  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  चमड़े  के  निर्यात  लक्ष्यों  को  बढ़ाने  का  निर्भय  लिया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 व्योरा  क्‍या  है

 क्या  चमड़ा  निर्यात  परिषद  चमड़े  का  निर्यात  लक्य  और  बढ़ाने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं
 थौर  उसके  क्‍या  कारण  हैं;ओर

 यह  सच  है  कि  अधिक  निर्यात  के  बावजूद  भारत  चमड़ाਂ  निगम  को  मत  तीन
 बर्षों  के  दोरान  भारी  घाटा  हुमा  है  और  यवि  तो  घाटे  का  व्योरा  क्या  है  तथा  उसके  क्‍या
 कारण

 वाणिष्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  थी  1985-86
 के  लिए  लक्ष्य  निम्नलिखित  अनुसार  संशौधित  किये  गए  हैं  :

 कपः  हा  णणणणणो

 अर्थ  साधित  चमड़ा  60
 2.  तेयार  चमड़ा  220
 3,  चमड़ें  के  फुटवियर  35
 4.  फुटबियर  संघटक  35

 5.  चमड़े  का  माल  तथा  निर्मित  उत्पांद  80

 योग  हर  605

 नहीं  ।

 ...  उद्योग  औद्योगिक  विकास  विभाग  के  अनुसार  वर्ष  के  दौरान

 विर्यातों  में  वृद्धि  से  हानियों  में  कमी  होती  रही
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 759.  भ्री  मोहम्मद  महफुज  झलो  खां
 ]

 भरी  इसाजीत  गुप्त
 | शो  सोड  रमया

 करेंगे  कि  :
 क्या  सूरत  में  कृत्रिम  रेशम  उद्योग  पर  हाल  में  मारे  गये  छापे  में  अपवंचबन  विरोधी

 निदेशालय  के  कर्मचारियों  पर  हमला  किया  गया  तथा  उन्हें  घायल  कर  दिया  बया  ओर  कई  को

 गम्भीर  चोटे  और

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ओर  छापे  के  दोरान  कितने  मूल्य  का  ऐपा  तेयार

 कपड़ा  पकड़ा  जो  लेखों  में  नहीं  दिखाया  गया  था  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कया

 याही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अनादंत  :  ओर  सूरत  में  तकत्ली
 रेश्षम  के  बस्त्रों  की  प्रक्रिया  करने  वाले  16  कारखानों  के  परिसरों  और  40  दुकानों  को  विमांक  24

 1985  को  धपव॑ं  बन-निवा  रण  उत्पादन  शुल्क  )  विदेशालय  के  अधिकारियों  द्वारा  ली
 गई  तलाहियों  के  तलाक्षियां  ले  रहे  कंग्रीय  उत्पादन  शुल्क  अधिकारियों  पर  कपड़ा  बाजार
 ओर  11]  कारखानों  के  परिसरों  में  हमला  किया  गया  ओर  उन्हें  घायल  कर  दिया  गया  ।  ये
 ध्षियां  दिनांक  3]  1985  तक  जारी  रहीं  ।  इन  तलाक्षियों  के  दोरान  लगभग  6.50  करोड़  रुपये
 से  अधिक  के  मूल्य  का  जिसे  केंद्रीय  उत्पादन  शुल्क  रिकार्डों  में  नहीं  दिखाया  गया  ओर
 अनेक  अपराधा  रोपणीय  दस्तावेज  पकड़े  गये  थे  ।  केंद्रीय  उत्पादन  शुल्क  कानून  के  उपबन्धों  के  अधीन

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 सरकारी  उपक्षमों  के  कम  चारियों  के  लिए  समान  वेतन  ढांचा

 760.  भी  एस०  एम०  भट्ट्स  :  क्‍या  जिस  मनन्‍्तजी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  सरकार  सरका रो  उपक्रमों  के  कमंचारियों  के  समान  वेतन  ढांचे  के  प्रस्ताबों  पर
 विचार  कर  रही

 क्या  ऐसे  कुछ  प्रस्ताव  कर्मचारी  संगठनों  द्वारा  अस्तुत  किये  और

 )  इस  मामले  पर  किस  स्तर  पर  विचार  किया  जा  रहा
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  ऐसे  ठोस  प्रस्ताव  भारत

 सरकार  के  विभाराधीन  नहीं  हैं  ।

 नहीं  ।
 देखते  हुए  प्रषन  ही  पेदा  नहों  होता  ।

 भारतीय  आय  व्यापार  निगम  को  वित्तोय  स्थिति
 761.  श्री  एस०  एम०  भट्टम  :  क्या  बाजिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ;  मारतीय  चाय  व्यापार  निगम  को  बित्तीय  स्थिति  कंसी

 उपयु  कत  निगम  ने  किस  सीमा  तक  तथा  कितना  व्यापार
 कया  पिछले  चार  बर्षों  से  निगम  घाटे  में  चल  रहा  है  और  यदि  तो  किस  सीमा

 और

 (8)  इस  निगम  में  अब  तक  कितना  पूजी  निवेश  किया  गया  है  ओर  इसके  द्वारा  कुल
 कितनी  राशि  का  व्यापार  किया  जाता  है  तथा  इसको  बतेमान  भाथिक  स्थिति  क्‍या
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  से  1980  से  पहल
 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  को  लाभ  होता  रहा  1980-81  से  निगम  को  वित्तीय  घाटे
 होते  रहे  31  1985  तक  अनुमानित  संचित  12.67  करोड़  रु०  के  1984-85  में
 निगम  का  कारोबार  46  करोड़  रु०  1984-85  में  निगम  को  प्रदत्त  अंश  पू  जी  8.14
 करोड़  रु०  सरकार  ने  1983-84  में  गिगम  को  1.62  करोड़  रु०  भी  रिलीज  किए  थे  |

 चार  राष्ट्रीयकत  चाय  पूनिटों  को  निजी  अथवा  अन्य  संगठन
 को  सोंपने  का  प्रस्ताव

 762.  श्री  एस०  एम०  भट्टम  :  क्‍या  बाजिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्‍या  सरकार  हाल ही  में  राष्ट्रीयकृत  1985  चार  चाय  यूमिटों  को

 निजी  अथवा  किसी  अन्य  संगठन  को  पट्ट  पर  देने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विधार  कर  रही  और
 हस  पुनविचार  के  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  अन्तिम  निर्णय  लिया

 गया  है  ?
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पी०  ए०  :  जी

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 ४
 हिमाचल  प्रदेश  से  केंद्रोय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता

 763.  श्री  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  क्‍या  बित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हिमाचल  प्रदेश  में  केंद्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महूंगाई  भत्ता  मंजूर  करने  में

 किस  मानदंड  का  अनुसरण  किया  जाता
 क्‍या  सरकार  का  विचार  पहाड़ों  क्षेत्रों  में  कार्य  करने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के

 कर  चा  रियों  को  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  को  दिये  जाने  वाले  भत्त  के  अनुपात  से  भत्ते  मंजूर
 करने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मगत्रो  लवादन  :  हिमाचल  प्रदेश  सहित
 विभिन्‍न  राज्यों  में  काये  कर  रहे  केंद्रीय  सरकार  के  कमंचारी  केंद्रीय  सरकार  को  समान  दरों  पर

 महंगाई  भत्ता  प्राप्त  करने  के  हकदार  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
 तस्करों  और  कर  अपवंचकों  को  संक््या  जिनके

 परिसरों  पर  छापे  मारे  गए
 764.

 ही  सेन  जो
 :  कया  बिस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (%)  देक्ष  में  तस्करों  और  कर  अपवंचकों  जेसे  समाज  बिरोधी  तत्वों  की  संख्या  जिनके

 परिसरों  पर  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  छापे  मारे  राज्य-बार  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  ऐसे  कितने

 छापे  मारे  गए  ओर  उनसे  कितना  काला  घन  बरामद  हुआ  ?

 वित्त  भरजालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंग  :  प्रत्यक्ष  कर  सीमा  शुल्क
 अधिनियम  तथा  केंद्रोय  उत्पादन  शुर्क  अधिनियम  के  अम्तगंत  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  (1-4-1984
 से  31-3-1985  समस्त  देषा  में  तस्करों  तथा  कर  अपवंधकों  के  यहां  मारे  गए  छापों  की  संडुया
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 तथा  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  के  अन्तगंत  पकड़ी  गई  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  अन्तगंत

 पकड़े  गए  निषिद्ध  माल  का  मुल्य  तथा  कंद्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  नमक  अधिनियम  के  अस्तगंत

 केंद्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  जिसका  अपवंचन  किए  जाने  की  मंशा  थी  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  राज्य-वार  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  तथा  वे  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 विवरण

 अधिनि  यम  वर्ष  1984-85  के  पकड़ी  गई  परिसंपत्तियों  का|
 दोरान  मारे  गये  निषिद्ध  माल  का/अपवंचन  की

 छापे/ली  गई  गई  कंद्रीय  उत्पादन  शुल्क  का

 तलाहियां  मूल्य  रुपयों

 प्रत्यक्ष  कर  अधिनियम  4345  2507.59  )
 सीमा  शुल्क  अधिनियम  20521  2625.4
 केंद्रीय  उत्पाद  शुल्क
 तथा  नमक  अधिनियम  5484  7982.00  )

 दिप्पणी  1:  :  आकड़े  अनन्तिम  सीमा  शल्क  अधिनियम  के  अन्तर्गत  भारे  गए
 छापों  की  संख्या  तथा  पकड़े  गए  तिषिद्ध  माल  के  मूल्य  के  आंकड़ों  में  सोमा  शुल्क

 मूल्यांकन  संबंधी  मामलों  में  न्यूव  मूर्ल्यांकन  का  पता  लगाने  के  लिए  मारे  गए  छापे।ली  गई
 तलाशियां  शामिल  नहीं  हैं  ।

 टिप्पणी  2:  केंद्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  नमक  अधिनियम  के  अन्तर्गत  दिए  गए  आंकड़े
 पता  लगाए  गए  मामलों  कीं  संस्या  तथा  केंद्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  अपवंचन  की  अंनुमानित
 राक्षि  से  सम्बन्धित  हैं  भर  इसमें  छापों  तथा  तलाषियों  के  थ्रांकड़  क्षामिल  हैं  ।

 ]
 गर-पोजनाबद्ध  ढंग  से कोयला  निकाले  जाने  के  कारण  रानोगंज  हाहर  का  घंसना

 765.  भ्रो  अजित  कुमार  क्‍या  खान  शोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  गेर-योजनाबद्ध  ढंग  से  कोयला  निकाले  जाने  के  कारण
 पदा  हुई  भूमि  के  घंसने  की  समस्या  को  देखते  हुए  रामीगंज  शहर  को  सरकारी  तौर  पर  असुरक्षित
 घोषित  कर  दिया  गया

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  उक्त  शहर  को  बचाने  के  लिए  पद्चिम  बंगाल  सरकार  से

 कोई  योजना  प्राप्त  हुई

 )  यदि  तो  कब  ओर  उक्त  योजना  सम्बन्धी  मुस्य  मुद्दे  क्‍या

 )  इस  योजना  के  बारे  में  बरतमान  स्थिति  क्‍या

 |  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  अब  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  का  और
 )  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 ख्ाम  झोर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  हां  ।
 से  बिकास  प्राधिकरण  ने  इस  स्थान  को  स्थिर  करने  के  लिए

 एक  पायलट  अध्ययन  परियोजना  तैयार  की  इस  योजबा  को  भारत  सरकार  ने  विज्ञान  धौर
 तकवालाजी  अनुदातों  के  अथीन  कुल  २०  44.84  लाख  की  संक्ोधित  लागत  पर  मंजर  कियो
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 इस  परियोजना  का  कार्यान्वयन  हो  रहा  है  तथा  रामजीवनपुर  कोलियरो  में  भ्रध्ययन  काय  शुरू  कर

 दिया  गया  यह  अध्ययन  करने  के  लिए  लगभग  220  मीटर  ><  120  मीटर  क्षेत्रफल  का  एक
 विकसित  पेनल  चुना  गया  है  |  परियोजना  क्षेत्र  को  बांधों  क ेजरिए  अलग  किया  जाएगा  ओर  सभी
 उपसब्ध  स्रोतों  पै  पाती  पम्प  करके  इसको  भरा  जाना  जल  से  भरे  गए  अलग-थन्लग  काये  स्थलों
 में  रेत  की  भराई  बोरहोलों  के  जरिए  की  इन  उपायों  के  उपयोगिता  और  क्षमता  का
 प्रणामीबद्ध  अध्ययन  किया  जाएगा  ।

 पढसन  मिलों  का  बन्द  होना/तालाबम्दी/छंटनी
 766.  भ्रो  अजोत  कुमार  साहा  :  कया  पूति  और  वस्त्र  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पटसन  मिलों  द्वारा  भारतोय  पटसम  निगम  से  कच्चे  पटसन  की
 खरीद  से  इन्कार  किए  जाने  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  है  कि  कच्चे  माल  के  तक  पर  मिल  मालिकों

 द्वारा  मिलें  बंद  छटनी  की  कोई  संभावना  नहीं

 )  यदि  तो  मिल  मालिकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 हस  प्रकार  की  कार्यवाही  कब  तक  की  भर

 )  यदि  कोई  कायं  वाही  नहीं  की  जानी  है  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पूति  ओर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शाखर  )  से  )  हालांकि  भारतीय
 पटसन  निगम  नेशनल  जूट  मेम्यूफेक्चर्स  कारपोरेदान  की  तरफ  एन०जे०एम०सी०  से  सम्बन्धित
 बेशी  कच्चा  पटसन  गेर-स रका  री  क्षेत्र  स्थित  मिलों  को  प्रचलित  बाजार  कीमत  पर  तीन  बार  बिक्रोके

 लिए  आफर  किया  था  लेकिन  उन  मिलों  ने  उन  शआआफरों  के  सम्बन्ध  में  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  ।

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  पटसन  मिलों  की  बन्दी।तालाबन्दी  कच्चे  माल  की  कमी  तथा  उसकी
 ऊ'ची  कीमतों  की  वजह  से  ही  नहीं  की  गई  है  बल्कि  प्रतिकूल  व्यापार  मिलों  का  वित्तीय

 अमिक  विवाद  आदि  भी  हसके  सहयोगी  कारण  चालू  पटसन  मोसम  1985-86  के  दोरात
 पटसन  की  भरपूर  फसल  होने  की  सम्भावना  एवं  कच्चे  पट्सन  की  कीमतों  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति
 तथा  पटसन  माल  की  श्रपेक्षाकृत  ऊची  कीमतों  से  यह  समझा  जाता  है  कि  कच्चे  माल  की  किसी
 प्रकार  की  कमी  की  वजह  से  इस  वर्ष  और  पटसन  मिल  बन्द  नहीं  होने  चाहिए  बल्कि  इतके  विपरीत
 इस  बन्द  पड़ी  मिलों  के  खलने  की  प्रक्रिया  में  तेजी  आ  सकती  है  ।

 पटसन  मिलों  के  बन्द  होने  के  सम्बन्ध  में  जो  कारण  बताया  गया  है  वह  ओद्योगिक  विवाद
 भ्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  राज्य  सरकार  ऐसे  मामलों  को  निपटाने  कै  लिए

 समुचित  प्राधिकरण  यह  समझा  जाता  है  कि  कई  पटसन  मिलों  के  मामले  में  द्विपक्षीय  तथा
 त्रिपक्षीय  समझोता  सम्बन्धी  कार्यवाही  प्रगति  पर  है  ओर  ये  मिलें  क्षीत्र  ही  खुल  सकती  है  ।

 सार्वजनिक  उपक्षसों  में  उच्च  स्तर  के  पदों  में  रिश्त  स्थान
 767.  श्री  यहावंत  राव  गड़ाख  पाटिल  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  क्री  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  सावंजनिक  उपक्रमों  में  बहुत  से  उच्च  स्तर  के  पद  रिक्त  पड़े
 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्‍या  भर

 इन  रिक्त  पदों  को  न  भरने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  स्त्री  जनादत  :  ओर  उपलब्ध  जानकारी
 के  अनुसार  210  केंद्रीय  सरकारी  उन्नमों  में  से  मुख्य  कार्यपालकों  के  38  पद  तथा  कार्यकारी  सिदेशकों
 के  46  पढ़  रिक्त  सरकारी  उद्यम  चयत  मंडल  ने  मुख्य  कार्यपालकों  के  20  पदों  भोर  कार्यकारी
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 निदेशकों  के  30  पदों  को  भरने  के  लिए  उम्मीदवारों  की  संस्तुतियां  भेज  दी  जिनका  ब्यौरा  संलग्न
 विवरण  एक  भर  दो  में  दिया  गया  है  ।

 )  सरकारी  उद्यम  चयन  मण्डल  की  संस्तुतियों  पर  संबद्ध  प्रशासनिक  मंत्रालय/विभाग
 द्वारा  कारंवाई  की  जाती  है  और  नियुक्तियां  केवल  मंत्रिमंडल  नियुक्ति  समिति  की  स्वीकृति  से  ही
 की  जांती  हैं  ।  वहां  विलम्ब  हो  जाता  जहां  चुने  गये  व्यक्ति  देरी  करते  हैं  श्रथवा  कारयभार  प्रहण
 नहीं  करते  अथवा  ऐसी  स्थिति  में  जहां  विश्विष्ट  का्यकुश्बलता  सम्पन्म  व्यक्ति  खोजने  पड़ते  हैं  ।

 210  केंद्रीय  सरकारो  उद्यमों  में  को  तारीख  मुख्य  कार्यपालकों

 अध्यक्ष/प्रव न्‍्थ  के  रिक्त  पद

 उद्यम  का  नाम  पद  रिक्त  होने  टिप्पणी
 सं०  की  तारोख

 —
 1  2  3  4

 :  1,  दामोदर  सीमेंट  एण्ड  स्‍लेग  लि०  22-9-83  ]  नियुक्ति  आदेश  जारी  कर

 2.  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिट  लि०  18-1-85  |  दिये  गये  नियुक्त
 3.  नेझ्चतल  न्यूजप्रिट  एण्ड  पेपर  मिल्स  लि०  21-4-85  |  व्यक्तियों  ने  अ्रभी

 )  भार  प्रहण  करना

 4,  भारतीय  ध्यापार  मेला  प्राधिकरण  1-11-83  )
 5.  बीको  लारी  लि०  18-2-84  |
 6.  स्कूटर्स  इण्डिया  लि०  7-4-84  |  उच्यमों  का  सम्भावित

 7.  भारत  ब्र  कस  एण्ड  वाल्वस  लि०  1-5-84  |  गेंठन  हो  जाने  तक
 8.  हिन्दुस्तान  प्रीफेब  लि०  1-6-84  |  गित  रखा  गया  है  ।

 9.  टेनरी  एण्ड  फुटवियर  का  रपो ०  ॥
 आफ  दृण्डिया  लि०  14-8-85  |

 10.  इन्जीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  इंडिया  लि०  17-1-85 )
 11.  नेशनल  टेक्सटाइल  क्रारपो  ०  )

 पंजाब  एवं  लि०  7-5-84  |

 12.  मंडथा  नेशनल  पेपर  मिलस  लि०  31-10-84  |
 13.  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विषणन  निगम  लि०  7-11-84  |  सरकारी  उद्यम  चयन

 14,  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  लि०  1-1-85  |  मंडल  ने  उस्मीदवारों  के

 15,  बंगाल  केमिकल्स  एण्ड  फार्मे  स्यूटिकल्स  लि०  21-1-85  |  विषय  में  संस्तुतियां  भेज

 16.  साइकिल  कारपो०  आफ  इण्डिया  31-1-85  |  दो

 भारतीय  पटसन  निगम  |
 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  मिगम  लि०  |

 रही  धातु  व्यापार  निगम  लि०  |
 20.  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  लि०  |

 तु  गभद्रा  स्टील  प्रोडक्ट्स  लि०  85  |
 22.  नाथ  ईस्टन  इलेक्ट्रिक  पावर  कारपो०  लि०  |

 23,  ने०टे०का०
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 1  2  3  4
 |

 24.  इण्डो  बर्मा  पेट्रोलियम  कं०  लि०  1-6-85))  सरकारी  उत्तम  चयन
 25.  भारतीय  राज्य  फार्मस  निगम  12-6-85  |  मण्डल  ने  उम्मीदवारों
 26.  हास्पिटल  सर्विसेज  कन्सलटेंसी  नया  पद  |  की  संस्तुतियां  भेज  दी

 कारपो०  लि०
 3)

 27.  हन्जी  नियस  हृण्डिया  लि०
 1-6-84)

 28.  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  लि०  5-7-84  |
 29,  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  |

 प्राधिकरण  लि०  19-10-84  |
 30.  राजस्थान  ड्ग्स  एण्ड  फार्मेस्य्टिकल्स  लि०  1-1-85  |
 31.  हिन्दुस्तान  एण्टिब।योटिक्स  लि०  18-1-85  |
 32.  गोवा  शिपयाई  लि०  30-3-85  |
 33,  महाराष्ट्र  एण्टिबायोटिक्स  एण्ड

 फार्मेस्यूटिकल्स  लि०  12-4-85  |  सरकारी  उद्यम  चयन
 34.  अण्डमान  एवं  निकोबार  द्वीपसमृह  |  मण्डल  के  विचाराधोन

 बन  विकास  निगम  लि०  29-5-84  |  है  ।

 45,  नागालेंड  पल्प  एण्ड  पेपर  मिल्स  लि०  9-6-85  |
 36.  प्रामीण  विद्युतोकरण  निगम  लि०  14-6-85  |  नि
 37.  माडन  फूड  इंडस्ट्रीज  लि०  246-85  |
 38.  भारतीय  उर्वरक  निगम  16-7-85 J

 210  केंद्रीय  सरकारी  उद्यमों  में  कार्य  कारो  निदेशकों
 के  रिक्त  पदों  का  विवरण

 हा  उद्यम  का  नाम
 या  न्‍

 पद  रिक्त  होने  टिप्पणा
 सं०  की  तारीख

 2  3  4

 1,  निदेशक  फटिलाइजसं  एंड  है
 कैसिकल्स  लि०  1-12-84  |

 2.  निदेशक  एवं  आस्थगित  रखा  |  नियुक्ति  आदेश  जारी  कर
 ब्रथवेट  एंड  क०  लि०  गया  पद

 |
 दिये  गये  नियुक्त

 तित  किया  |  व्यक्तियों को  ध्रपना
 गया  |  भार  ग्रहण  करना  है  ।

 3.  लिदेशक  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  1-2-82  |
 4.  निदेशक  मुद्रे मुख  आयरन  ओर  कं०लि०  24-8-84  |

 निदेशक  भारी  इंजोनियरी  1-12-84  |
 6.  निदेशक  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  1-3-85J |
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 2  4
 जी  र  ाणणा  शा

 4.  निदेशक  स्कट्स  इंडिया  लि०  4-1-84)  पद  आस्थगित  रखे  गये

 8,  निदेशक  )  राष्ट्रीय  परियोजना  |  हैं  ।
 निर्माण  निगम  लि०  16-+84  |

 9.  निदेशक  ),  टेनरी  एण्ड  फुटवियर  |
 का  रपो०  आफ  दृण्डिया  19-11-84  )]

 10.  निदेशक  पेट्रों  फिल्स  कॉपरेटिव  लि०  22-10-84) )
 निदेशक  परियोजना  एवं  |
 उपस्कर  निगम  2°-1-85

 | 12.  निदेशक  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  11-4-85
 13.  निदेशक  इण्डियन  ड्ग्स  एण्ड

 फार्मेस्पूटिकल्स  लि०

 14.  विदेशक  हिन्दुस्तान  जिक  लि०

 15.  सदस्य  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय
 विमान  पत्तन  प्राधिकरण

 16.  निदेशक  नेशतल  अट  मेस्यु०
 कारपो०  लि०  ु

 निदेशक  वेस्टर्न  कौलफोल्ड्स  लि०

 18.  निदेशक  ),  हिन्दुस्तान  कॉपर  लि०
 19.  निदेशक  एव  भारत

 इलेक्ट्रोनिक्स  लि०
 20.  निदेशक  हिन्दुस्तान  आगे  लिक

 केमिकल्त  लि०

 21.  निदेशक  इन्जीनियसं  इ  ०  लि०

 22.  निदेशक  ),  आई०बी०पी०  कं०  लि०
 23.  निदेशक  आई०बी०पी०  कं०  लि०
 24.  निदेशक  मारत  अर्थ  मूत्स  लि०
 25.  निदेशक  मारत  अर्थ  मूवसं  लि०
 26.  निदेशक  (  ,  स्रारत  अथे  मूव्स  लि०
 27.  निदेशक  गैस  अथारिटी.आफ  इष्डिया
 28.

 निदेशक
 बिक्रित्सा  हास्पिटल  सविसेज

 कारपो०  आफ  इण्डिया  लि०
 29.  निदेशक  एण्ड्यू  यले  एण्ड  कं०  लि०
 30.  निरदेक्षक  मेटालजिकल  एंड

 इस्जीनियरिंग  कन्सलटेंट्स  (६०)  लि०
 31.  निदेशक
 32,  निदेशक  -..
 33,  विवेशक  बोंगाईगांव

 रिज्जायनरी  एंड  पेट्रोके  मिकल्स  कारपो०  लिए

 श्र

 |  सरकारी  उद्यम  चयन

 0-4-85  |  मंडल  ने  उम्मीदवारों के
 14-4-85  |  विषय  में  संस्तुतियां  भेज

 |  दी

 30-3-85 )
 1-6-85  )

 नया  पद  |
 नया  पद  |
 नया  पद |
 नया  पद  |  धरकारी  उदच्चयम  चयन
 नया  पद  |  मण्डल  ने  .  उम्मीदवारों  के
 तया  पद  |

 विषय  में  संस्तुतियां  भेज
 दो

 नया  पद
 तया  पद

 कया  पद
 तथा  पद
 भ्रया  पद  |

 है

 गया  पद
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 ्ोोससस्

 1  2  3  4

 34.  निदेशक  माइनिंग  एंड  एसांयड  हा

 मद्दीनरी  कारपो०  लि०  1-9-83  |
 35.  निदेशक  ,  एण्ड्यू  यूले  एण्ड  कं  ०  लि०  9-7-84  |
 36.  निदेक्षक  एवं  भारतीय  रई  मिमम  22-9-84  |
 37.  निदेशक  इलेक्ट्रोलिकर्स  ट्रेंड  एप्ड  |

 टेक्‍्नालाजी  डिवेलप०  कारपो०  लि०  11-11-84  |
 38.  निदेशक  एवं  भारत  ॥

 अथं  मूव्स  लि०  8-2-85  |  सरकारी  उद्यम  चयम

 39.  निदेशक  एवं  |  मंडश  के  विचाराधीन

 मेंट्स  लि०  1-3-85  |
 40.  निदेशक  राष्ट्रीय  इस्पात  गिकन्‌  छि०  1-4-85  |
 41.  निदेशक  इन्स्ट्र  मेंटेशान  लि०  आस्थगित

 रक्ा  गया
 पद

 हित  किका  |
 गया  |

 42.  कार्य  पालक  निदेशक
 |

 भारतीय  गोवृहन  निगम  17-4-85  |
 43.  निदेशक  नेवेली  लिग्नाइट  कारपो०  लिए  1-5-85  |
 44.  निदेदाक  माझूगांव  डाक  लि०  30-6-85  |
 45.  निदेशक  ॥

 कम्प्यूटर  मेंटीनेंस  का  रपो ०  i-7-85  |
 46,  निदेशक  ),  हिन्दुस्तान  फदिलाइजूर  |

 कारपोरेशन  8-7-85  )  िशशिलिनिनि

 कम्पनियों  का  उचित  कार्य  निष्पादन  सुनिक्षित  करते  में  विसीय  संस्थरभों
 को  भूमिका

 768.  भो  यहावंत  राव  गडाख  पाटिल  :  क्‍या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 क्‍या  एल०  आई०  जी०  जआाई०  भाई०  डो०  बी०  भाई०  एफ०

 सी०  शभ्राई०  तथा  अन्य  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  के  पास  देश  का  आधा  निगमित  क्षेत्र
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और
 गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  का  ठलित  कार्य  निष्पादन  सुनिश्चित  करने  में

 वित्तीय  संस्थाएं  क्‍या  भूमिका  अदा  कर  रहीं  हैं  ?
 वित्त  मंत्रालय  म॑  राज्य  सम्म्री  जनादन  पुजारी  )  :  जी  नहीं  ।

 यह  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होता  ।
 वित्तीय  संस्थाएं  अपने  द्वारा  सहायता  प्राप्त  कम्पनियों  का  संस्थाओं  के  अधिका  शिया

 द्वारा  निरीक्षण  करवा  कर  तथा  कम्पनी  के  निदेशक-मण्डल  मनोनीत  निदेशकों  की  नियुक्षित
 यह  सुनिश्चित  करती  है  कि  कम्पनियों  का  काम  सुचारू  रूप  से  चलें  ।  प्रगति  रिपोर्टों  की  श्रांच  शौर
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 मनोनीत  निदेशकों  से  प्राप्त  जानकारी  के  आधार  ये  कम्पनियों  के  कार्यकारण  में

 सुधार  लाने  के  वास्ते  उपयुक्त  उपचा  राश्मक  उपाय  करने  के  लिए  संबधित  कम्पनियों  के  साथ  मामले
 को  उठाती

 सरकारो  क्षेत्र  के  व  को  को  विदेश  स्थित  शाज्ाओं  के  कार्यकरण  को  सुचारू  बनाना

 969,  भी  यदहाब त  राब  गड़ाख  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सेंट्रल  बेंक  भाफ  इंडिया  की  लन्‍्दन  स्थित  शाला  में  भी  धाटा

 चस  रहा
 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्योरा  क्या  और

 प्तरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  की  विदेश  स्थित  छाल्लाओं  के  कार्यकरण  को  सुचारू  बनावे  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मन्जालय  में  राज्य  मंत्री  जनादद  :  ओर  चू  व्यापक

 जनहित  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  सुचारू  संचालन  में  जनता  का  विषवास  बनाएं  रखना
 बदयक  माना  जाता  इसलिए  खास-आस  अवधियों  के  लिए  बेंकों  को  अलग-अलग  शाखाओं  के
 कार्यथालन  परिणाम  प्रकट  करना  वांछनीय  नहीं  समझा  जाता  ।

 (१)  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  विदेशी  शाखाओं  के  कार्य्ालन
 को  सुचारू  बताने  के  लिए  कई  उपाय  किए  संक्षेप  में  ये

 (i)  तिमाही  विवरणियों  की  व्यापक  संशोधित  सूचना  प्रणाली  लागू  करना  जिनमें
 विदेशी  शाखाओं  के  संबन्ध  में  विदेशी  कार्यालयों  की  और  दायित्वों  की  स्थिति
 दिखाई  गई  हो  ताकि  सतत  आधार  पर  उनके  परिचालनों  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  बिस्तृत
 जानका री  प्राप्त  की  जा  सके  ।

 (४)  विदेशों  शाखाओं  के  पयंवेक्षण  के  बारे  में  संबद्ध  बं  को  के  प्रधान  कार्यालयों  के
 बरिष्ठ  कार्यपालकों  की  रिजवं  बेक  के  उप  गवर्नर  के  साथ  समय-समय  पर

 (iii)  विभिन्‍न  भारतीय  बंकों  की  विदेशी  शाखाओं  के  बीच  सहयोग  भौर  समस्यव
 स्थापित  करने  के  लिए  परामशं  दाता  मंत्र  स्थापित  करना  ।

 (५)  बिदेशी  शाखाओं  का  पहले  से  जल्दी  निरीक्षण  किए  जाने  के  अलावा  भारतीय
 रिजवं  बेंक  द्वारा  इन  बं  को  के  प्रधान  कार्यालयों  में  भारत  में  इनके  नियंत्रक  कार्यालयों  का
 निरीक्षण  किया  जाता  है  ।

 (५)  विभिन्‍न  परिचालनात्मक  पहलुओं  पर  बंकों  को  निदेदा/सूचना  गम्भीर

 चूक  ओर  अनियमिताओं  के  सभी  मःप्रलों  में  स्टाफ  को  जिम्मेदार  ठहुराने  के  लिए  भो  कहा
 गया  है  ।

 इस्पात  क्षेत्र  में  भारत-वियतनास  सहयोग
 770,  भरी  यक्षबंत  शाव  गड़ाल्  पाटिल  :  क्‍या  खाम  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :  ॥
 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  औौर  वियतनाम  ने  इस्पात  क्षेत्र  में  सहयोग  करने का  निर्णय

 किया  थोर
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 .  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंजो  के  ०  नटवर  :  (१)  व  इस्पात  क्षेत्र  में

 तगाम  के  साथ  सहयोग  करने  की  संम।वनाओं  का  पता  लगाने  का  मामला  इस  समय  विचाराधीन
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 पश्चिम  थ  गाल  को  सोफूट  कोक  को  सप्लाई
 771.  भी  नारायण  ज्योब  :  क्या  खान  ओर  कोयला  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ;
 क्ष्या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  ने  हाल  ही  में  पदिचम  बंगाल  राज्य  को  सोफ्ट  कोक  की

 सप्लाई  में  भारी  कटोती  की
 क्‍या  कोल  लिमिटेड  ने  मई  1985  में  100,000  टन  कोयले  की  सप्लाई  का

 वादा  किया  था  लेक्नि  पद्िचम  बंग।ल  को  केबल  40,(00  टम  सोफ्ट  कोक  सप्लाई  किया
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण
 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  राज्य  में  कलकता  तथा  अन्य  केन्द्रों

 के  कोयला  मंडारों  को  कोयले  की  सप्लाई  अत्यधिक  अनियमित  भौर
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  राज्य  के  कोयला  भंडारों  को  सोफ्ट  कोक  की

 नियमित  सप्लाई  के  लिए  सरकार  का  क्या  ध्यावस्थाएं  करने  का  विचार  है  ?

 खान  ओर  कोयला  मंत्रो  बसंत  :  से  कोल  इंडिया  सि०  ने
 पश्चिम  बंगाल  को  75,000  टन  साफ्ट  कोक  प्रतिमाह  सप्लाई  करने  का  प्रस्ताव  रस्ता  था|  तदनुसार

 1985  के  लिए  को०  इ०  लि०  ने  पश्चिम  बंगाल  को  75,000  टन  साफ्ट  कोक  देने  का  प्रस्ताव
 किया  किन्तु  हसकी  तुलना  में  उत्त  राज्य  ने  केवल  51,400  टन  मास  उठाया  |  इसके  अलावा  को  ०

 t'o  लि०  ने  इसी  महीने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  को  25,000  टन  प्राकृतिक  साफ्ट  कोक़  देने  का  भी
 प्रस्ताव  किया  था  किन्तु  उसमें  से  भो  इस  राज्य  में  केबल  11,000  टन  माल  उठाया  ।

 साफ्ट  को क  के  उत्पादम  में  गर्मो  के और  मानसून  के  महीमों  में  मौसमी  उतार-चढ़ाव  होता
 है  ।  इस  अवधि  में  जरूरत  भी  कम  हो  जाती  इसलिए  1985  के  महीने  के  लिए  कोल

 हैं  डिया  लि०  ने  राज्य  सरकार  को  58,000  टन  साफ्ट  कोक  ओर  25,000  टन  प्राकृतिक  साफ्ट
 कोक  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 ओर  पद्चिम  बंगाल  के  डोलरों  ओर  डिपो  होल्डरों  को  साफ्ट  कोक  की  सप्लाई

 स्टाकयार्डों  से  या  सीध  की  लियरियों  से  ही  की  जाती  है  ।  स्टाकयार्डों  से  सप्लाई  में  कोई  बाधा  पड़ने
 पर  कोलियररियों  से  साफ्ट  कोक  की  सीधी  सप्लाई  का  आवंटन  बढ़ा  दिया  जाता  पश्चिम  बंगाल
 की  साफ्ट  कोक  सड़क  से  ले  जाया  जाता  है  लेकिन  सप्लाई  बढ़ाने  की  दष्टि  से  समय-समय
 पर  इसे  रेल  से  ही  पहुंचाया  जाता  है  ।

 हु

 खान  सुरक्षा  के  महानिदेशक  हारा  निबास  के  लिये  प्सुरक्षित
 घोषित  किये  गये  क्षेत्र

 772.  भो  नारायण  चोब  3).  बह  बताने
 भी  पूर्ण  लक  मलिक  |

 :  क्‍या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  खान  सुरक्षा  के  महानिदेशक  ने  वर्दवान  जिले  में  क्रुल्टी  भौर
 जमेरिया  कस्यों  और  अस्य  24  गांवों  को  रहने  के  लिए  असुरक्षित  घोषित  किया

 यदि  तो  उक्त  घोषणा  कब  की  गयी

 सरकार  ने  उक्त  क्षेत्रों
 के

 लोगों  को  रक्षा  भौर  सुरक्षा  के  लिए  इस  बीच  क्या

 वाही  की  ओर
 ह॒
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 उक्त  क्षेत्रों  को  असुरक्षित  घोषित  करने  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  प्रकार  की  स्थिति
 के  लिए  कोन  उत्त  रदायी  है  ?

 खान  और  कोवला  मंत्री  बसंत  साठे  )  :  से  क्षान  सुरक्षा  महानिदे
 झक  ने  1950  से  बदंवान  जिले  के  कुछ  क्षेत्रों  को  आबादी  के  लिए  असुरक्षित  घोषित  कर  रखा  है
 और  उल

 क्षेत्रों  में  परषन  में  उल्लिलित  क्षेत्र  शामिल  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  1979  में

 लागू  अधिनियम  25  क्षेत्रों  में  निर्माण  कार्य  करने  का  निएंध  कर  रखा  है  और  इस  क्षेत्रों  में  रानीयं
 जमरिया  भादि  शामिल  हैं  ।

 एन  क्षेत्रों  को  निम्नलिखित  कारणों  से  असुरक्षित  धोषित  किया  गया
 1.  कम  गहराई  पर  ही  ऐसे  पुराने  कार्य-स्थल  हैं  जिनसे  ऊ  चाई  में  पुरा-पूरा  कोयला  निकाल

 लिया  गया  है  ओर  बहुत  चोड़ी  गेलियां  छोड़  दी  गई  हैं  ।  हम  कार्य  स्थलों  में  कई  सीमें  थीं  और  अनेक

 कार्य  अनुभाग  थे  ।

 2.  रेत  भराई  के  जरिए  निकाले  गए  विकसित  सीम  भोी  यहां  हैं  ।
 3.  यह  क्षेत्र  ऐसे  छोटे-छोठे  कोयला  स्तंभों/स्टाकों  पर  खड़े  या  टिके  हैं  जिनमें  संभव  है  कि

 पानी  भरा  हो  ।

 4,  यहां  छोड़े  गए  स्तंभों  या  पिन्लरों  के  आकार  का  पता  नहीं  चन्नता  क्‍योंकि  त्यक्त
 स्थलों  के  आफ  सेट  प्लान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 5.  इन  क्षेत्रों  के  नोचे  के  कार्य-स्थलों  को  ल्थिर  करता  केवल  कठिन  ही  नहीं  है  बल्कि
 प्रयासों  की  प्रभागकारिता  भी  संदेहजसमक  ही  होगी  ।

 छठो  पंचथर्षोय  योजना  में  पटसन  का  उत्पादन
 773.  भरौ  असर  राय  क्या  पृतति  क्‍ग्रौर  वस्त्र  संत्री  यह  दताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजसा  में  पठसम  का  कितना  उत्पादन
 उपरोक्त  अवधि  में  भारतीय  पटसन  निगम  ने  कितना  पटसन  और
 भारतोय  पटसन  निगम  द्वारा  उपरोक्त  अवधि  में  उत्पादित  सारा  पटसन  न  श्षरीदने

 के  कया  कारण  हैं  ?

 पू्ति  प्लोर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  दोलर  ओर  छठी
 पं  ब्वर्शीय  योजना  के  दोरान  देश  में  उत्पादित  कच्चे  पटसन-मेस्टा  की  मात्रा  तथा  उसी  अवधि  के
 दौरान  सारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  अधिप्राप्त  कच्चे  पट्रसन/मेस्टा  की  मात्रा  इस  प्रकार  ES

 बव
 ..

 उत्पादन  जे०  सो०  आई०  द्वारा  अधिप्राप्ति

 डा  82.00  |
 1981-82  74.00  17-61

 1982-83  2-8  3  63.00  8.60
 1983-84  66.00  8.39

 1984-85  _  73.00  10.16
 कि  व्यापार  /उद्योच/जि०  सी  थाई०  द्वार  अनुमान  खगाया  गया

 मुख्य  रूप  से  जे०  सो०  आई०  प्षुखन  उपज़कृद
 ल्लों  के  द्ित  में  मूल्य  समर्थन  कार्य  करने

 के  लिए  उत्तरढ़ायी  है  थर्यात  वह  प्रट्सत  की  उस  सम्पूर्ण  मात्रा  को  खरीदने  का  कार्य  करता

 126



 4  1907  लिखित  उत्तर

 है  जोकि  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  कानूनी  कीमत  पर  उसे  ध्ाफर  की  जाती  जे०  सी०
 बाई०  एन०  जे०  एम०  सी०  मिलों  तथा  राज्य  स्वामिट्य  और  सहकारी  भमिलों  की  जरूरतों
 को  पूरा  करने  के  लिए  एजेम्सी  खरीद  शर्तों  पर  तथा  निजी  क्षेत्र  की  मिलों  की  भुगतान  का  गारन्टी

 शुदा  शर्तों  के आधार  पर  जब  कभी  वे  जे०  सी०  श्वाई०  को  मांग  पत्र  जरूरतों  को  पूरा  करने
 के  लिए  बाणिश्यिक  का  भी  करता

 कर्ये  पटसन  का  अधिकतम  भृल्‍्य  सोमा

 774.  थी  अमर  राय  प्रधान  :  कया  पृत्ति  भौर  वस्ल  सरजो  यहे  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  कल्बे  पटसन  की  अधिकतम  मूल्य  सीमा  के  सम्बन्ध  में  निर्णय
 लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  पटसन  उत्पादक  राज्यों  की  उस  पर
 क्या  प्रतिक्षिया  है  ?

 पू्ति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  भन्त्रो  चन्द्र  शाखर  सिह):(क)ओर(ख)  सरकार  ने
 7  जून  15  1985  तक  की  अल्पाविधि  के  लिए  बिमिन्‍न  पटसन  तथा  मेस्टा  उपजकर्ता
 राज्यों  में  कलकत्ता  और  विभिन्‍न  देहाती  बाजारों  में  डिलीवरी  के  लिए  कच्चे  पटसन  तथा  मेस्टा
 की  विभिन्‍न  किस्मों  तथा  ग्रंडों  की साविधिक  अधिकतम  कीमतें  निर्धारित  ग्रेड  के
 कच्चे  पटसन  की  कलकत्ता  में  अन्य  राज्यों  स ेनिकलते  समय  की  अधिकतम  कीमत  600  रु०
 प्रति  क्विटल  निर्धारित  की  गई  और  पद्िचम  बंगाल  उद्मव  की  टी०  ग्रेड  की  595  र०  प्रति
 क्विटल  निर्धारित  की  गई  ।  मेघालय  और  त्रिपुरा  में  देहाती  बाजारों  में  कच्चे  पटसन  के

 ग्रंड  की  कीमत  488.50  रु०  प्रति  क्विटल  निर्धारित  की  गई  |  अधिकतम  कीमत  के
 निर्धारण  का  पद्दिचम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  एक  बंठक  में  स्वागत  किया  गया  क्योंकि  उस
 समय  पटसन  उपजकर्त्ताओं  के  पास  नहों  रह  गया

 ]
 मेंढुकों  के  निर्यात  पर  रोक  सपाना

 775.  श्री  बिलास  मुत्तेमबार  :  कया  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्‍या  यह  सच  है  कि  मेंढ़कों  और  उनकी  टाँगों  के  निर्यात  के  कारण  देश  में  मेंढ़कों  की

 मारी  कमी  हो  गई  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  पर्यावरण  पर  प्रंतिकल  प्रभाव  पड़  रहा  और
 यदि  हा  तो  मेंढकों  की  टाँगों  को  निर्यात  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  ठोस

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?
 बाणिफ्य  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  और  जीवित  मेंढक के

 निर्यात  राज्य  के  मुख्य  वन्य  जीव  संरक्षक  से  प्राप्त  विधिक  आधिप्राप्ति  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  करते  पर

 ही  किये  जाते  इस  आशय  का  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  मेंढ़कों  तथा  मेंढक  की  टागों  के  निर्यातों
 के  परिणाम  स्वरूप  देश  में  मेंढ्कों  की  मारी  कमी  आई  हो  ।

 सरकार  संसाधनों  के  संरक्षण  के  लिए  किये  गये  विभिन्‍न  उपायों  में  एक  वर्ष  में  प्रजनन

 सीजन  के  4  महीनों  के  दौरान  मेंढक  की  टांगों  की  प्रोसेसिंग  पर  80  प्रति  ग्रा०  से

 अधिक  काउन्ट  की  मेंढक  की  टाँगों  के  निर्यात  पर  वन्य  जीव  1972

 के  अन्तर्गत  मेंढ़कों  का  वन्य  जीव  के  रूप  में  बर्गीकरण  और  1983-84  लाइसेंसिंग  वर्ष  से  मेंढक  की

 टाँगों  के  निर्यातों  पर मधिकतम  सीमा  लगाना  शामिल  है  ।

 पी
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 [  अनुवाद  ]
 भारतीय  मुद्रा  को  बिदेक्षी  सुत्रा  में  बदलने  के  कार्य  में  लगे  लोगों

 के  गिरोह  का  पकड़ा  जाना

 776.  ओऔी  शरद  डिघे  :  क्‍या  थित्त  सस्त्रो  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  ऐसे  लोगों  के  एक  गिरोह  को  पकड़ा  जो  भारतीय  मुद्रा
 को  विदेशी  मुद्रा  में  बदलने  तथा  आतंकवादियों  को  प्रशिक्षण  तथा  हथियार  प्रदान  करने

 हेतु  वित्तपोषण  के  लिए  इस  मुद्रा  की  विदेशों  की  तस्करी  करने  के  कार्य  में  लगा  हुआ  था  ;  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मग्त्री  जनादन  :
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  कपास  उत्पादक  विपणन  महासंघ  को  अधिक  उपज

 वालो  किस्मों  को  रुई  का  निर्यात  कोटा

 777.  भी  शरद  डिघे  :  क्‍या  पूति  और  बस्त्र  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कपास  उत्पादक  विपणन  महासंघ  एकाधिकार
 योजना  चलाने  वाली  महाराष्ट्र  सरकार  की  मुख्य  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्म  की

 रुई  की  कंवल  65,000  गाँठों  का  निर्यात  कोटा  मंजूर  किया  है  जबकि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  कम
 से  कम  तीन  लाख  गाँठों  का  निर्यात  कोटा  मंजूर  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 पूर्ति  श्लोर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चल्रशा लर  :  और  कुल
 मिलाकर  देछ  में  रुई  की  माँग  तथा  पूर्ति  स्थिति  तथा  मूल्य  प्रवृति  का  मूल्यांकन  करने  के
 भारत  ने  चालू  रुई  मौसम  के  दौरान  निर्यात  के  लिए  लम्बे  तथा  अधिक  लम्बे  स्टेपल  वाली

 रुई  की  अमीतक  2.95  लाख  गाँठे  रिलीज  की  हैं  ।  इसमें  से  लम्बे  तथा  अधिक  लम्बे  स्टेपल  वाली
 रुई  की  0.95  लाख  गाँठों  की  अनुमति  महाराष्ट्र  से  दी  गई  निर्यात  के  लिए  रिलीज  की  गई
 2.95  लाख  गाठों  की  उपयुक्त  मात्रा  विभिन्‍न  निर्यात  अभिकरणों  के  बीच  उत्पादन  तथा  अधिशेष
 किस्मों  की  उपलब्धता  और  संचलन  की  सीमा॥क्षत्र  क ेआधार  पर  वितरित  की  गई  है  ।

 अतिरिक्‍त  केंद्रीय  सहायता  में  वृद्धि  के  लिए  राज्य  सरकारों
 से  अनुरोध

 ह

 778  ओ»औ  हारदव  डिघे  :  क्‍या  विस  म  ज्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केंद्र  सरकार  को  विदेशी  सहायता  से  चलाई  जाने  वाली  परियोजनाओं  को
 वाली  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  की  वतंमान  प्रतिषतता  (70  को  वितरित

 यता  के  100  प्रतिषणत  तक  बढ़ाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  मिला  और
 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अनाइत  हाँ

 मौजूदा  नीति  जिसके  अन्तर्गत  विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  लिए
 वितरित  सहायता  का  70  प्रतिषत  माग  अतिरिक्त  केंद्रीय  सहायता  के  रूप  में  राज्य  सरकारों  को
 दिया  जाता  परिवर्तन  करने  का  कोई  विचार  नहीं
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 ना  ष्  चयण जज  --

 सयी  कपड़ा  नीति  के  कारण  कपड़ा  मिलों  का  अम्द  होना
 779.  श्री  शरद  डिघे  :  क्‍या  पूति  और  बस्त्र  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  घोषित  की  गयी  कपड़ा  नीति  के  परिणाम  स्वरूप  कितनी  कपड़ा
 मिलें  आँशिक  अथवा  पूरी  तौर  पर  बन्द  हो  और

 सरकार  का  विचार  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  ऐसी  मिलों  के  मामले
 में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 पूति  और  बस्त्र  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  चला  शेखर  :  नई  वस्त्र  नीति
 के  परिणाम  स्वरूप  कपड़  का  उत्पादन  बढ़ने  से  रोजगार  में  वृद्धि  होने  की  सम्मावना  ऐसी

 आछ्षा  है  कि  मिलें  अपने  कार्यनिष्पादन  को  सुधारने  के  लिए  नई  वस्त्र  नीति  के  प्रावधानों  का
 लाम  उठाएंगी  ।  इसके  यदि  कुछ  मिलें  क्षमता  प्राप्त  करने  में  असमर्थ  रहती  हैं  तथा  उन्हें

 पूर्ण  या  आशिक  रूप  से  बन्द  होना  पड़ता  तो  इसे  नीति  पर  आरोपित  नहीं  किया  जा  सकता  ।
 नई  वस्त्र  नीति  में  कामगारों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  पर्याप्त  रक्षोपाय

 इन  रक्षापायों  में  विशेष  रूप  से  वस्त्र  उद्योग  के  कामगारों  के  लिए  स्थापित  किए  जाने  वाले

 वास  कोष  में  से  अन्तिरिंम  अवधि  के  लिए  राहत  की  व्यवस्था  भी  शामिल

 समान  भाड़ा  योजना  को  घीर  धीर  समाप्त  करने
 को  कार्यवाही  योजना  .

 780
 ll hd  }

 :  क्या  लान  और  कोयला  भन्‍्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  इस्पात  राज्य  मन्त्री  ने  कुछ  समय  पूर्व  बंगाल  राष्ट्रीय  वाणिज्य  महासंघ  के

 समक्ष  कहा  था  कि  लोहा  और  इस्पात  मदों  की  समान  भाड़ा  योजना  को  धीरे-धीरे  समाप्त  करने

 के  लिए  सिद्धान्त  रूप  में  पहले  से  स्वीकार  किए  गए  निर्णय  के  कार्यान्वयन  के  लिए  एक
 कार्यवाही  योजना  तंयार  की  जा  रही

 यदि  तो  क्या  यह  कार्यवाही  योजना  पहले  से  तैयार  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  यह  कब  तक  तैयार  की  जाएगी  ?

 इ  स्पात  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  के०  सलटवर  :  बंगाल  नेशनल  चैम्बर्स

 आफ  कामसं  एण्ड  इन्डस्ट्री  के  अध्यक्ष  से  प्राप्त  एक  पंत्र  के  उत्तर  में  मैंने  यह  कहा  था  कि  लोहा

 और  इस्पात  के  सम्बन्ध  में  माड़ा-समीकरण  योजना  को  धीरे-धीरे  समाप्त  करने  के  लिए  एक

 कार्य-योजना  त॑यार  की  जा  रही
 और  |  एक  कार्य  योजना  तयार  कर  ली  गई  भाड़ा  ेु  समीकरण

 योजना  को  वापस  लेने  की  प्रक्रिया  का  कार्य  अन्य  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  के  परामर्श  से  किया  जा

 रहा  योजना  को  समाप्त  करने  की  प्रक्रिया  की  रूपरेखा  तंयार  करते  समय  इस  बात  पर  ध्यान

 दिया  जा  रहा  है  कि  जब  यह  योजना  समाप्त  की  जाए  तब  सर्वत्तोमुखी  इस्पात  कारखानों  से  दूर

 स्थित  उपभोक्‍्ताओं।उद्योगों  को  न्यूनतम  अतिरिक्त  लागत  देनी  पड़  ।

 खली  चाय  के  खुबरा  मुल्य
 181.  भ्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  बाणिल्य  भस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  खुली  चाय  के  खुदरा  मूल्य  इतने  अधिक

 बढ़ने  शुरू  हो  गए  हैं  कि  मई  महीने  के  अन्तिम  सप्ताह  में  और  जुलाई  महीने  में  प्रथम  झ्प्ताह  में

 129
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 कलकत्ता  के  बाजारों  में  पिछले  सप्ताह  के  अन्तिम  की  तुलना
 में

 सी०  टी०
 सी०  ब्रोकन  और  फेनिंग  का  मूल्य  3/  रुपये  प्रति  किलोग्राम  तथा  सी०  टी०  सी०  सामान्य  चाय  का

 मूल्य  प्रति  किलोग्राम  अविधक  हो

 क्‍या  उपभोक्ता  चाय  के  मूल्य  ऐसे  समय  बढ़  रहे  हैं  जबकि  सामान्य  चाय  के  लिलामी

 मूल्य  गिरकर  1983  के  स्तर  पर  पहुंच  गए  जिनके  परिणामस्वरूप  अनेक  मामलों  में  प॑केट
 वाली  चाय  के  मूल्य  वर्ष  1983  की  तुलना  में  प्रतिकिलोग्राम  अधिक  हो  गए

 यदि  भाग  और  का  उत्तर  सकारात्मक  है  तो  सरकार  उपभोक्ताओं  के
 लिए  चाय  के  मूल्य  कम  करने  हेतु  क्या  उपाय  कर  रही  और

 क्‍या  इन  उपायों  में  से  एक  उपाय  चाय  )  नियंत्रण  आदेश  के  माध्यम
 से

 चाय  के  मूल्य  कम  करना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०ए०  :  से  की  खुदरा  कीमतों
 पर  कोई  काननी  नियंत्रण  नहीं  है  ।  वर्तमान  परिस्थितियों  में  चाय  के  विध्विष्ट  प्र  डों  के  स्थानीय
 अल्पावधि  कीमत  परिवतंनों  का  चंक  करना  सम्मव  नहीं  है  ।  सरकार  ने  प्रमुख  रूप  से
 उत्पादन  चाय  निर्यातों  को  विनियमित  करक॑  और  चाय  विपणन  नियंत्रण  आदेणश  के
 माध्यम  से  नीलामियों  में  चाय  की  उपलब्धता  को  बढ़ाकर  घरेलू  बाजार  में  खपने  वाली  चाय  की
 औसत  कीमत  पर  नियंत्रण  रखने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  इसी  उद्दंश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 पारियों  के  साथ  सतत  आधार  पर  विचार  विमर्श  भी  किया  जाता

 उत्पादन  तथा  नीलामी  बिक्ियों  में  रिकार्ड  वृद्धि  के  फलस्वरूप  नीलामियों  में  कीमतें
 गिरी  हैं  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  पिछले  दो  महीनों  में  सामान्य  ब्रांडों  का  पैकेट  चाय  की  खुदरा
 कीमतों  में  गिरावट  आई  इन  ब्रांडों  की  खुदरा  कीमतों  और  नीलामी  कीमतों  में

 1983  में  जो  अन्तर  उसकी  तुलना  1985  में  विद्यमान  अन्तर  से  की  जा  सकती  जैसा
 कि  निम्नलिखित  आंकड़ों  से  देखा  जा  सकता

 रु०  प्रति कि०  ग्रा
 कक

 1983  are,  1985

 ण्ा  कलकत्ता  में  ओसंत  सी०  टी०  सी०  जिओ
 जा

 नीलामी  किमतें  22.62  26-17  के  पहले

 सप्ताह
 निम्मलिखित  को  सल  कीमतें  --

 रेड
 लेबल  (500  एमजी  31.15  33.85

 ए  वन
 /

 |)  2905  29.70

 यबलो
 7

 7“)  31.65  33.87

 गोल्डन
 moon

 )  28.9  29.62

 कीमतों  में  व्यापारी  का  कमीशन  4%  और  स्थात्तीय कर  7%  क्षामिल
 नहीं

 गुजरात  और  महाराष्ट्र  में  लुली  चाय
 के  व्यापारियों  ने  सी  1985  तक  रहे

 180,
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 मम  किक  लक रमन

 कीमत  स्तरों  में  कटौती  करने  की  घोषणा  की  है  |  खुदरा  कीमतों  के  रुख  की  बराबर  समीक्षा  की
 जा  रही  है  और  जब  आने  वाले  महीने  में  उत्तरी  भारत  का  अधिकांश  उत्पादन  बाजार  में  आयेगा

 तब  इनमें  और  गिरावट  आने  की  सम्मावना

 पटसन  से  बनी  बस्तुओं  में  बल्क  चाय  को  पकिंग  करना

 782.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार ने  स्वदेशी  बाजारों  के  लिए  बलक  चाय  की  पंकिंग  हेतु  लकड़ी  के  स्थान
 पर  पटसन  उत्पादों  का  प्रयोग  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  कमी  विचार  किया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  प्रकार  के  परिवर्तन  से  एक  ओर  तो  बन  संसाधनों  की

 बचत  होगी  और  दूसरी  ओर  पटसन  उत्पादों  के  बाजार  का  विस्तार  जोकि  पटसन  उद्योग

 के  लिए  महत्वपूर्ण  आवश्यकताओं  में  से  एक  ओर

 यदि  माग  का  उत्तर  नहींਂ  में  है  तो क्या  सरकार  का  विचार  इस  पर  अब

 विचार  करने  का  है  ?

 धीणिम्य  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  पो०  ए०  :
 जी  हाँ  ।
 प्रश्न  ही  नहीं

 आयकर  छापे  हे  ह
 783.  श्रीमती  गीता  म्‌  ल्जो  :  क्या  वित्त  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ह

 सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  वर्ष  1983-84  और

 1985  के  पहले  महीनों  में  सम्बन्धित  कानूनों  के  प्रावधानों  उल्लंघन  के
 लिए  कितने  प्रमुख

 छापे  मारे  गए  और  इन  मामलों  में  कुल  कितनी  धनराशि  अन्तर  स्त  थी  ;

 इन  छापों  के  परिणामस्वरूप  वास्तव  में  कुल  कितनी  धनराशि  सरकार  के  खजाते
 में  जमा  हुई  ;

 कितने  लोगों  पर  मुकदमा  चलाया  और
 उन  20  प्रमुख  व्यक्तियों  तथा  अथवा  कम्पनियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिनके  विरुद्ध

 अपवंचन  की  दृष्टि  से  मुकदमे  चलाए  गए  थे  ?

 बितत  मसत्रालय  में  राज्य  स  त्री  जनादन  :  और  वर्ष  1983,
 19864  तथा  1985  के  पहले  महीनों  क॑  दोरान  संगत  कानूनों  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के

 लिए  आयकर  और  क नद्रीय  उत्पादन  शुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  मारे  गये  छापों  की  संख्या  और

 आयकर  क  अन्‍्तगंत  जब्त  की  गई  सम्पत्तियों  की  राशि-सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पकड़े

 गए  निषिद्ध  माल  का  मूल्य  तथा  क  न्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  अधिनियम  क  अन्तगंत  क्‌  न्‍्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  की  जिसका  अपवंचन  किए  जाने  की  मंशा  तथा  इन  अधिनियमों  के  अन्तर्गत
 आरंभ  किए  गए  अभियोजनों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  |  में  दी  गई  है---देखिए  |

 इन  छापों  के  परिणाम  स्वरूप  अन्तिम  रूप  से  सरकारी  खजानों  में  आते  वाली

 वास्तविक  शुद्धराशि  का  पता  के  वल  मामलों  पर  उपथुकत  प्राधिकारियों  द्वारा  न्याय  निर्णयन  किए
 जाते के  ब्रॉद  ही

 प्रत्यक्ष  करों  के
 अन्तर्गत  चोटी  के  20  निर्धारितियों  के  नाम  तथा  उनके  द्वारा

 छिपाई  गई  अनुमानित  राशि  में  दी  गई
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 वर्ष  छापों/तलाशियों.  पकड़ी  गई  परिसंपत्तियों  चलाये  गये

 की  संख्या  निषिद्ध  माल  का/क  ०उ०शु०
 जिसका  असवंचन  किए  की  संख्या

 की  मंणा  मूल्य
 २

 प्रत्यक्ष  कर  अधिनियम

 1983-84  4332  2799.12  1756

 1984-85  )  4345  2507.59  2111

 1985-86  1246  653.93  19

 (30-6-85
 सोमा  शुल्क  श्रधिनियम

 1983  वर्ष  )  19791  1277.00  1615
 1984  19095  1827.00  1830

 1985  10423  2043.00  969

 (30-6-85
 केन्द्रोय  उत्पाद  शुल्क  तथा  मसक  अधिनियम

 1983  वर्ष  )  6173  5515.99  46

 1984  5433  6448.96  80

 1985  3051  5759.00  178

 (30-6-85

 ऋण्स ०

 (६)  वित्तीय  वर्ष  1985-86  तथा  कलेंडर  वर्ष  1985  के  आँकड़  अनन्तिम

 (४)  सीमा  शुल्क  अधिनियम  क  अन्तर्गत  दिए  गए  आंकड़ों  में  सीमा  शुल्क
 कन  स  बंधी  मामलों  में  न्‍्यून  मृूल्यकन  का  पता  लगाने  क  लिए  मारे  गये  छापे/ली  गई
 तलाशियां  शामिल  नहीं  हैं  ।

 (iii)  क  न्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  नमक  अधिनियम  के  अन्तगंत  दिखाए  गए  आंकड़े
 पता  लगाये  गये  मामलों  की  स  ख्या  तथा  क  न्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  अपवंचन  की  अनुमानित
 रकम  से  स  बंधित  है  तथा  इसमें  छापों/तलाशियों  के  आंकड़  शामिल  हैं  ।

 विवरण  2

 कर  निर्धारिती  का  नाम

 मे०  बराय  आयल  हइ  गुजरात
 ह

 श्री  ओ०पी०  दिल्‍ली
 श्री  रतन  लाल  के  ०  बम्बई
 में०  नेशनल  होटल  ग्रूप  आफ  क

 1.16  करोड़  रु०
 1.09  करोड़
 1  करोड़  से  अधिक

 37  सास
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 5  श्रीमती  ऊषा  लुधियाना  34  लाख

 6.  श्री  पी०सी०  लुधियाना  30  लाख

 7.  मं०  बम्बई  मेरिन  इ  जीनियरिंग  वर्क्सा  लि०  अम्बई  28.8  लाख
 8  श्री  जा  तिन्द्र  क  ०  बम्बई  23.85  लाख

 9.  श्रीमती  हेमा  बम्बई  22  लाख
 10  श्री  बलवीर  चन्द  लुधियाना  18.12  लाख

 11.  मं०  एस०एम०क  ०  एंड  संस  और  में  ०एस०एम०क ०
 मद्रास  18  लाख

 12.  श्री  अनिल  कुमार  बम्बई  15  लाख
 13.  श्री  विजय  एस०  बम्बई  15  लाख
 14.  श्री  अमजद  खाँ  बम्बई  15  लाख

 15.  श्री  सज्जन  कुमार  कलकत्ता  13.3  लाख

 16.  मं०  सोवासरिया  मोट्स  पार्ट्स  एंड
 अक्सेसी  शिलांग  12.94  लाख

 17.  मं०  आशा  ट्रं  डिग  बम्बई  12.76  लाख

 18.  श्री  कु  वर  मानकलाल  गुजरात  12.64  लाख
 19  श्री  धामजी  कल्याणजी  गुजरात  11.3  लाख

 20.  कुमार  जया  प्रदा  रोर  उसके  मद्रास  ]।  लाख  से  अधिक

 हीतल  पेय  और  मिठाई  बनाने  वाली  फर्मों  द्वारा  कृत्रिम  चोनो  का  आयात

 784.  भी  बाला  साहिब  विश्व  पाटिल  :  क्‍या  जानिम्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  शीतल  पेय  और  मिठाई  बनाने  वाली  कई  फर्मों  को  उनके
 उत्पादों  के  लिए  कृत्रिम  चीनी  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  की  चीनी  का  वर्ष-वार  कितना

 आयात  किया

 इस  प्रकार  के  आयात  की  अनुमति  कसे  दी  जा  सकती  है  जबकि  भारत  अपनी  चीनी

 को  विदेशों  को  नहीं  बेच  पा  रहा  और

 इस  संमय  निर्यात  कर+  तथा  देश  में  खपत  को  लिए  पृथक-पृथक  अतिरिक्त  चीनी
 का  कितना  भंडार  है  ?

 बाजिज्य  म  त्रासय  में  राज्य  मंत्री  पो०ए०  सं  :  और  जी

 उपर्युक्त  तथा  क  देखते  हुए  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 निर्यात  के  लिए  फिलहाल  चीनी  की  कोई  बेशी  मात्रा  नहीं  है  ।

 2.7.  1985  की  स्थिति  के  अनुसार  चीनी  कारजखानों  में  चीनी  क  स्टाक  28.30  लाख  मे०

 टन  के  थे  जिनका  घरेलू  ख़पत  के  लिए  उपयोग  किया  जायेगा  ।

 राष्ट्रीयकृत  व  को  के  लाभ  में  कमो

 785.  भी  बाला  साहिब  विश्व  पाठिल  :  क्‍या  बिस  भस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  अनेक  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  जमा  राष्ति  में  बढ्धि  के  बाबजूद  उनके  लाभ  कम  हो

 रहे
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 किन-किन  बेंकों  में  यह  प्रवत्ति  प्रकाश  में  आई  है

 उपयु  क्त  प्रत्येक  बेक  देश  में  ओर  देश  के  ड्राहर  उनके  कार्य  चालन  में  लाभ  की  दर

 क्‍या
 लाभ  में  कमी  किस  सीमा  तक  राज्य  उपक्रमों  द्वारा  ऋणों  की  अदायगी  न  किए  जाने

 के  कारण  हैं  और  किस  सीमा  तक  घोटाले  के  कारण  और

 इस  स्थिति  से  लिपटने  के  लिये  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मग्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  (१)  ओर  एक  विवरणं
 संलग्न  है  जिसमें  मारतीय  रिजवं  बक  द्वारा  प्रस्तुत  !993  और  1984  के  लिए  20  राष्ट्रीयकृंत
 बेकों  में  से  प्रत्येक  के  प्रकाशत  लाभ  के  आंकड़े  दिये  गये  है  ।  उन्हें  देखने  से  यह  पता  चलता  है  कि
 1983  की  तुखना  में  1984  में  केवल  6  बेकों  का  लाभ  कम  हुआ  है  ये  6  बंक  हैं  ऑफ
 बेंक  ऑफ  संण्ट्ल  बेक  ऑफ  देना  न्‍्य  बंक  ऑफ  इण्डिया  ओर  यूनाइटेड
 बंक  श्रॉफ  इण्डिया  ।

 बंककारी  विनियमन  1949  में  निर्धारित  तुलन-पत्र  और  लाभ  हानि
 लेखा  के  प्रपत्र  में  समूचे  आधार  पर  बकों  से  अपने  निगमित  परिचालनों  के  लेखाओं  को  प्रकाशित
 करने  की  श्रपेक्षा  की  गयीं  इसलिए  बंकों  की  शाखाओं  के  विशिष्ट  समूहों  के  परिचालनों  के
 संबन्ध  में  अलग  से  आंकड़े  प्रकाशित  नहीं  किये  जाते  ।

 राष्ट्रीयक्ृत  बकों  को  लाभप्रदता  पर  कई  बातों  का  प्रभाव  पड़ता  इसलिए  समूचे
 प्रभाव  को  अलग-अलग  कारणों  में  बाँटना  ब्यवहायं  नहीं  है  ।

 सरकार  और  भारतीय  रिजव  बंक  द्वारा  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  लाभ  को  बढ़ाने  के

 सवाल  की  बराबर  समीक्षा  की  जाती  बकों  को  रोकड़  और  निधियों  के  कुशल  प्रवर्ध  की  ओर

 विक्षेष  ध्यान  अपनी  परिचालन  लागत  को  कम  करने  ओर  उधार  को  क्वालिटी  में  सुधार
 प्रचार  ब्यय  और  अपने  कमंचारियों  को  दिये  जाने  वाले  समयोपरि  भत्ते  में  कटोती  वसूली  तंत्र

 को  सक्तिय  बनाकर  निष्क्रिय  अप्रिमों  में  भारी  कटोती  करने  आदि  का  पराम्ां  दिया  गया

 कार  द्वारा  हाल  ही  में  बंकों  को आयकर  अधिनियम  के  अन्तठगंत  कुछ  रियायतें  दी  गयी  सरकार

 ने  बेंकों  की  क्षेयर  पूजी  में  अभिदान  करके  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  के  पू  जी
 आधार  को  मजबूत  बनाने

 का  भी  निर्णय  लिया  भारतीय  रिजर्व  बे  ने  खाद्य  ऋणों  ओर  नकदी  प्रारक्षित  अनुपात
 राक्षियों  के  ब्याज  की  दर  भी  बढ़ा  दी  है  ।

 विवरण

 बेंक  का  ताम  प्रकाशित  लाभ
 रुपये  करोड़  में

 1983  1984
 न्‍सरकअ०-मम+कनं>५००५+ आम  दकआक  क अल  ढनमम-म-«न-मनननननीनननननिननननननननीथ नीनन8तकणतण]स  ल्‍  ल्‍क्‍

 इलाहाणद  0.0

 2.  आस्प्र  बेंक  2.48  2.64

 3.  बेंक  आफ  बढ़ौधा  8.60
 4.  बेंक  आफ  इण्डिया  5.30

 5.  बेंक  आफ  महाराष्ट्र



 4  1907  )  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4

 6.  केनरा  बेक  4.96  5.51
 4.  सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इंडिया  3.99  3.06
 8.  कारपोरेशन  बेंक  0.93  1.10
 9,  देना  बेंक  1.20  0.81

 10.  इण्डियन  बेक  1.40  1.41
 11,  इण्डियन  ओवर  सीज  बेंक  4.73  4  82
 12.  न्यू  ब  के  आफ  इण्डिया  0.72  0.26
 13.  भारियन्टल  बंक  आफ  कामर्स  0.72  0.82
 14.  पंजाब  एण्ड  धिध  बंक  0.62  0.65
 15.  पंजाब  नेशनल  ब  के  8.53  9.01

 16.  पिडीकेट  बंक  4.94  5.08
 17,  यूनियन  बेंक  ऑफ  इण्डिया  2.90  3.11
 18.  यूनाइटिड  ब  के  आफ  इण्डिया  1.36  1.18
 19.  यूनाइटिड  कमशियल  ae  के  2.36  2.36
 20.  विजया  बेंक  0.05  0.06

 निननभनगनगभगभगएगनगन2भग  निनान-++  जन
 विदेशों  को  भारतोय  गहूं  के  निर्यात  के  कारण  मूल्यों  में  कमी  अ।ना

 786.  भी  बाला  साहिब  बिखे  पाटिल  :  क्‍या  वबाणिश्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  विदेशों/पड़ौसी  देशों  को  होने  वाले  भारतीय  गेहूं  के  निर्यात

 कुछ  गेहूं  उत्पादक  पश्चिमी  देह्षों  द्वारा  मूल्य  में  भारी  कमी  करने  से  उत्पन्न  कठिनाई  का  सामना
 करता  पड़  रहा

 यदि  तो  तत्संबन्धो  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  क्‍या  हम  किसी  देश  के  साथ  सुदृढ़  सप्लाई  अनुबन्ध  कर  पाए  हैं  और
 यदि  तो  शत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाजिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  गेहूं  के  निर्यात
 के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  सोवियत  सघ  को  5
 लाक्ष  मे०  टन  गेहूं  को  पूर्ति  क ेलिए  9.4.1985  को  एक्सपोर्ट  मास्को  के  साथ  एक  संविदा  की

 इस  संविदा  के  आधार  पर  15.7.85  तक  सोवियत  संघ  को  1.26  लाख  टन  मे०  टन  की  मात्रा
 का  लदान  पहले  ही  किया  जा  चुका  इसके  अलावा  सूखाग्रस्तध  अफ्रीकी  देशों  को  सहायता  के  रूप
 में  सप्लाई  की  जाने  वाली  1  लाख  मे०  टन  गेहूं  की  मात्रा  में  से  72,903  मे  ०  टन  की  मात्रा  पहले

 ही  भेजी  जा  चक़ी
 बिदेशों  से  भारतोयों  द्वारा  प्रत्यावतित  धन

 787.  भी  बाला  साहिब  बिल्ञ  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मन्री  यह  बत।ने  की  इपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  विदेक्षों  से  मारतीयों  द्वारा  भेजे  जाने  बाले  घन  में  अकस्मात  वद्धि  हुई
 यदि  तो  पिछले  चार  महीनों  के  दोरान  भेजे  गए  धन  में  महीगा-बार  किस  दर  से

 बढ़ि  हुई
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 —__—_—  विज  नरक  ली मककिलिलििकिककिकिकिकिकलिकिकिककक लि  ककिकिकिककक  कक  कककब  ee

 इसके  कया  युक्तिसंगत  कारण  और

 दृपका  तस्करी  पर  यदि  कोई  प्रभाव  पड़ेगा  तो  कया  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादन  :  से  चू'कि  प्राधिकृत  डोलरों

 द्वारा  वर्तमान  नियमों  के  अन्तगंत  10,000/-  रुपये  या  उससे  कम  राहि  के  प्रेषणों  की  सूचना
 तीय  रिजवं  बक  को  देने  की  आवश्यकता  नहीं  होती  इसलिए  विदेशों  में  काम  कर  रहे  केवल
 भारतीयों  से  प्राप्त  प्रेषणों  के  बारे  में  ठीक-ठीक  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  फिर  चालू  वर्ष  के  गत
 पांच  महीनों  के  संबन्ध  में  निर्यात-भिस्त  प्राप्तियों  के  तुरन्त  तथा  अनब्तिम  अनुमामों  के  महोने-बार
 आँफड़ें  इत  प्रकार  हैं  :  --

 जनवरी  :  866.18  करोड़  रुपये
 फरवरी  :  748.31  करोड़  रुपए
 मां  :  889.68  करोड़  रुपए
 अप्रैल  :  571.31  करोड़  रुपए
 मई  :  693.82  करोड़  रुपए

 उपलब्ध  आंकड़े  )
 उपयु  क्त  आंकड़ों  सकल  निर्यात-भिन्न  प्राप्तियों  के  द्योतक  हैं  जिनमें  से  प्र षर्णोਂ

 से  संबन्धित  प्राप्तियों  के  चार  अर्थात्‌  (i)  परिवार  (1)  अनिवासी

 (iii)  प्रवासी  अन्तरण  और  (५)  मनी  आइंर  प्राप्तियों  के  नौवहन  बीमा
 लाभांश  पयंटन  प्राप्तियों  आदि  के  फलस्वरूप  प्राधिकृत  डीलरों  के  माध्यम  से

 प्राप्त  होने  वाली  राशि  शामिल
 विदेशों  से  प्राप्त  होने  वाले  प्रेषणों  में  वृद्धि  होने  अथवा  कमी  होने  से  उसका  तस्करी

 पर  क्या  प्रमाव  इस  बात  का  निर्धारण  करना  कठिन  है  ।

 मैंगलोर  में  कब्र मुख  के  पेलेट  बताने  के  संयंत्र  खालू  किया  जाता

 788,  भ्री  एस०  कर्ण  क्‍्रययर  :  क्‍या  खात  और  कोयला  सम  श्रो  यह  बहाने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 है

 मंगलोर  में  कुद्र मुल  स्थित  पेलेट  बनाने  के  संयंत्र  को  कब  तक  चालू  किए  जाने  की

 संभावना

 (a)  पैलेट्स  का  निर्यात  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  का  बिचार

 हन  पेलेट्स  का  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किए  जाने  की  संभावना  ओर

 इस  संयंत्र  की  अनुमानित  लगात  लागत  कितनी  है  ?

 इस्पात  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  मठबर  :  मैंगलोर  में  पेलेट  प्लांट  के

 1985  के  अम्त  तक  चाल  हो  जाने  की  संभावना  है  ।
 परीक्षण  के  तौर  पर  पैलेटों  का  पोत  लदान  85  में  शुरू  हो  जाने  की

 बना
 मैसर्स  कदर मुख आयरन  ओर  कंपनी  लि०  ने  पेलेटों  की  सप्लाई  के  लिए  इंडोनेशिया

 की  मैससं  पी०  टो०  के०  एस०  के  साथ  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  ।  अन्य  देशों  को
 पेसेटों  का  निर्यात  करते  की  सम्भावनाओं  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 इस  पेलेट  प्लांट  की  स्वीकृत  लागत  103.50  करोड़  क्पए
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 कम  कोसत  के  कपड़  के  उत्पादन  को  मिल  क्षेत्र  से  हयकरघा  क्षेत्र
 में  अंतरित  करता

 789.  भोमती  किशोरों  सिह  :  क्‍या  पूर्ति  और  बस्त्र  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  कम  कीमत  के  कपड़े  के  उत्पादन  का  दायित्व  मिल  क्षेत्र  से हृथकरधा

 क्षेत्र  में अन्तरित  किया

 क्‍या  इससे  इस  प्रकार  के  कपड़े  के  उत्पादन  की  लागत  में  वृद्धि  हो
 इस  परिवततंत  से  सरकार  को  कितनी  अतिरिक्त  राज  सहायता  का  भार  बहन  करना

 और

 हथकरघा  क्षेत्र  में  रोजगार  पर  इसके  प्रभाव  सहित  इस  निर्णय  के  अन्य  प्रभाव
 होंगे  ?

 पूति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  चर  दाखर  (१)  1985  में  घोषित
 वस्त्र  नीति  में  यह  व्यवस्था  है  कि  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  नियंत्रित  कपड़े  का  उत्पादन  मिल
 क्षेत्र  से हयकरघा  क्षेत्र  को  सौंप  दिया  जाय  ।

 इस  कदम  के  फलस्वरूप  इस  किस्म  के  कपड़  की  उत्पादन  लागत  बढ़ने  की  आक्षा
 नहीं  है  ।

 चूकि  धोतियों  और  साड़ियों  के  संबन्ध  में  जनता  कपड़े  और  एन०  टी०  सी  नियंत्रित
 कपड़  के  लिए  आधिक  सहायता  की  दर  एक  समान  है  अतः  इस  परिबतेत  के  परिणाम  स्वरूप  कोई
 अतिरिक्त  आर्थिक  सहायता  नहीं  होगी  ।

 इस  निर्णय  के  प्रभाव  निम्नोकत  प्रकार

 (1)  भ्र्ध  राजधार  और  बेरोजगार  ब्रुनकरों  को  ज्यादा  सतत  ओर
 उपभोक्ता  पसन्‍्दों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कपड़े  की  सस्ती  किस्मों  का  उत्पादन  ।

 कस्टम  अधिकारियों  द्वारा  मंसस  तितली  एक्सपोर्टंस  प्राइबेट

 गई  दिल्‍ली  का  माल  पकड़ा  जाना

 790.  डा०  गोरो  दांकर  राजहूंस  :  क्या  वित्त  सज्रो[यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  ने  1985  के  अन्तिम  सप्ताह  के  दोरान  मेससं
 तितली  एक्सपोर्ट  प्राइवेट  नई  दिल्‍ली  का  लाखों  रुपए  का  माल  रोक  लिया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मेससं  तितली  एक्सपोर्ट  प्राइवेट  नई  दिल्‍ली  को
 आयात-निर्यात  लाइसेंस  का  उल्लंघन  करते  पाया  गया  भर

 (7)  यदि  तो  की  गई  जांच-पड़ताल  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  सरकार  का  मंसस  तितली
 एक्सपोर्ट  प्राइवेट  नई  दिल्‍ली  के  विदद्ध  क्या  अग्रेतर  कार्य वई  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  जमादंत  पुजारो  ओर  निर्यात

 1977  और  सीमा  शुल्क  1962  के  संदिर्ध  उल्लंघन  के  सीमा  शुल्क
 अधिकारियों  के  पालम  हृथाई  अह्डुं  पर  स्थित  कार्गो  वेअरहाउस  से  मेससे  तितली  एक्सपोर्ट स
 प्राइवेट  नई  दिल्‍ली  की  99,000  रु०  मूल्य  की  सूती  बिजलीकरधा  तेयार  क्षुदा  पोशार्के

 पकड़ी  हैं  ।
 मामले  की  जांच-पड़ताल  को  जा  रही  है  ओर  जांच-पड़ताल  पूरी  होने  पर  अगली

 कायंबाही  की
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 सेसस  एयरो  टू  डसे  लिमिटेड  हारा  नकली
 माल  का  सियांत

 डा०  गोरी  हांकर  राजहुंस  :  क्या  वित्त  म॒  श्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
 कया  यह  सच  है  कि  मेसस  एयरों  ट्रेंड्स  नई  दिल्‍ली  को  असली

 माल  के  स्थान  पर  नकलौ  माल  निर्यात  करते  हुए  पाया  गया  जंसाकि  26  दिल्‍ली  कै
 सस्‍्तान  टाइन्‍्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 ह

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबन्ध  में  अछ  तक  कया  का  रंबाई  को  गई

 क्‍या  सरकार  का  इस  फर्म  का  आयात-निर्यात  लाइसेंस  रह  करने  का  विचार  और
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  स्त्री  जमादंन  ओर  यह  फया  गया
 था  कि  मे  ०  ऐरो  ट्रेंड्स  नई  दिल्ली  ने  1985  के  दोरान  एक  जाली  हिपिग  बिल
 पर  2,88,000  रुपए  मूल्य  को-एक्स-रे  ट्यूबों  की  एक  खोप  का  निर्यात  किया  जालसाजी  का
 पता  लगने  मे०  एअर  इ  डिया  के  जरिए  माल  की  डिलीवरी  रोक  लो  गई  थी  ओर  खप  जांच
 के  लिये  वापस  मंगवा  ली  गई  थी  ।  माल  घोषणा  के  अनुसार  पाया  गया  किंतु  दस्ताबेजों  की  कबित
 जालसाजी  के  लिए  उसे  पकड़  लिया  गया

 और  मामले  में  जांच-पड़ताल  की  जा  ₹ही  है  और  इस  मामले  में  अगली
 बित

 का  रंवाई  आयात-निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  के  साथ  परम  करके  की  जाएगी  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  हुयाई  झाड्टों  पर  अवध  साल  का  पकड़ा  जाना
 792.  डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  ;:

 )  क्या  देश  में  प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  ने  गत  3
 महीनों  के  दोरान  भारी  मात्रा  में  अवेध  सोना  और  ड्रग्स  जादि  पकड़े

 यदि  तो  पकड़ी  गई  बस्तुओं  का  ब्योरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  कितने  लोगों
 को  गिरफ्तार  किया  गया

 इस  प्रकार  की  तस्करी  की  गतिविधियों  पर  कड़ी  नजर  रखने  के  लिये  सरकार  का
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 इन  मामलों  में  गिरफ्तार  किए  गए  ब्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  आगे  क्‍या
 वाई  की  गई  है  ?

 बिस  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जतादत  :  और  देक्ष  में  प्रमुल

 अम्त  राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  सीमा  प्राधिकारियों  अप्रल-जून  1985  की  अवधि  के  दोरान

 पकड़ी  गई  सुख्य  मदों  का  बिवरण  ओर  इस  बारे  में  मिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या

 नुसार  ५
 मूल्य  :  रुपये  में  )

 सोता  घड़ियां  कपडे  अनिष्टकर  मुद्रा  भ्रग्य  यांग  गरपतार
 मादक  किए  गए

 द्व्य  व्यक्तियों  की
 संल्या

 700.08  25-89  87.97  32,007.  5$.33  68.26  969.60  295
 आंकड़े  अनस्तिम  हैं  ।
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 तस्करों  के  खिताफ  अभियान  तेज  कर  दिया  गया  सीमा  झलक  विभाग  के

 रक  तथा  आसूचना  तंत्र  को  कर्मचारियों  ओर  उपकरणों  की  दृष्टि  से  सुदृढ़  बना  दिया  गया
 इसके  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  के  संबंधित  प्राधिकारियों  के  साथ
 ताल-मेल  स्थापित  करके  समुचित  तस्करी  निवारण  उपाय  किए  जाते  यथोपेक्षित  समुचित
 चघारी  कार्यवाही  करने  के  लिए  तस्करी  और  अ्रभिग्रहणों  की  प्रवत्तियों  की  सतत  समीक्षा  की  जाती

 तस्करों  के  छ्लिलाफ  विम्राजीय  कार्यकाही  किए  जाने  के  साथ-साथ  न्यायालय  में
 दर्में  फलाकर  भी  सएत  कार्यवाही  को  जाती  ढपथुक्त  मामलों  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा
 तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  अधीन  निवारक  नजरबन्दी  को  फार्यवाही  भी  की  जाती  है  ।

 पाकिस्तान  को  गेहू  का  निर्यात

 793.  डा०  चमाशखर  ज़िपाठो  :  क्‍या  वाणिज्य  मरतञ्रों  यह  बताने  की  कृपा  करंगे
 क्या  सरकार  पाकिस्तान  को  गेहूं  का  निर्यात  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहो

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  ओर  किस  छात॑  पर  गेहूँ  का  निर्यात  किया
 कौर

 )  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  पाकिस्ताल  से  कोई  समझोता  हुआ  है  ?

 बाणिज्य  मत्नालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  पाकिस्तान  को

 बेहूं  के  निर्यात  के  प्रयास  जारी  तथापि  पाकिस्तान  को  गेहूं  के  निर्यात  के  लिए  कोई  संविदा  नहीं
 की  गई

 नहझ्ोले  पदार्थोਂ  को  तस्करी  रोकने  के  लिए  पाकिस्तान
 के  साथ  बातचीत

 794.  डा०  चन्द्र  शांखर  त्रिपाठी  :  क्या  वित्त  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  नक्षीले  पदार्थों  की-तस्करी  को  रोकने  के  लिए  पाकिस्तान  के  साथ

 बातचीत  की  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  मुद्द  कया  हैं  ।

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  पुजारो  )  :  नाकोंटिकस  को  रोकने  के
 तरीकों  के  बारे  में  भारत-पाकिस्तान  संयुक्त  आयोग  की  नई  दिल्‍ली  में  दिनांक  2  से  4  1985
 वक  आयोजित  दूसरी  बंठक  में  चर्चा  की  गई

 इस  बात  पर  सहमति  हो  गई  थी  कि  दोनों  देशों  के  अपने-अपने  असूचना  तथा  प्रवर्तन

 श्रमिक  नाकोटिक्स  के  गिरफ्तार  ब्यक्तियों  ओर  अन्य  संगत  ब्योरों  के  बारे  में  आपस
 में  एक-दूसरे  को  समुचित  का  रंवाई  के  लिए  जानकारी  देंगे  और  हवाई  अड्डों  ओर

 स्पन्न  मार्गों  के जरिए  पाकिस्तान  भोर  भारत  के  बीच  तोकोंटिक्स  की  तस्करी  करने  बाले  सन्दिष्ष
 व्यक्तियों  के  बारे  में  अधिक-से-अधिक  गुप्त  सूचना  एकत्र

 [  प्रगुवाद  ]
 डड़ोलशा  से  नियति  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कदम

 95.  श्री  चिताभणि  जता  :  :  क्‍यों  थोणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  से  किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  जा  रहा
 उड़ौसा  से  बर्व  1983-84  भोर  1984-85  के  दोरात  दक्त  वस्तुओं  का  कितना  निर्यात

 किया
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 क्‍या  उड़ोसा  से  निर्यात  में  1984-85  में  बद्धि  हुई  यदि  हां  तो  और
 उड़ीसा  से  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 थाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  )  से  राज्य-वार  निर्यात

 आंकड़े  संकलित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।  निर्यात  संवर्धन  उपाय  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  उत्पाद-बार

 मित  किए  जाते  हैं  |
 कोयल  के  मल्‍यों  में  बढ़ि

 796.  श्री  चिन्तामणि  जना  :  क्‍या  खान  भ्लोर  कोयला  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ‘

 क्या  राष्ट्रीय  करण  के  बाद  कोयले  के  मूल्यों  में  छः  बार  संशोधन  किया  गया
 वर्ष  1974  में  कोयले  का  प्रति  टन  मूल्य  कितना  था  ओर  वर्तमान  मूल्य  कितना

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कोयले  के  दाम  बढ़ाने  को  है  ओर  यदि  तो

 क्‍या  सरकार  को  कोयले  की  खपत  करने  वाले  उद्योग  संध  की  ओर  से  देश  में  कोयले
 के  दामों  में  हुई  बद्धि  के  विरुद्ध  कोई  अम्यावेदन  मिला  है

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  थौर

 इस  सबंध  में  सरकार  ने  कया  कायंवाही  को  है  ?
 खान  ओर  कोयला  मंत्री  (  श्री  बसंत  :  ($)  हां  ।

 वर्ष  1974  कोल  इंडिया  लि०  द्वारा  उत्पादित  कोयले  की  ओसत  खान-मुहाना
 कीमत  र०  47.50  प्रति  टन  और  सिगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  लि०  द्वारा  उत्पादित  कोयले की  खान

 मुहाना  कीमत  रु०  50.50  प्रति  टन  कोल  इंडिया  लि०  ओर  पसिगरेनी  कोलियरीज  कंपनी
 लि०  द्वारा  उत्पादित  कोयले  की  वतंमान  औसत  खान-पुहाना  की मत  र०  183.00  और  रु०

 192.00  प्रति  टन  है  ।
 से  कोयले  की  कोमतों  में  प्रत्याश्षित  वृद्धि  के विरोष  में  उपभोक्ता  क्षेत्रों  से  कुछ

 अभिवेदन  प्राप्त  हुए  परन्तु  इस  संबंध  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 [  हिन्दो  ]

 संयक्त  राष्ट्र  कार्यक्रम  के  ध्म्तगंत  बित्तपोषित  योजनाएं
 797.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  क्‍या  विक्ष  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देहा  में  इस  समय  संयुक्त  राष्ट्र  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  वित्त-पोषित  योजनाओं  के  नाम
 बया  भोर

 इन  योजनाओं  को  उक्त  कारयंक्रम  के  अन्तर्गत  कितनी  धनराष्षि  प्रदान  की  गई  है  और
 इतको  प्रगति  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादग  :  और  सम्बद्ध  ब्यौरा
 अनुबन्ध  में  प्रस्तुत  है  ।

 थालय  में  रखा  गया  ।  दलिये  संख्या  एल०  ढी०  1240/85]
 बिसान  दुर्घटना  होर  बाढ़  आदि  के  परिणामस्वरूप  देय  थोसा  राशि

 798.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  क्‍या  बिक  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  1984-85  के  दोरास  विमान  उपद्रयों  भौर  तुफानों  के

 परिणाम  स्वरूप  बीमे  की  देय  घन  राष्षि  का  ब्योरा  क्या  और
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 इन  उपद्रवों  ओर  प्राकृतिक  आपदाओं  के  क्षिकार  लोगों  में  से  कितने
 प्रतिशत  की  बीमे  क्री  घनराक्षि  की  अदायगी  कर  दी  गई  है  ओर  कितने  प्रतिद्वत  लोग  बीमा  छ्षुदा  थे  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनाद न  1984-85  के  दोरान  देय

 कुल  बोमा  दाबों  का  विभाजन  निम्न  प्रकार  से  हैं  --

 बुघेटना  का  कारण  राधि
 यम  ~  ee  >  लीन  +काम  ०  हक  ज+  -  जपपपभाप5++ न्‍

 रुपयों
 वायुयान  दुघंटनाएं  168.07

 बाढ़/तूफान  63.56
 दंगे  103.10

 —

 दुघंटनाओं  के  शिकार  व्यक्तियों  में  से  93%  को  प्रतिपूर्ति  दावे  देय  एयर
 इण्डिया  के  वायुयान  के  307  यात्रियों  के  दावों  के  वास्तविक  भुगतान  का  निर्धारण
 विभिम्न  बातों  अर्थात्‌  मृत  यात्रियों  की  आमदनी  आयु  इत्यादि  पर  निर्मर  करेगा  ।
 बाकी  बचे  7९  ध्यक्ति  एयर  इण्डियन  एयरलाइल्स  के  कर्मी  दल  के  सदस्य  जिनका
 साधारण  बीमा  निगम  के  पास  दुर्घटना  बोमा  का  कोई  कवच  नहीं  इन  वाहक  कम्पनियों  की
 अपने  कमं  चारियों  के लिए  अपनी  बीमा  योजना  साधारण  बीमा  निगम  की  सहायक  कंपनियों  को

 तुफान  ह॒त्यादि  में  अन्तग्रंस्त  व्यक्तियों  के  दुषंटना  दावों  का  भुगतान  नहीं  करना  होता  है
 जब  तक  कि  इन  लोगों  ने  व्यक्तिगत  रूप  से  अलग  दुषघंटता  बीमा  कवच  न  प्राप्त  किया  हो  ।  ऐसे

 जिन्होंने  व्यक्तिगत  रूप  से  दु्धेटना  पालिसियां  घारण  की  हुई  थीं  तथा  जो  व्यक्ति  ऐसी
 नाथ्वों  में  अन्तग्र सत  उनका  ब्योरा  फिलहाल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ह

 [  अनुवाद  ]
 जिला  प्रामीण  बंक

 799,  श्रो  राम  प्यारे  पनिका  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  सभी  जिलों  में  ग्रामीण  बेंक  छोलने  का  तिर्णय  किया  यदि

 हां  तो  तत्सम्बन्धी  लक्ष्य  क्‍या

 इन  ग्रामीण  बेंकों  की  स्थापना  का  उद्देश्य  कया  और

 देश  में  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  पर  अब  तक  कितनी  राशि  खर्च  को  जा

 चुकी  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनाद न  ओर  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 बेकों  की  स्थापना  कम  लागत  वाली  संस्थाओं  के  रुप  में  क्री  गई  ये  बेंक  अनिवायं  रूप  से  ग्रामीण
 क्षेत्रों  मे ंऋणों  के  मामले  में  अन्तर  की  पूर्ति  करते  ये  बंक  छोटे  छोटे  ओर  सीमांतक

 भूमिद्दीन  करोगरों  मोर  छोटे  उद्यमकर्ताओं  जंसे  सीमित  प्रकार  के  ग्राहकों  जिनकी
 वार्षिक  झाय  6500  रुपये  से  अधिक  नहीं  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करते  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  के  अन्त  322  जिलों  में  183  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  कार्य रत  सातवीं  पंच्रचर्षी  4  योजना
 में  नये  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  स्थापित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्रत्येक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  +ो  चुकता  छोयर  पूंजी  25  लाख  रुपये  होती  है  जिसमें
 भारत  सरकार/राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  की  सरकार  थोर  प्रायोजक  बेक  का  थ  ददान  50:  51:35  के
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 अनुपात  में  इस  प्रकार  183  क्षेत्रीय  भ्रामीण  बेंकों  की  दोयर  पू  जी  में  प्रत्येक  जभिदाता  के

 हिस्से  को  रकम  इस  प्रकार
 लाख  रुपये

 .....  28050  7
 राज्य  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र  686.25
 प्रायोजक  बेंक  1601.25

 जोड़  4575.00
 -

 जज  जज  किाजफकओआ आज
 बम्बई  में  इकाइयों  कपड़ा  सिलों  का  आधुनिकोकरण

 800.  भ्री  रामस्वकृप  राम
 भरी  मुरलीधर  माने

 क्‍या  हाल  हो  में  सरकार  ने  बम्बई  क्षेत्र  की  कपड़ा  मिलों  का  प्रबन्ध  ग्रहण  कियौ
 क्‍या  सरकार  का  इन  इकाइयों  को  अधिक  सक्षम  बनाने  देतु  चलाने  का  विचार

 )
 :  क्या  पूति  ओर  बस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  ती  इन  इकाइयों  को  चलाने  का  अधिकार  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं  जिससे  कि  सभी  इकाइयों  को  सक्षम  रूप  से  चलाने  के  लिए  इनका  तुरम्त  अपेक्षित

 भ्राघुनिकीक रण  किया  जा  ओर

 क्‍या  सरकार  का  विद्यार  रुग्ण/बन्द  इकाइयों  का  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  से  पूर्व  समुचित
 विधान  बनाने  का  है  जिससे  कि  स्वामित्व  के  बारे  में  पहले  मालिकों  के  साथ  कानूसी  लड़ाई  करने  से

 बचा  जा  जिससे  अन्यथा  इन  इकाइयों  के  चलाने  ओर  इन्हें  सक्षम  बनाने  हेतु  उनके

 करण  के  काम  में  कोई  ध्यवधान  पड़ेगा  ?

 पूति  ध्लौर  वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्री  चरद्र  शंखर  जी  हां  ।

 तथा  जी  हाँ  ।  जून  का  मास  के  अधिग्रहण  किए  गए  वस्त्र  उपक्रमों  में

 से  तीन  ने  लाभ  दर्शाया  ।  इन  एककों  का  आधुनिकीकरण  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  किया

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  संमाध्यताओं  की  जांच  कर  रही

 जब  भी  सरकार  किसी  एकक  के  अधिग्रहण  के  लिए  विनिएचय  लेती  है  तब  वह

 ब्रहण  की  कार्यपंद्धतियों  सहित  सभी  पहलुओं  पर  यथा  संभव  विचार  करतो  है  ।

 मणिपुर  तथा  आस-पास  के  राज्यों  क  ब,नकरों  को  सस्ता
 धागा  उपलब्ध  होना

 जी  एस०  टोस्बी  क्या  पूति  ओर  बस्तर  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मणिपुर  और  उसके  आस-पास  के

 श्यों  में  हृथक  रथा  बुनकर  समाप्त  होने  के  कगार  पर  पहुंच  गए  हैं  क्योंकि  उन्हें  सस्ता  धागा  नहीँ
 मिल  रहा

 ॥

 यदि  तो  उक्त  कमी  को  दूर  करने  के

 लिए क्या कम उठाए जा रहे क्या सरकार इस विषय पर विस्तुत रिपोर्ट मंगाने के लिए एक उच्च स्तरीय बष्ययम दल इस्फाल भेजने के बारे में विचार भोर यदि तो कथ !
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 पति  ओर  बस्त्र  समन्ञ्आालय  के  राज्य  मंत्री  चम्त्र  शाक्षर  :  नहीं  ।
 कार  के  ध्यान  में  ऐसा  कोई  उदाहरण  नहीं  भाया  है  ।

 ह

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
 मेससे  सी०  जे०  इ  टरनेशनल  होटल्ज  लिमिटेड  को  पूरो-डालर  ऋण

 प्राप्त  करने  को  स्वीकृति
 802.  श्री  एस०  एम०  गुरद्डी  :  क्या  विस  मंत्री  मंसस  सी०  जे०  इ  टरनेशनल  होटल्ज

 लिमिटेड  को  यूरो-डालर  ऋण  प्राप्त  करने  की  स्वीकृति  देने  के  बारे  में  दिनांक  3  1985  के
 झतारांकित  प्रधन  संख्या  514  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  मेससे  सी०  जे०  इंटरनेशनल  लिमिटेड  ने  अन्धक  पत्र  प्रस्तुत  कर  दिया  बभौर
 यदि  तो  लीड  बेक  के  निदेशों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  कंपनी  के  विरुद्ध  क्या

 कारंगाई  की  गई  है  ?
 बित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादेन  पुआरो  कम्साशियम  के  अग्रणी

 बेंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  कंपनी  द्वारा  वित्तीय  सस्थाओं  ओर  बंकों  के  पक्ष  में  सहायक
 दहग्लिश  बन्धक-पत्र  12  1985  को  निष्पादित  किया  गया  था  ।

 यह  प्रश्न  उस्पन्न  नहीं  होता  ।
 प्रांप्र  प्रदेश  में  लोह  अयस्प  खनम  पट्ट  मंजर  किया  जाना

 803.  भरी  ई०  प्रययापु  रेड्डी
 :  क्या  इस्पात  छान  ध्ोर  कोयला  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 भ्रांभ्र  प्रदेश  राज्य  में  लोह  अयस्क  के  संबन्ध  में  कितने  खनन  पट्ट  स्वीकृत  किये
 वर्ष  1984-85  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  लोह  अयस्क  का  मिर्यात  क्रिया  ओर

 क्या  सरकार  आंध्र  प्रदेश  में  लोह  अयस्क  खनन  पट्टों  करा  नवीकरण  किया  जाना
 स्थगित  कर  रही  है  और  यदि  तो  उसका  क्‍या  आधार  है  ?

 लान  और  कोयला  मन्‍्त्री  बसंत  :  बं  1984-85  के  दोरान
 आन्प्र  प्रदेश  सरकार  की  सिफारिशों  पर  केन्द्र  सरकार  ने  उस  राज्य  में  खनन  पट्टा  अनुदानों  का

 अनुमोदन  किया  ।
 ह

 वर्ष  1984-85  के  दोरान  25.32  मि०  टन  लोह  अयस्क  का  निर्यात  किया
 गया  ।

 नहीं  ।
 बेकों  में  घोटाले

 804,  भरी  ई०  रेड डो  :  क्‍या  वित्त  सम्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
 वित्तीय  वर्ष  |  अप्र  1984  से  31  मार्च  1985  के  दोरान  बेंक  घोटालों  के  कितने

 मामले  पकड़े  गए  जिनसे  बेकों  को  नुकसान
 बेंकों  के  इन  मामलों  में  लगभग  कितनी  राशि  का  घोटाला

 कितने  मामलों  में  अपराधियों  को  अपराध  स्थायालयों  द्वारा  आरोप  पत्र  दिया  भर
 बेंक  में  हुए  घोटालों  का  पता  जांच  करने  तथा  मुकदमा  चलाने  के  लिए  क्‍या

 कोई  जांच  तंत्र
 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्जी  जनादन  :  |  1984  से  31

 1985  तक  के  वित्तीय  वर्ष  में  सरकारी  क्षेत्र  के  28  बेंकों  द्वारा  भारतीय  रिजयवं  बेंक  को  सूचित
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 किए  गए  घोटालों  की  संरुया  और  उनमें  अस्तग्रंस्त  राशि  चाहे  इन  घोटालों  के  घटित  होने  की  तारीख
 कोई  भी  हो  का  ब्योरा  तीचे  दिया  गया  है  :--

 नि  -  न  ५,

 घोटालों  की  संख्या  अम्तग्रंस्त  राशि

 2339  40.25  )

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  यह  जरूरी  नहीं  कि  इन  घोटालों  में  अन्तग्रस्त
 राषि  बेकों  की  हुई  हानि  की  राह्षि  दूयोतक  क्‍योंकि  बेंकों  द्वारा  दिये  गये  अग्रिमों  के  कवच  के
 रूप  में  उनके  पास  प्रतिभुतियाँ  भी  होती  इसके  बेक  उचित  राहूग  प्राप्त  करने  के  लिए
 दोवानी  और  फौजदारी  मुकदमें  भी  वायर  करते

 ऐसे  मामलों  की  संख्या  की  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहों  जिनमें  अपराधियों  को

 फौजदारी  अदालतों  में  चाजंशीर्ट  किया  गया  है  1  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  198

 1983  और  1५84  (30  1984  सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों  के  [00  कमंचारियों  को  घोटालों

 में  अन्तग्रस्स  होने  के कारण  दोषी  ठहराया  गया  है  ।

 सभी  बेंझों  में  आस्तरिक  निरीक्षण  किये  जाते  हैं  श्लौर  उनमें  अपनी  अपनी  सतकंता

 मशीनरी  होती  मिरीक्षक  समय-समय  पर  सभी  छ्ाल्ाओं  का  निरीक्षण  करते  जब  बेकों  के

 सतकंता  तंत्र  के  नोटिम  में  अनियमितताएं  लायी  जाती  हैं  तब  उनके  द्वारा  उन  अनियमितताओं  का

 निरीक्षण/जांच  जाती  जब  कभी  किसी  बंक  को  घोटाले  का  पता  चलता  है  या  कोई  घोदाला

 उसके  मोटिस  में  लाया  जाता  है  तब  बेक  प्रारभिक  जांच  करता  है  और  निष्कर्षों  के  आधार  पर

 विभागीय  जांच  का  निर्णय  लेता  है  या  मामले  को  स्थानीय  पुलिस/केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंप  देता

 है  विभागीय/केंद्रोय  जांच  ब्यूरो|पुलिस  जांच  के  आधार  पर  बेंक  अपने  कर्मचारियों  को  दण्ड  देता  है
 या  उनके  खिलाफ  मुकदमा  दायर  करते  हैं  जिन्हें  घोटालों  के  लिये  जिम्मेदार  पाया  जाता  हैया
 जिसकी  कोताहो/अप्तायघानी  के  कारण  घोटाला/घोटाले  हुआ  हो।हुए  हों  ।

 मध्य  प्रदेश  में  नये  क्ष  त्रीय  प्रामोण  बंक  खोलना

 805.  भरी  प्रताप  भानु  दार्मा  :  क्या  वित्त  मग्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मध्य  प्रदेष  में  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  कुछ  नए  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बंक  खोलने  की  अनुमति  दी  ओर
 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विश  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जतादंन  और  सरकार  ने  चालू  वित्तीय

 वर्ष  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  के  ग्वालियर  और  दतिया  जिलों  के  लिए  क्षेत्रीय  प्रामोण  बेक  खोलने  के

 प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  है  ।  संन्‍्ट्रल  बंक  ऑफ  इण्डिया  से  जो  इस  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  का

 प्रायोजक  बेंक  आवश्यक  कारंवाई  करने  के  लिये  वह  दिया  गया  है|

 थं  को  द्वारा  गृह  निर्माण  ऋण  विया  जाना

 806.  भी  सोभमाद्रीहवरा  राज  :  क्‍या  बितत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  राष्ट्रीयकृठ  बेंकों  से  कुल  ऋण  का  एक  प्रतिशत  से  अधिक  आवास  ऋण  देने  की

 अपेक्षा  नहीं  की
 क्‍या  सरकार  को  यह  जातकारी  है  कि  यह  निदेश  आवास  कार्य क्रम  के  द्रुत  विस्तार

 में  बाधा  उत्पस्त  कर  रहा  भौर
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विभयार  इस  सीमा  को  बढ़ाकर  कम  से  कम  तीन
 हात  करने  का  है  ?

 वित्त  भन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  से  आवास  ऋणों  के  लिये
 भारतीय  रिजय॑  बेंक  द्वारा  जारी  किये  गये  बतंमान  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनसार  अनुसूचित
 बाणिज्यिक  बं  को  से  पात्र  श्रेणी  के  ऋणकर्ताओं  को  मकान  बनाने  के  लिए  गत  वर्ष  की  किसी
 रित  तारीख  को  कुल  अप्रिमों  के  0.5%  तक  ऋण  मंजूर  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  इस  समय

 च
 के  पास  कुल  ऋणों  में  आवास-ऋणों  के  हिस्से  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं  है  ।

 इण्डियन  ठोब को  कंपनी  के  उत्पाद  शुल्क  के  मामलों  के  बारे  में  विशेष  संल
 द्वारा  निजय

 807.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  कया  जिस  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
 कया  इृण्डियन  टोबंको  कंपनी  लिमिटेड  के  उत्पादन  शुल्क  के  विभिन्‍न  म।मलों  को

 निपटाने  के  लिये  स्थापित  किये  गये  विशेष  सैल  द्वारा  इस  कंपनी  के  उत्पादन-शुल्क  के  मामलों  के
 बारे  में  निर्णय  करना  शुरू  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 यदि  महीं  तो  कब  से  कार्य  शुरू  किए  जाने  की  संभावता  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  मेससं  आई०टी०सी  ०  लि०

 द्वारा  निर्मित  सिगरेटों  के  शुल्क-निर्षारित  मुल्य  के  निर्धारण  के  संबन्ध  में  उक्त  कंपनी  को  जारी  किये
 गये  कुछ  कारण  बताओ  नोटिसों  से  संबन्धित  मामले  न्‍्याय-निर्णयन  हेतु  निरीक्षण  तथा  लेखा-परीक्षा

 महानिदेशक  शुल्क  ओर  केंद्रीय  उत्पादन  गई  दिल्‍ली  को  सोंपे  गये  थे  ।  कंपनी  से  इन
 कारण  बताओ  नोटिसों  के  अन्तिम  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुए  इसके  कर्माटक  उच्च
 लय  ने  यह  निदेश  दिया  है  कि  मेससं  आई०  टी०  सी०  लिमिटेड  द्वारा  दायर  की  गई  रिट  याचिका
 के  निपटान  होने  तक  अथवा  स्यायालय  द्वारा  और  आदेश  जारी  किये  जाते  तक  केंद्रीय  उत्पादन

 शुल्क  समाहर्तालय  बंगलोर  से  सम्बन्धित  मामले  के  संबन्ध  में  कोई  अन्तिम  आदेश  पारित  नहीं
 किया  जाना  है  ।

 कसी  को  पूरा  करने  के  लिये  छोटे  रेशे  की  रई  का  आयात

 808.  भ्री  हरिहर  सोरत  :  क्‍या  पूति  झौर  बस्तर  संत्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे

 क्या  देश  में  छोटे  रेशे  की  रुई  की  कमी

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  छोटे  रेशे  की

 €ई  का  भ्रायात  क रने  का

 छोटे  रेक्षे  की  रुई  का  आयात  किस  देश  से  किया  और
 वर्ष  1985-86  में  छोटे  रेशे  की  रुई  की  कुत  कितनी  गांठ  आयात  करने  का  विभार  है  ?

 पूर्ति  और  बत्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चंद्र  दाखर  :  से  रुई  परामर्शी
 बोर्ड  द्वारा  किए  गए  अद्यतन  मूल्यांकन  के  चालू  रुई  मौसम  के  दोरान  छोटे/मध्यम  स्टेपल  रुई
 की  कमी  होने  की  संमावना  इसलिए  सरकार  ने  चालू  रुई  मौसम  के  दोरान  भारतीय  रुई  निगम
 की  मार्फंत  छोटे/मध्यम  स्टेपल  की  एक  लाख  गांठ  आयात  करने  का  विनिश्थय  किया  वह

 देश|वे  देषा  जहां  से  रई  का  आयात  किया  हमारी  श्राषप्यकताओं  के  अनुसार  उपयुक्त  हुई  की

 कीमत  भादि  पर  लिमंर  करेगा  ।
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 कपड़  को  तस्करी  रोकने  के  लिये  उपाय

 809.  श्रो  हरिहर  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  कपड़े  को  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  कदम  उठाए
 यदि  तो  इसके  लिए  कया  विशिष्ट  कदम  उठाए  गए

 यदि  तो  देश  में  कपड़े  की  तस्क  री  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार
 ;  गौर

 हैः  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  भर  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 इस्पात  के  क्षत्र  में  सहयोग  हेतु  भारत  वियतनाम  समझोता

 810.  श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रहों  :  क्‍या  स्नान  प्लोर  कोयला  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस्पात  क्षेत्र  मे ंसहयोग  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  वियतनाम  के
 मशीन  ओर  घातु  मंत्री  के  हाल  ही  के  दोरे  के  समय  किसी  द्विपक्षीय  समकोते  पर  हस्ताक्षर  किये
 गए

 यदि  तो  क्या  उस  देक्ष  को  इस्पात  का  निर्यात  करने  की  संभावनाओं  का  पता
 लगागा  गया  ओर

 तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  बिभाष  में  राज्य  मंत्रों  के०  नठबर  :  जी  नहीं  ।
 ओर  प्रएन  ही  नहीं  उठते  ।

 थीम  के  साथ  ध्यापार  सम्बस्ध  सुशढ़  बसामे  के  लिये  कार्यवाहो  योजना

 ९11.  भरी  चिन्सासणि  पाणिग्रही  :  क्या  थाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 )  क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  चीन  द्वारा  अपनाई  गई  ६र  नीतिਂ  को  देखते  हुए  उस
 देश  के  साथ  व्यापा  संबर्ध  सुदुढ़  बनाने  हेतु  व्यापार  को  संम्रावताओं  पर  विद्वार  करने  तथा  एक
 कार्यवाही  योजना  त॑ंयार  करने  के  लिये  कोई  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की

 यदि  तो  क्या  चीन  के  साथ  व्यापार  की  सं  मावनाओं  के  बारे  में  समिति  ने  अपना

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  ओर
 तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाजिम्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  पी०  ए०  :  वाणिश्य  मंत्रालय
 ने  चीन  के  साथ  व्यापार  की  संभाव्यताओं  पर  विचार  करने  फे  लिये  उच्च  स्तरीय  समिति  स्थापित
 करना  अधिसूचित  नहीं  किया  चीन  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  हेतु  विचारों

 प्रदान  करमे  के  लिये  समुचित  संगठनों  का  एक  अनोपचारिक  समूह  गठित  किया  गया  है  ।

 उड़ीसा  में  कोयले  के  भण्डार
 812.  भोसती  जयम्तो  पटनायक  :  क्या  खान  और  कोयला  संत्री  यह  बताने  की

 क्षुपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  उड़ीसा  में  कोयले  के  भण्डारों  के  संबन्ध  में  अगुमान  लगाया  गया

 पदि  तो  उड़ीता  में  विभिन्न  कोयला  क्षेत्रों  में  कोबक्ता  मस्डारों  की  कुल  कितती
 मात्रा
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 उड़ीसा  में  कोयले  के उच्चित  उपयोग  और  उत्पादन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं;ओर
 तत्संबन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  खान  झौर  कोयला  मंत्रो  वसंत  :  बोर  मारतीय  भु-वेशातिक
 सर्वेक्षण  ने  उड़ोसा  के  कोयला  क्षेत्रों  मे ंकुल  29.535  मिलियन  टन  कोयले  के  संडार  का  अनुमात
 सगाया  इन  भडडारों  में  से  11145  मिलियन  टसे  के  मंडार  इब  धाटो  कोयला  क्षेत्र  में  और  18390
 मि०  टन  के  भंडार  तालचेर  कोयला  क्षेत्र  में  हैं  ।

 और  कोयले  की  मांग  पूरी  करने  के  विद्यमान  खातों  के  भ्रतिरिक्त  6  कोयला
 खानें  तालचेर  कोयला  क्षेत्र  के  लिए  और  3  खानें  इव  घाटी  कोयला  क्षेत्र  के लिए  बताई  जा  रही  हैं  ।

 विभिन्न  क्षेत्रों  में  वस्त्र  उत्पादन  के  लक्ष्य

 813.  भौमती  जयम्ती  पटनायक  :  कया  पूरति  और  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
 सातवों  योजना  में  संगठित  क्षेत्र  विद्युत  क्षेत्र  और  हथकरघा  क्षेत्र  में  बस्त्र

 दने  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए
 सातवीं  योजना  में  इन  क्षेत्रों  में उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  रखा  था  ओर  वास्तव  में

 किक्षमा  उत्पादन
 उक्त  योज्नावधि  में  इन  क्षेत्रों  में  कितनी  घनराश्षि  निवेश  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और
 छठी  योजना  में  बस्त्रों  की  निर्यात  स्थिति  का  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  सातवीं  योजना  में

 इनका  कितना  निर्यात  किए  जाने  की  आशा  है  ?

 पृति  ओर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  भग्जी  चयादाखर  :  विद्युतकरधा  तथा

 हथकरघा  क्षेत्र  सहित  संगठित  मिल  क्षेत्र  में  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  1989-90  में  कपड़े  के
 दक्ष  की  प्रत्याश्षा  नीचे  दो  जाती  है  :

 मिल  क्षेत्र

 विद्युतकतरघों  ********  9900  मिलियन  मीटर

 हुपकरधा
 *'*****'**  4600  मिलियन  मीटर

 योजना  के  प्रथम  वर्ष  (1985-86)  )  के  प्रथम  5  महिनों  के  दोरान  कपड़े  का
 वास्तविक  उत्पादन  संकालित  नहीं  किया  गया  है  और  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विद्युतक रघा  तथा  हथकरपघा  क्षेत्र  सहित  मिल  क्षेत्र  के  लिए  योजना  परिव्यय  को
 अभी  अन्तिप्र  रूप  दिया  जाता  है  |

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।
 विवरण

 निम्तलिशित  तालिका  सभी  वस्तों  हंधक  रधा  सलि-सिलाए
 तथा  सभी  रेझों  के  मानवनिर्यात  ऊनी  कालीनों  निर्मित  तथा  हाथ  से  गांठ
 लगे  अस्य  ऊनी  वस्त्रों  तथा  सूती  बस्त्रों  के  छठो  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान हुंए
 निर्यातों  संबन्धी  आंकड़े  दर्शाती  है

 नमन  नमक  कनननन  नमन  न_+  «मम  ननन---म-++3+3++3«+««»«-«+कम---मान-+-++3न+मबमममन  कक
 वर्ष  निर्यात  करोड़  र  ०

 1980-81  1150.58
 1981-82  1374.65

 woes
 1413-58
 1494.18

 1984-85  1799.52
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 सातवीं  योजना  संबन्धी  कार्यकारी  समूह  ने  जुलाई  1984  में  अनुमान  लगाया  था  कि
 1989-90  तक  मिलों  तथा  विद्युतकरघों  से  निर्यात  873  मिलियन  मीटर  पर  पहुंच  जाएंगे  और
 करषों  के  लिए  277  मिलियन  मीटर  पर  पहुंच  जाएंगे  |  इसके  अलाबा  50  मिलियन  मीटर  गेर-सुती
 ओर  100  मिलियन  मीटर  बे  लेंडिढ/मिश्वित  फैब्रिक्स  के  निर्यात  होने  की  संभावना  ये  थाक्षा  है
 कि  नई  वस्त्र  नीति  के  परिणामस्व#प  अपेक्षाकृत  अधिक  राक्षियों  के  निर्यात  संभव  होने  चाहिए  ।

 कमओर  वर्गों  के  लोगों  को  सस्ते  निमंत्रित  कपडे  को  सप्लाई  में  कदाचार

 ५  हि
 :  क्‍या  पति  और  अस्त्ञ  सन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  समाज  के  कमनोर  वर्गों  के  लोगों  को  सस्ते  नियंत्रित  कपड़े  की
 सप्लाई  में  कुछ  व्यापारियों  द्वारा  कदाचार  किये  जा  रहे

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  सस्ते  कपड़े  को  बिक्री  के  सुधार  करने  ओर  वियंत्रित  कपड़े
 के  बड़  पैमाने  पर  काला  बाजार  में  जाने  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 ग्रामीण  निधन  लोगों  को  सस्ते  कपड़े  को  सप्लाई  करने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किए  गए
 और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पूति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  धोाक्षर  :  नियंत्रित  वस्त्र
 प्रप्राधिकृत  प्रेत्यावर्तन  के  कुछ  उदाहुरण  आपके  सामने  आए

 से  नियंत्रित  वस्त्र  का  वितरण  करना  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व
 उसका  वितरण  सुव्यवस्थित  करने  ओर  प्रश्यावर्तत  रोकने  ध्यान  में  रखते  राज्य

 सरकारों  से  फुटकर  अभिकरणों  के  पास  नियंत्रित  वस्त्र  को  आवकों  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  प्रचार
 करने  तथा  निरीक्षण  एवं  जांच  की  समुचित  प्रणालियां  आरंभ  करने  का  भनुरोध  किया  गया

 राज्य  सरकारों  से  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वितरण  प्रबन्धों  को  सुदृढ़  करने  तथा  उतका
 बिस्तार  करने  का  भी  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 मई  कपड़ा  नीति

 815.  भो  एस०  जी०  घोलप  :  कया  पूति  ओर  बस्त्र  मन्त्र  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कया  कपड़ा  अमिक  यूनियन  ने  नई  कपड़ा  नीति  का  विरोध  किया  भर

 यदि  तो  इस  यूनियन  ने  किन  बातों  के  आधार  पर  इसका  विरोध  किया  है  ?

 पूति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मर्जी  भंद्र  हाखर  :  जी  नहीं  ।
 प्रदत  ही  नहीं  उठता  ।

 [  हिन्दी  ]
 कोयला  अमिकों  के  लिये  मकान  तथा  अस्तियों  के  निर्माण  सम्ब  भी  नोति

 816.  भो  महेँड  :  कया  खान  होर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कोयला  श्रमिकों  के  लिए  मकाद  तथा  बस्तियों  के  निर्माण  के  संबन्ध  में  क्या  मालदण्ड

 तथा  नीति  निर्धारित  की  गई
 पिछले  तीन  बर्षों  के  दोरान  मंत्रालय  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  में  किए  गये  विर्माण  कार्य

 का  स्थानवार  ब्यौरा  क्‍या  और
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 कया  उक्त  नीति  के  अनुसार  छिन्दवाड़ा  जिले  में  पारतिया  तथा  खनन  के  योजनाबद्ध
 विकास  के  लिए  कोई  योजनाबद्ध  विकास  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  गई  है  तथा  कया  अगले
 पांच  वर्षों  के  लिए  उस्त  बारे  में  कोई  योजना  है  ताकि  इस  खनन  क्षेत्र  का  योजनाबद्ध  विकास

 सुनिश्चित  हो  सके  तथा  श्रमिकों  को  अन्य  क्षेत्रों  क ेसमान  सुविधाएं  उपलब्ध  हो  सकें  ?

 खान  और  कोयला  मन्‍्त्री  बसंत  साठ):(क)  कोयला  कामगारों  के  लिये  मकाों
 और  बत्तियों  के  निर्माण  के  संबन्ध  में  कोयला  कंपनियां  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  द्वारा  जारी
 दर्शी  सिद्धांतों  का  पालन  करती  हैं  ।  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी  में  मकानों  की  पूर्ति  की
 जितनी  अ्यवस्था  है  उसे  पूरा  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  दे  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 हां  ।  वेस्टनें  कोलफील्ड्स  लि०  द्वारा  मकानों  के  निर्माण  और  अस्य  कल्याण
 धाओं  के  संबन्ध  में  जो  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  उसमें  छींदबाड़ा  जिले  के  परातिया  और  कन्हान  क्षेत्र

 शामिल  हैं  ।  एक  समेकित  जलपूर्ति  योजना  मंजर  की  गई  है  जो  मध्य  प्रवेक्ष  सरकार  के  सहयोग  से

 पूरी  की  जाएगी  ।  इस  योजना  से  इन  क्षेत्रों  में  सलिजों  को  ही  सदीं  बल्कि  पास-पड़ोस  के  गांवों  को

 भी  पानी  मिलेगा  ।

 ]
 अनता  कपड़ा  उत्पादन  हेतु  लक्ष्य

 817.  भौ  कालो  प्रसाद  कया  पूर्ति  झौर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जनता  कपड़ा  उत्पादन  द्वेतु  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिये  कुछ  लक्ष्य  निर्धारित  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर
 उक्त  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  हेतु  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 पूति  और  बस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  चंद्र  शोलर  :  जी  हां  ।

 एक  विववरण  संलग्न  है  ।
 राज्य  सरकारों  अन्य  बातों  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  क ेलिए  निम्नलिखित

 कदम  उठाने  का  अनुरोध  किया  गया  है  :--

 (i)  बेकार  करघों  का  पुनरुत्थान  ।

 (ii)  उन्नत  करधों  को  आरम्म  करना  ।

 (iii)  कच्चे  माल  की  पर्याप्त  सप्लाई  ।

 (४)  उत्पादन  कार्यक्रम  की  नियमित  निगरानी  रखना  ।

 विवरण

 ह  वर्ग  मी०  आंकड़े  )
 क्रम  राज्य  का  उत्पादन  का

 संख्या  ee  लक्ष्य

 1  2  3

 पूक्कम््र  #०७
 2.  भासाम  3.00
 3,  बिहार  50.00
 4.  ग्रुजराव  8.00

 (...4Tét)



 1  2  3

 5.
 टिक

 22.00
 6.  के  रल

 क्श
 2.00

 7.  मध्य  प्रਂ  20.00

 8.  महाराष्ट्र  55.00
 9.  उड़ीसा  30.00

 10.  राजस्थान  2.90
 11.  तमिलनाडु  45.00
 12.  त्रिपुरा  3.00
 13,  उत्तर  प्रदेश  100.00
 14.  पश्चिम  बंगाल  36.00
 15.  पांडिचेरी  040

 योग  417-00°

 $३ 00  मिलियन  वर्ग  मी०  नए  भागीदारों  के  लिए  आरक्षित  ।

 बर्ण  1984  के  दौरान  निर्यात  से  अजित  विदेशी  मुद्रा
 818.  भी  लाला  राम  केस  :  कया  वाणनिण्य  बस्ती  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984  के  दोरान  भारत  से  कुल  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  था  और
 उससे  कितनी  विदेक्षी  मुद्रा  अजित  को  और

 वे  क्षेत्र  कोन  से  हैं  जहां  निर्यात  में  वृद्धि  करने  की  संभावना  है  ओर  निर्यात  बढ़ाने  के

 लिए  क्‍या  नए  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 बाणिक्य  सगजालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  पो०  ए०  :  डी०  जी०  सी०  थाई०

 एण्ड  एस०  से  उपलब्ध  अनम्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  वित्तीय  वर्ष  1984-85  के  दोरान  भारत  के  निर्यात

 11,297.4  करोड़  रु०  के  थे  ।
 भारत  के  सभी  प्रमुश्ल  निर्यातों  में  वद्धि  की  गु  जाइद्य  भारत  के  निर्यातों  को  बढ़ाने

 के  लिये  निरन्तर  तीति  सं  बन्धी  उपाय  किए  जा  रहे  इनमें  उत्पादन  को  बढ़ाने  तथा  उसका
 घीकरण  अपने  निर्यातों  को  और  प्रतियोंगी  अपने  उत्पादों  के लिए  नए  बाजार  खोजने
 तथा  उच्चतर  मूल्य  प्राप्ति  के  लिए  बस्तुओं  का  संसाधन  शामिल  है  ।  इस  प्रयोजवार्थ  सरकार  को
 उपलब्ध  नीति  की  विभिन्न  साधनों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  और  अआवद्यकतानुसा  र  उनका
 योजन  किया  जा  रहा  है  ।

 12.00  म०प०

 स्रंप्यक्ष  महोदय  :  क्या  बात  हो  तिवारी  क्‍या  कहते  हैं  ?

 ५
 धो०  क्े०  कं०  तिवारी  :  अध्यक्ष  ages,  ओऔ  दत्त  आप

 व्य्थें  में  अपनी  शक्ति  नष्ट  कर  रहे  मुझे  बोलने  के  लिए  कहा  गया
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 a

 सारी  सभा  एक  अत्यन्त  गंभीर  घटना  पर  मेरे  साथ  चित्ता  व्यक्त  करेगी  ।  चीन  ओर  अमरीका  में

 परमाणु  सम्रकौता  हुआ  है'*ਂ

 )
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 हम  इस  विषय  पर  29  तारीख  को  चर्चा  करेंगे  ।  इस  पर  चर्चा  के  लिए

 29  तारीख  निद्ियत  की  गई
 प्रोण  कू०  के०  तिथारो  :  क्‍या  यह  सच  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  हां  ।
 प्रो०  कें०  क०  तिवारो  :  धन्यवाद  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंते  हमेशा  इस  पावत  सभा  को  बताया  है  कि  बाप  विचारा्ं  जो  भी
 विषय  उन  पर  हम  बेठकर  विचौर  फरेंगे  ओर  प्राथमिकता  निर्धारित  यादि  आपको  किसी
 विषय  विशेष  पर  स्पष्टीकरण  चाहिए  या  आप  समझते  हैं  कि  कोई  विषय  महत्वपूर्ण  है  तो  आप

 मेरे  पास  आइये  ओर  मैं  आपकी  बात  मान  लू  गा  ।
 ह

 भ्री  अमल  दस  :  प्रधान  मंत्री  के  संवाददाता  सम्मेलन  के

 बीडियो  टेप  कृपया  हमें  उपलब्ध  कराए  जाए  *****

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  भ्राप्त  कर  सकते  वह  सरलता  से  उपलब्ध  हैं  ।  इसमें  कोई

 नाई  नहीं  है  ।
 प्रो०  मधुदंडबते  )  :  वह  ग्रंथालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उपलब्ध  भाप  हसका  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  ।

 क्रो  अमल  दत्त  :  यह  उपलब्ध  नहीं  मैं  एक  अत्यन्त  गंभीर  कारण  से  इसे  मांप

 रहा  हूं  ।  समाचार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  राज्य  सभा  में  कल  कहा  है  कि
 सिप्याम्त रण  शुद्ध  नहीं  यह  वीडियो  टेप  से  हीਂ  ** ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  वहां  पहले  ही  उपलब्ध  कोई  समस्या  नहीं  है'''***

 )
 क्री  असल  दत्त  :  वीड़ियो  टेप  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सब  कुछ  उपलब्ध  मेरे  बिचार  में  यह  अध्याय  समाप्त  हो  चुका
 इसमें  कुछ  नया  नहीं  आप  सभा  का  समय  नष्ट  करने  का  प्रयास  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?  *''  **

 )
 भरी  थी०  सोभनाड्रीदबर  राव  :  कपास  अ्रमी  किसानों  के  पास  ही

 है  |  भारतीय  कपस  निगम  आनध्न  प्रदेश  में  इसे  नहीं  खरीद  रहा  है'****ਂ  )
 अध्यक्ष  भहोदय  :  हम  इस  पर  विचार  आज  का  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  यही

 किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  ।  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  आप  क्‍या  पता  सगाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ?
 भरी  बो०  शोभानाड्रीएयर  राज  :  हमने  तियम  193  के  अधीन  सूचना  दी  थी  ।  महोदय  कृपया

 इस  पर  विचार  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  समय  कहां  है  ?

 कली  धी०  को  भागाहीश्यर  राब  :  महोदय  अगले  सप्ताह  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  समय  कहां  है  ?  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  आपके  जो  सदस्य  हैं  उम्हें  बता

 दीजिएਂ
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 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  कया  चाहते  हैं  ?  आप  सब  छड़े  क्यों  हैं  ?  क्या  समस्या

 ह

 भरी  राम  प्यारे  पतिका  :  अध्यक्ष  आपको  मालूम  है  कि  आंध्र  प्रदेदा
 में  6  हरिजनों  की  बहुत  ही  ***  कई  जगह  हरिजनों  की  हत्याएं  हो
 रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कह  दिया  है'''***  ।

 )
 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  बहुत  ही  सीरियस  मामला  है  अध्यक्ष  महोदय  ।

 ]  हे
 ध्रध्यक्ष  भहोव्र॒य  :  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  हैं''****  बेठिए  ।

 )
 प्रो०  क०  के०  तिवारी  :  यह  एक  अत्यन्त  गंभीर  मामला  है  इस  पर  समा  में

 विवाद  होना
 )
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  भनुमति  नहीं  दी  )
 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए******

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कहने  दीजिए  ।  थाप  ठीक  से  सुनते  क्यों  नहीं  ?  श्री  पनिका

 कृपया  बेठ  जाहमेਂ  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  बनाए  रलिए  |  पनिका  बंठ  जाइए  ।  आप  यहाँ  क्‍या  सिद्ध
 करने  की  कोशिक्ष  कर  रहे  हैं  ?

 बंठ  जाइये  ।  माननीय  बंठ  जाइये  |  यह  क्‍या  है  ?  आप  सब  बंठ  जाइये  ।  मैं

 यह  कहना  चाहता  हू  कि  मैं  सभा  में  यह्‌  वचन  दे  चुका  हु  कि  हम  इस  पर  चर्चा  फिर  क्या
 समस्या  है  ?  बार-बार  सारी  सभा  खड़ी  हो  जाती  है|  आप  ऐसा  क्‍यों  करते  मैं  आपको  अपनी
 बात  बता  चुका  हू  |  हमतरे  इस  पर  कार्य  मन्त्रणा  समिति  में  विचार  किया  हम  इस  पर
 चर्चा  करेंगे  । आप  यह  हो  हल्ला  क्‍यों  कर  रहे  आप  उल्लंघन  करने  का  प्रयास  क्‍यों  कर

 अध्यक्ष  महोदय  :  पनिका  बठ  जाइयेਂ  आप  **

 ञ  )

 ] झरष्यक्ष  महोदय  :  आपको  शोमा  देता  है  यह  सब  कुछ  करना  ?

 ]
 आप  बाहर  जाकर  झगड़ा  समा  में  नहींਂ

 भ्०्ढ्ग्

 )

 ०»कार्यवाही  बृत्तास्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 ए््णणणः

 333
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  सबकी  बात  कर  रहा  हू  ।  एक  की  बात  नहीं  कृर  रहा  हू  ।

 )
 अध्यक्ष  महोवय  :  सारा  कर  रहे  हैं  |  मैंने  क्या  कहा  है  ।  आप  सुनते  क्यों  नहीं  ।  मैं  सारी

 रात  मरा  पड़ौसियों  का  |  आपको  अमी  तक  समझ  में
 नहीं  आया  ।

 )
 हक

 [  अनुवाद  ]
 प्रो०  के  ०  क०  तिवारो  :  आपका  क्‍या  विनिर्णय  है  ?

 अध्यक्ष  महोवय  :  मेरा  विनिर्णय  यह  है  कि  हम  इस  समस्या  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 प्रो०  के०  क०  तिवारी  :  आन्ध्र  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आन्ध्र  पर  विशेष  रूप  से  सब  पर  चर्ना

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  एक  को  दूसरे  से  कंसे  अलग  कर  सकते  हैं  |  अत्याचार  तो  अत्याचार

 ही

 ध्रष्यक्ष  सारे  मम्बर  पालियामेंट  मुझे  एक  बात  सारें  चुनें  हुए  मंम्बर

 हैं  |  हमारी  सबकी  और  देश  की  जिम्मेदारी  है  कि  हरेक  मले  आदमी  की  इज्जत  कौ  जाए  चाहे  वह
 हरिजन  या  पिछड़े  वर्ग  का  हो  ।  सबके  लिए  हमारा  धर्म  बनता  फिर  र  यों  नहीं  सारे

 मिलकर  हम  लोग  काम  करते  हैं  । एक  जगह  किसी  को  तकलीफ  होती  है  तो  इसको  मंतलब  है
 दूसरी  जगह  किसी  को  सुख  प्राप्त  होता  है  ।  दुख  होता  है  तो  सबको  होता  है  चाहे  आन्ध्र
 या  कहीं  मी  हो  ।  ऐसा  कर  |  से  काम  नहीं  चलेगा  ।

 )

 [  भनुवाद  ]
 यह  चाहे  साम्प्रदायिक  हो  या  कसी  भी  हो  हम  सबको  इसका  विरोध  करना

 हमें  बुराई  के  चाहे  वह  कहीं  मी  हो  संघर्ष  करना  चाहिए  ।  हमें  सब  इसका  विरोध
 करना  चाहिए

 जहां  कहीं  भी  मनुष्य  वहशी  बन  गया  है  हम  में  कुछ--हमें  इन  लोगों  को  नियन्त्रित  करना

 हमें  उनके  प्रति  सही  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  और  उचित  स्थान  देना  चाहिए  |  हम  यही
 करना  चाहते

 यह  बापू  का  देष

 )
 [  अगुषाव  ]

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  उन्हें  इकट्टा  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।
 इ्रध्यक्ष  महोदय  :  जी  उन्हें  न  केवल  इकट्ठा  कर  देना  चाहिए  बल्कि  कुबल  भी  देना

 चाहिए  ।

 झी  ललित  माकन  :  कल  नियम  377  के  जबीन  एक

 मामला  उठाया
 ह
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 अध्यक्ष
 महँ

 ग्ैदय  :  ठीक  है  ।  कोई  प्रश्न  नहीं  होगा  ।

 शी  ललित  मुझे  बात  पूरी  कर  लेते  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदब
 :  प्रएन  ही  नहीं

 भी  ललित  साकन  :  महोदय  मैं  एक  आपवासन  चाहता  हू
 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  आएवासन  कोई  प्रशन  नहीं  ।  संशोधन  के  बारे  में  आप  को

 स्वयं  प्रस्ताव  रखना  होगा  |  या  सरकार  से  कहिए  या  स्वयं  रखिए  ।

 अध्यक्ष  अनुम्रति  नहीं  दी  जाती  है  ।
 धान  )  **

 अध्यक्ष  कुछु:मी  कार्यब्राही  वुत्तरंत  में  सम्म्रलित्‌  न  किग्रा  मैंने  उन्हें
 मति  नहीं  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  यह  कहने  का  कल  अवसर  दिया  गया  था  और  आपने  रहा
 भी

 थी  ललित  माक्ृत्र  :  मैंने  मामला  उठाया  था  ।  मुझे  आश्वासन  चाहिये  ।

 महोड़य  :  वह-तो  ठीक़  है  परन्तु  वह  चर्चा  समाप्त  हो  गयी  है  और  मन्त्री

 मझलेददध  पर  तिर्मर  करता  है
 भी  लखित  माकन  :  यहू  एक  बड़ा  ही  ग़म्मीर  मामला

 अष्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  अनुमति  नहीं  दें  रहा  हू  ।

 भी  असुदेव  ध्ाच्ार्य  :  महोदय  क्या  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  होने  वाले
 प्रभावों  पर  यहां  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  है  ?

 ः

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  अनुमति  नेंहीं  दूंगा  ।

 भरी  बंसुद  थ  प्राचार्य  :  यह  एक  निर्णय  के  प्रमावों  के  बारे  में  है  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  है  ।

 भी  माकन  :  आप  इसे  गाम्मीरता  से  नहीं  ले  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  गम्मीरता  से  न  लेने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  प्रएन  यह
 प्रश्न  तो  नियमों  का  आपको  अपने  गेर-सरकारी  संशोधन  विधेयक

 को  प्रस्तुत  करना  है
 मैंने  आपको  नियम  377  के  अधीन  अनुमति  दे  दी  है  ?

 भी  ललित  माकन  :  मैं  सरकार  स्ले  पूछ  रहा  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझ  से  न  पूछकर  सरकार  से  पूछिये  ।  आपने  अनुमति  देलेः के
 में  पूछा  था  और  मैंने  अनुमति  दे  और  भब॑  आप  अपना  संएतेधमन  पेश  करने  केਂ  लिऐ  स्व॑तंन्त्र  हैं  ।

 भो  लक्षित  भाकन  :  अध्यक्ष  सरकार  पहल  क्यों  महीं  करती  महां  सरकौर  आगे
 आ  सकती  है  ।

 खात्यक्  महोरद्  :  इंसे  वियम  379:  के  रखा  है  और  वही  ठीक
 जा  थ/&/:://स्‍स्‍क्‍अ  पड ७पपह,्"क्‍अपफफ्््"-"/थ/आअघथ्"--्््््+...333न-ह€लऔज.__ऋ_ _  ्क्ल्ल्‍्श्न न्ॉन  न
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 क्री  ललित  माकम  :  परन्तु  आप  सम्बद्ध  मंत्रालय  को  निदेश  दे  सकते  हैं  ।

 प्रध्यक्ष  महोंदय  :  मैं  नहीं  दे  हू  ।
 शो  ललित  माक्ृन  :  यह  एक  बहुत.ही  महँल्‍वष्ृण  मामला  है  और  आप  निदेश  दे  सकते
 प्रभ्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ?
 आप  कहना  क्‍या  चाहते  हैं  ?

 श्री  विश्चु  भोदों  :  मैंने  एक  का्लिगं  भ्टेंहान  दिया  आज  सुबह  आपसे  मिला
 |  हू  ।  राजस्थान  के  जो  प्याज  उत्पादक  |  उनकी  स्थिति  बहुत  खराब

 |  अनुवाद  |
 अध्यक्ष  महोदय  :  बस  ठीक  है  आप  मुझ  से  आकर  मिल  सकते  हैं  ।

 ]
 .....  एग्रीकल्चर  प्राइस  का  कालिंग  अटेंशन  चल  रहा  मंत्रीं  इसको  देखिएगा  ।  प्याज

 उगाने  वाले  आंदमी  को  पैसा  नहीं  मिलेंगा  तो  वह  कहाँ  जाँयेंगा  ।

 झंप्यक्ष  महोदय  :  मैंने  भैत्री  महीशयः  से  कहे  दिया  वे  हर्तफो  देख  सेंगे  ।

 प्नृवाद
 पल  संहोंदय  :  वंह  इंस  पर  ध्यान  देंगे

 ?

 ]
 थों  नरेछ  चना  जर्तुबदी  :  अध्यक्ष  मैं  महे  कहा  चपहँते  है  कि  से  प्रकाशित

 होने  वाले  राष्ट्रदूत  दे  निक  में  एक  तान्त्रिक  की  प्रेसे  कॉर्फे सं  पी  है  1+
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सिंखर्कर  दीजिए  |

 झो  नरेंद्र  जगा  अतुर्वेदी  :  मैंने  घ्यक्ताकर्षण  मेज  दिया:है  कहा  तथा  है  की  श्रीमती
 इ  दिरा  गांधी  जी  की-हत्या  में  सोनिया  जी  का  हाथ  है

 अध्यक्ष  महँदिय  ः  आप  लिखकर  दीजिए  ।
 **

 भअ्वधधान  )
 ]  ।

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  गौर  करू  गा  ।

 )

 म०प०

 सभा  पटल  पर  रखे  यये  पत्र

 कोयला  खान  भिष्य  निथि  संगडढन  का  क्य  का  दर्लचक  प्रक्तियिदेन  सेल
 तथा  इस  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  जिलाना  के  शररभ्रों  का  विवरण

 काम  और  कोयला  मंत्ो  )  :  मैं  तिस्तलिखित  पत्र  समा  पटल  पर

 संखता  कू  ;
 बा्धिक कोयला  खान  भविष्य  निधि  संगठन  के  जब  ेम्कथी  व  बिक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अभ्रेजी  संस्करण  )  शा  शेखापरीक्षित  लेखे  ।

 पठ
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 जनज-नतता+ कता  +  विलम्ब  ता

 (2)  उपर्युक्त  वाला  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने
 के  कारणों  को  दर्शन  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  स  ।

 [  प्रस्यालय  में  रख  गये  ।  देखिये  संक्षया  एल  ०हो  ०
 वस्त्र  नीति  के  बारे  में  एक  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  का  बर्थ
 का  वाधिक  लेख  ओर  कायकरण  को  समोक्ष  तथा  इन  पन्नों  को

 सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  का  विवरण

 आपूर्ति  और  बस्त्र  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्नी  चन्द्र  शेखर  सिह  ):  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 समा  पटल  पर  रखता  हू  :

 वस्त्र  नीति  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ  ग्र॑  जी

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  स  रूया  एल०  ठी०

 (2)  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  की  धारा  के  अन्तगंत  केन्द्रीय

 रेशम  क  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अग्रंजी  ।

 क  रद्रीय  रेशम  बोर्ड  1984  की  धारा  12  की  उपधारा  (4)  के
 अन्तगंत  क  न्द्रीय  रेशम  क  वर्थ  1983-84  सम्बन्धी  वाषिक  लेखाओं  की

 एक  प्रति  तथा  अ  ग्रे  जी  स  तथा  उन  पर  प्रा
 क  नद्रीय  रेशम  क  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रंजी  स

 (3)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने के
 कारणों  को  दर्दान  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्नेजी

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  |  देलिये  स  स्या  एल०ढो०  1163/85]

 संविधान  के  अनुफ़्छेद  151  (1)  के  अ  तगंत  भारत  के  नियंत्रक-म  हालेखा
 परोक्षक  का  थण  सरकार  प्रतियेदत  ।

 विभिन्न  बंकों  जसे  पंजाब  नेशनल  बंक  सिडिकेट  अंक  आदि  के
 कार्यकरण  संबंधी  आदि

 विस  म  ज्ालय  मं  राज्य  मंत्री  जनादत  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल
 पर  रखता  ह  :

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  151  (1)  के  अन्तगंत  भारत  के

 क्षक  के  वर्ष  सरकार (  रेल  )  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेती  संस्करण  )।  ना

 में  रखो  गई  |  वेलिये  सल्या  एल०  हौ०  1164/85  |
 57!  (2)  1983-84  के  बिनियोग  रेल  भाग--7--समीक्षाਂ  की  एक  श्रत्ति

 तथा  अंग्रेजी
 रु

 [  प्रंथालय  में  रखी  गई  |  बेलिये  संक्ष्या  एल०  टी०  1165/85}

 (3)  1983-84  के  विनियोग  रेल  भाग  -2  बिस्तृत  बविनियोग  लेखेਂ  की
 oes

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।  ह

 से  रखो  देखिये  संस्या  एल०  टी०  1166/85]
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 (4)  1983-84  के  ब्लाक  लेखे  सम्बन्धी  पूजी  विवरणों

 तुलन-पत्र  ओर  लाभ  प्लौर  हानि  रेलਂ  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी

 संस्करण  )
 [  प्रंथालय  सम  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  ]

 बेंकका री  कम्पनी  का  अजंन  ओर  की  धारा
 10  की  उपधारा  (8)  के  अन्तगंत  निम्नलिक्षित  प्रतिवेदन  की  एक-एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  :--

 सेंट्रल  बेंक  आफ  इण्डिया  के  3]  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के
 का्यकरण  तथा  कायंकलापों  संबधी  प्रतिवेदन  लेखे  तथा  उन  पर  लेखाप  रीक्षक
 का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रंथालय  में  रक्षो  गई  ।  देखिये  संर्या  एल०  टो०  1168/85]  ]
 बेक  आफ  हदृण्डिया  के  31  1984  को  समाप्त  हुए  व  के
 करण  तथा  कायंकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेक्षापरीक्षक
 का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखो  गई  |  देखिये  संड्या  एल०  ठी०  1169/85]
 पंजाब  नेशनल  बेंक  के  3]  1984  को  स्माप्त  हुए  वर्ष  के

 करण  तथा  कायकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक
 का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखो  गई  !  देखिये  संध्या  एल०  ढो०  1170/55]

 बेंक  आफ  बड़ोदा  के  3।  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  का्यकरण
 तथा  कायेकलापों  सम्बन्धी  लेखें  तथा  उब  पर  लेखापरीक्षक  का
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखो  गई  ।  वेलिये  सरुया  हो०  1171/85]
 कमश्चियल  बेंक  के  31  1984  को  समाप्त  हुए  ब  के

 काय  करण  तथा  कायंकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर

 क्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रथालय  में  रस्तो  बेलिये  संख्या  एल०  ढी०  1172/85]
 केनरा  बक  के  3]  1984  को  समाप्त  हुए  बष  के  कार्यकरण
 तथा  कायकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उत  पर  लेखापरीक्षक  का
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संस्या  एल०  हो ०  1173/85]  ]
 )  मुनाइटिड  बेंक  आफ  इण्डिया  के  3]  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष

 के  कार्यकरण  तथा  का्यकलापों  सम्बन्धो  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखो  गई  |  देखिये  संख्या  एल०  हो०  1174/85]  ]

 देना
 बंक  के  31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  तथा

 कार्यकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 य  में  रखी  गई  |  देखिये  स  श्या  एल०  ढो०  1175/85]
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 थिडिकेट  बेंक  के  3]  1984  को  समाप्त  हुए  बर्ष  के  कार्यकरण
 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  लेके  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का
 प्रतिबेदन  ।

 [  प्रंथालय  में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  1176/85]  ]

 )  यूनियन  बेंक  आफ  इण्डिया  के  3]  1984  को  समाप्त  हुए  बर्षं  के
 कार्यक रण  तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उत  पर
 क्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखो  भई  |  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  1177/85]

 )  इलाहाबाद  बेंक  के  31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  का्यकरण
 तथा  कार्यकलापों  संबंधी  लेखे  तथा  उस  पर  लेखापरीक्षक  का
 प्रतिबेदन  ।

 [  प्रंथालय  में  रखो  गई  ।  देखिये  संस्या  एल०  टो०  1178/85]

 )  इण्डियन  बेंक  के  3]  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण
 तथा  कार्य  कलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उस  पर  लेखापरीक्षक  का
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखी  बेखिये  स  लवा  एल०  टी०  1179/85]

 )  बेंक  आफ  महाराष्ट्र  के  3]  1984  को  समाप्त  हुए  बरष  के

 करण  तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  सेखापरीक्षक

 का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रंधालय  में  रखो  गई  ।  देखिंपे  सस्या  एल०  ही०  1180/85]  ]

 )  इण्डियन  जोवश्सीज  बेक  के  31  1984  को  समाप्त  हुए  बे  के

 कार्यक रण  तथा  कार्यकलापों  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक

 का  प्रतिवेवन  ।

 [  ग्रथालय  मं  रखी  गइ  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1181/85 ]
 (6)  बेंककारी  कंपनी  का  अजंत  तथा  1980  की  धारा

 10  की  उपधारा  (8)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्क  :--
 बेंक  के  3]  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ण  के  कार्यकरण  तथा

 कार्यकलापों  सम्बन्धी  सेले  तथा  उस  बर  सेशापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखी  गई  |  देखिये  स  र्या  एल०  टी*  1182/85]  ]
 कारपोरेवाल  बेंक  के  31  1984  को  समाप्त  हुए  बं  के  कार्यकरण

 तथा  काये  कलापों  सम्बन्धी  सेले  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।
 से  रखो  गई  ।  देखिये  स  क्या  एल ०  टी०  1183/85]

 न्यू  बेक  ऑफ  इस्डिया  के  31  1984  क्रो  सथ्षाप्त  हुए  ब्ष  के

 करण  तथा  कार्यकलापों  संबंधी  लेखे  शया  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतियेदन  ।
 से  रख्लो  मई  ।  देक्षिये  सरया  छल ०

 टो०  1124/85]
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 बेंक  आफ  कामस  के  3]  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के
 कार्यकरण  तथा  कार्यकलापों  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर  लेक्षापरीक्षक
 का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रथालय  म॑  रखो  गह  ।  देखिये  स  स्या  एल०  टी०  1185/85]

 )  पंजाब  एंड  सिघ  बेक  के  3]  1984  को  समाप्त  हुए  ब्य  के
 करण  तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक
 का  प्रतिवेदन  ।

 ॥

 मं  रखो  गइ  ।  देखिये  स  श्या  एल०  टी०  1186/85]  ]

 विजया  बेंक  के  3]  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण
 तथा  कार्यकलखापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का
 प्रतिवेदन  ।

 म  रखो  गह  ।  देखिये  स  रुया  एल०  टी०  1187/85]

 (7)  '  भारतीय  स्टेट  बेंक  तथा  इसके  सात  समनुषंगी  स्टेट  बेंक  आफ  बीकानेर
 एंड  स्टेट  बेंक  आफ  स्टेट  बेंक  आफ  स्टेट  बेंक  भाफ

 स्टेट  बेंक  भाफ  स्टेट  बेंक  आफ  सोराष्ट्र  तथा  स्टेट  बक  श्राफ  त्रावतकोर

 के  31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  वाधिक  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरोक्षक  के  प्रतिवेदत  ।

 [  प्रन्यालय  मं  रखो  गई  ।  देलिये  स  ख्या  एल  ०टी०  1188/85  |

 भारतोय  चाय  व्यापार  तिगस  कलकता  का  बद  1982-83  का  बाविक

 प्रतिगेदनद  और  कार्यकरण  समोक्षा  तथा  इन  पत्रों  को  सभा-पटल  पर

 रखते  में  हुए  विलम्य  के  कारणों  का  विवरण

 बाजिश्य  तथा  झ्राप,तिः  मरजालय  के  राज्य  सत्री  पी०  ए०  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा-पटल  पर  रक्षता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  अस्तर्गंत

 लिखित  पन्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  :--

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  के  बयं  1982-83  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  चाय  अब्यापार  निगम  का  बय  1982-83  का
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखाप री  क्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपपुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा-पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्त  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं  जी  ।

 [  प्रश्यालय  भ॑  रखो  |  देखिये  संख्या  एल०  ढी०  1189/85]. ]



 कोयला  खान  और  विकास  विधेयक  1985  26  1985

 12.09  भ०षप०

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 [  प्रमुवाद  ]
 सहा-सचिथ  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  सन्देश  की  सूचना  सभा  को

 देनी  है  :

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  संबंधी  नियमों  के  नियम  11]  के
 बम्घों  के  अनुसरण  में  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  25  १985  को  अपनी  बंठक  में  पारित
 कोयला  खान  और  संशोधन  jogs  की  एक  प्रति  संलग्त  करने

 का  निदेश  हुआ

 कोयला  खान  और  विक्रास  1985
 सभा  द्वारा

 ]
 सहा-सचिब  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  कोयला  स्लान  और

 1985  समा-पटल  पर  रखता  हूं  ।
 त््छघि8ांझं्ाि?थ

 )

 बाद  :  आप  क्‍यों  मेरा  वक्त  जाया  कर  रहे  हैं  ।

 )
 क्रो  मरेदा  चर्द्र  चतुर्वेदी  :  आप  कम  से  कम  पूरी  न्यूज  सुन  तो  लीजिये

 [  प्रमुवार  ]  हे
 श्री  इन्ाजोत  गुप्त  :  सदस्यों  ने  नियम  193  के  अधीन  सरकार  ढ।रा  एक

 संशोधन  लाने  की  आवद्यकता  के  प्रन  पर  चर्चा  हेतु  सूचनाएं  बड़ी  संख्या  में  दी  हैं***
 अध्यक्ष  महोदय  :  किसलिए  ?

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  संविधान  के  अनुच्छेद  311  (2)  में  '  ।  अपप  कृपया  उस  पर  विचार

 .
 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आप  करो***

 )
 मैंने  कभी  किसी  को  नहीं  रोका'*

 मैंने  गुप्ता  जी कमी  आपकी  भी  नहीं  रोका

 ]
 भी  इनाजोत  गुप्त  :  सूचनाए  दे  दी  गई  चर्चा  हो  सकती  सभी  पक्षों  के  सदस्यों  की

 इसमें  रुचि  है  ।
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 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कब  कहता  हूं  कि  मत  करो  ।

 ] इसलिए  मैंने  हसे  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया
 री  इनाजोत  गुप्त  :  सुकाव  किसने  दिया  है  ?  आपने  सुझाव  दिया  था  भौर  तबनुसार  हमने

 सूचनाएं  भेजी  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मैं  सहमत  हूं  ओर  मैं  इसे  कार्य  मन्त्रणा  समिति  के  समक्ष
 रख

 कोई  बात  मेरे  लिए  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  मैंने  श्री  माकत  को  भी  बता  दिया  था  और
 प्रापको  भी  बताता  हूं  ।  समस्या  अब  मेरी  नहीं  रह  गई  है  ।  समस्या  तो  अब  सभा  की  हो  गई

 अब  श्री  मलिक'**

 को  घम  पाल  सिह  मलिक  :  अध्यक्ष  *'

 झ्रध्यक्ष  महोदब  :  सभा  को  यह  बात  अनुमव  करनी  चाहिये  कि  हमारे  नियम  कया  हैं  और
 यदि  आप  नियमों  का  घोर  उल्लंघन  करना  चाहते  हैं  तो  मैं  इसे  कंसे  चला  पाऊ गा  ?  आपको  मेरी

 सहायता  करनी  होगी  ।  अन्यथा  आप  मेरे  मार्ग  में  अड़चनें  पंदा  करते  पता  नहीं  क्यों  ?  मैं  आपकी
 बात  सुनने  के  लिए  स्देव  तैयार  हूं  मेरे  पास  ऐसा  कुछ  नहीं  है  जिससे  मैं  इस  सदन  को  वंचित  करमा

 चाहूंगा  ।  यह  तो  अनावश्यक  रूप  से  समय  नष्ट  करने  का  प्रश्न  इसका  उपयोग  तो  साथंक  कार्यों
 '

 हेतु  अधिक  सुघड़ता  से  किया  जा  सकता  है  तो  फिर  आप  ऐसा  क्यों  करते  हैं  ?

 श्रो  ललित  माकन  :  कुछ  ऐसे  भी  मामले  हैं  जो  समय  से  कहीं  अधिक

 महत्वपूर्ण  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  भी  जब  मैं  अआपकी  बात  सुन  चुका  हूं  ओर  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी

 है  तो  फिर  आप  दुव्यंवह्ार  करने  का  प्रयत्न  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?

 तो  ललित  माकन  :  हमारा  काम  यहां  विभिस्त  प्रदन  उठाना  है''*

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  लेकिन  मैं  कल  आपको  बता  चका  हूं  कि
 श्राप  किस  सीमा  तक

 वसा  कर  सकते  हैं  और  आपको  उसे  उठाने  का  अवसर  भी  दे  चुका  श्राप  नियमों  का  उल्लंघन

 नहीं  कर  सकते  ।

 क्री  ललित  माकम  :  मैं  नियमों  का  उल्लंघत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  सिर्फ  एक  आइबासन

 चाहता  हूंਂ
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियमों  का  उल्लंघन  कर  रहे  इस  समय  आप  ऐसा  ही  कर

 रहे
 श्री  ललित  माकन  :  अध्यक्ष  भाप  संबंधित  मंत्री  को  निदेश  दे  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्रध्यक्ष  कोई  निदेश  नहीं  देता  ।

 [  हिन्दी  ]  त श्री  घमंपाल  सिह  बो  लिए  साहब  ध्राप

 )

 [  अनुबाद  ]
 जब  ढांप्रंस  संसदीय कली  सारायण  चोब  श्री  आप  यह  प्रएन  कांग्रेस  संसदीय  दस  में  पूछिए  ।



 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  क  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  26  1985

 व्पिवधान )
 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्थों  को  बातें  नहीं  करमी

 श्री  घ्मंपाल  सिह  भाप  बोलिए  |

 )
 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसे  लोगों  के  साथ  क्या  कर  सकते  हैं  ?  अब  मैं  इन  लोगों  के  साथ
 कया  करू  ?  क्‍या  आप  इन  लोगों  के  लिए  कुछ  कर  सकते  हैं  ?  वे  इस  तरह  से  बातें  कर  रहे  हैं'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  भाप  बाहर  जाकर  उनसे  बात  कर  सकते  आप  बाहर  जाकर

 उनके  साथ  कुदतो  लड़  सकते  सदन  में  नहीं  ।
 श्रो  नारायण  चौथ  :  आपको  हमें  भी  कुछ  समय  देगा  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बिलकुल  समय  नहीं  दे  रहा  मैं  यही  कह  रहा  आप  मेरा  समय
 नष्ट  कर  रहे  हैं  ।

 धो  नारायण  चोब  :  उन्होंने  भी  आपका  समय  नस्ट  किया

 भ्रध्यक्ष  महोवय  :  जो  वह  भी  मेरा  समय  नष्ट  कर  रहे  यदि  आप  बोनों  वाक

 करना  चाहते  हैं  तो  बाहर  जाकर  कर  सकते  अ।प  सदत  का  समय  क्यों  नष्ट  कर  रहे  हैं  ?  आप
 दोनों  गैर.जिम्मेदार  होते  जा  रहे  हैं  ।

 )
 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मुर्के  भाप  दोनों  को  बाहर  निकालने  के  लिए  को  कहना  पड़ेगा  ।

 मैं  यही  करने  जा  रहा  हूं  ।
 श्री  ललित  सात  :  आपात्तकाल  को  घोषणा  नहीं  हुई  है  ओर  आप  उसके  बारे  में

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  भी  क्या  अपप  ठोक  तरह  से  व्यवहार  नहीं  करेंगे  ?

 आप  बाहर  अगर  इनसे  बात  करनी  है

 नैनो  के  बाद-विवाद
 कर

 में  नहीं  ।  यह  आप  दोनों  के  वाद-विवाद  करने  का  स्थान  नहीं  है  ।
 श्री  मलिक  |

 12.18  म०प०

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना
 ]
 कवि  उत्पादों  के  मल्‍्यों  मं  हाल  ही  में  आई  गिरावट  तथा  किसानों  को

 लाभकारी  मल्य  विलाने  हेतु  सरकार  द्वारा  की  गई  के
 क्रो  धम  पाल  सिह  मलिक  :  मैं  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  मंत्री  का  ध्यान

 निम्नलिखित  अविलंबीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  तथा  उनसे  निवेदन  करता  हूं  कि

 यह  उस  संबंध  में  एक  बक्तथ्य  दें  :  --
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 त+  —

 «.  उत्पाद  के  मूल्यों  में  ह।ल  हो  में  आई  गिर।बट  था  किस।नों  को  कच्चे

 गेहूं  आदि  उनको  कृषि  उपज  के  लाभकारो  मूल्य  दिलाने  हेतु
 कार  द्वारा  की  गई  कायवाही  |ਂ

 कवि  ओर  प्रामोण  विकास  मत्रो  बटा  :  माननीय  सदस्यों  ने
 कृषि  जिनमें  कक््चा  गेहूं  आदि  शामिल  के  मूल्यों  में

 हाल  में  आई  कमी  का  उल्लेख  किया  है  |  अप्रैल  ओर  ।3  1985  के  बोच  की
 जिसके  संबंध  में  नवीनतम  थोक  मूल्य  सुचकांक  उपलब्ध  की  मुल्य  स्थिति  की  संवीक्षा  करने  पर
 पता  चला  है  कि  चावल  के  मूल्य  लगातार  बढ़े  हैं  ओर  थोक  मूल्य  जो  कि  अप्रल  में  272.4

 13  जुलाई  को  बढ़कर  287.4  पर  जा  पहुंचा  ।  मौ+मी  तोर  पर  गेहूँ  के  मूल्य  में  कमी

 मई  के  पदचात  इसके  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  तथा  इस  समय  इसका  मूल्य  सूचकांक  216.9  है  जबकि  मई
 में  सूचकांक  208.6  था  ।  इसी  अवधि  के  बाजरा  ठथा  मक्का  की  मूल्य  सूची  में  भी  लगातार

 बढ़ोत्तरी  हुई  है  जबकि  ज्वार  की  मुल्य  सूची  में  उतार-चढ़ाव  रहा  है  ।

 माननीय  सदस्य  जानते  हो  हैं  कि  कच्चे  पटसन  का  उत्पादन  कम  होने  के  कारण  1984-85
 के  दौरान  इसके  मूल्य  असाधारण  रूप  से  काफी  बढ़  गए  1984  में  कच्चे  पटसन  का

 मूल्य  सूचकांक  262.3  था  जो  कि  1985  में  बढ़कर  695.8  तक  पहुंच  गया

 1985  में  कलकत्ता  में  श्रेणी  के  कच्चे  पटसन  का  मूल्य  975  रुपए  प्रति  क्रिवटल  तक  पहुंच
 गया  था  ।  इससे  साफ  जाहिर  है  कि  कच्चे  पटसन  के  मूल्य  युक्तिसंगत  नहीं  हैं  तथा  भूल्यों  का  इस

 प्रकार  बढ़ा  रहता  किसानों  के  हिल  में  हीं  होगा  ।  इस  साल  पटसन  की  फसल  की  संभावनाएं  काफी

 अच्छी  हैं  तथा  इसकी  वजह  से  कीमतों  में  कमी  आनी  शुरू  हो  गई  फिर  भी  ।3  1985

 को  कच्चे  पटसन  का  मूल्य  सुचकांक  352.4  के  स्तर  पर  काफी  ऊचा  है  जबकि  1983  में

 सूचकांक  280.8  के  स्तर  पर  मोजूदा  मूल्य  स्तर  भी  सरकार  द्वारा  धोषित  लामकारी  समयंन

 मूल्य  से  काफी  ऊ'से  हैं  ।  जहां  तक  तम्बाक  का  प्रश्न  यह  पाया  गया  है  कि  केवल  जन  के  महीने

 को  छोड़कर  1985  से  इसके  मूहय  बढ़े  हैं  ।  जून  के  महीने  में  इसके  मृल्य  में  कुछ  कमी  भ्र/ई

 13  1985  को  इसका  नवीनतम  मल्य  सचकांक  196.5  है  जबकि

 1984  के  श्रन्त  में  इसका  मूल्य  सूचकांक  181.3

 जहां  तक  तिलहनों  का  सम्बन्ध  यह  देखा  गया  है  कि  मई  ओर  जून  में  थोक  मुल्य
 कांक  में  कभी  आई  लेकिन  अब  इसमें  13  1985  को  समाप्त  हुए  सप्ताह  से  सुधार  हुआ  है  ।

 इस  सप्लाह  के  दोरान  सूचकांक  294,3  पर  था  जबकि  1985  में  स्चकांक  292,6  मा

 में  बाजार  में  भाने  वाली  तोरिया  और  सरसों  के  सम्बन्ध  में  मी  यही  रुख  देखा  गया  |  1985  में

 थोक  मूल्य  सचकांक  गिरकर  231.8  पर  जा  पहुंचा  जबकि  1985  में  यह  241.9  था  ।

 तब  से  अब  तक  मल्यों  में  वृद्धि  हुई  है तथा  13  1985  को  सूचकांक  241.3  पर  पहुंच  गया  ।

 हाल  ही  के  महीनों  में  नारियल  की  कीमतों  की  प्रवलि  के  बारे  में
 कुछ  बिन्ता  हुई

 माननीय  सदस्य  जानते  ही  हैं  कि  मैंने  पिछले  सत्र  में  बताया  था  कि  1982  में  केरल  को  अभूतपूर्व

 सखे  का  सामना  करना  जिसका  प्रमाव  1५83  और  1984  में  नारियल  की  फसल  पर  महसूस

 किया  गया  ।  कम  उत्पादन  के  कारण  1984  तक  कीमतें  बहुत  ऊची  चढ़  गई  ।

 1985 में  बेहतर  फसल  की  संभावना  से  जो  1983  और  1984  में  बहुत  ऊची  चढ़  गई

 गिरनी  शुरू  हुई  ।  कोचीन  मार्कट  में  28  1985  को  नारियल  को  कीमत  1950  २०  प्रति
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 हआर  फल  जो  28  जूत  को  गिरकर  ]600  ०  हुई  परन्तु  12  1985  को  फिर  बढ़कर
 1800  ९०  हो  गई  ।  कोचिन  ओर  अलेप्पी  में  नारियल  का  मोजूदा  मल्य-स्तर  1982  की  कीमत  की
 तुलना  में  क्रमशः  33%,  ओर  27%,  अधिक  है  ।

 मैंने  इस  सदन  में  पिछले  अवसरों  पर  उल्लेख  किया  था  कि  सरकार  की  क्रषि  मूल्य  नीति
 का  उहूं एय  मुख्य  रूप  से  उत्पादकों  को  लाभकारी  कीमतें  सुनिदिचत  करना  श्र  हितों  की  रक्षा
 करना  प्रत्येक  मोसम  में  सरकार  हस  प्रयोजन  के  लिए  समर्थन  मूल्यों  की  घोषणा  करती  है  और

 यह  सुनिद्ियत  करती  है  कि  उत्पादकों  को  उनके  उत्पाद  के  लिए  लाभकारी  कीमतें  मिलें  तथा  कई
 सावंजनिक  क्षेत्रों  और  सहकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  समर्थन  खरीद  की  जाती  माननीय
 सदस्यों  को  यह  नोट  करने  से  प्रसन्‍नता  होगी  कि  चालू  विपणन  मौसम  के  दोरान  भारतीय  खाद्य
 निगम  और  राज्य  सरकारों  की  एजेंसियों  द्वारा  19-7-85  तक  97,7  लाख  मीटरी  टन  चावल  की
 रिकार्ड  खरोद  की  गई  है  ।  गेहूं  में  भी इस  मौसम  में  की  गई  103  लाख  मीटरी  टन  (19-7-85
 की  खरीद  पिछले  बय  की  93  लाख  मीटरी  टन  रिकार्ड  खरीद  को  पार  कर  चुकी  इस  वर्ष  कच्चे
 पटसन  की  बेहतर  फसल  की  सम्मावनाओं  को  देखते  हुए  भारतीय  जूट  निगम  को  मार्कट  में

 पूर्ण  तरीके  से  आने  के  लिए  सतके  कर  दिया  गया  केरल  में  उन  नारियल  उत्पादकों  की  सहायता
 के  लिए  जो  छोटे  ओर  सीमांत  किसान  केरल  सरकार  ने  केरल  राज्य  सहका री
 विपणन  संघ  के  मार्फत  विपणन  समर्थन  के  लिए  भी  उपाय  शुरू  कर  दिए  संघ  जिसने  27

 1985  से  कोपड़ा  को  खरीद  शरू  कोपड़ा  के  मल्य  को  उपयुक्त  स्तर  पर  स्थिर  रखने  के
 लिए  9  1985  तक  5012  क्विटल  कोपड़ा  की  खरीद  की  |

 सरकार  ने  तोरिया  तथा  सरसों  ओर  धन्य  जिनका  केन्द्रीय  एजेंसी  के  तौर  पर  नेफेड
 ठथा  राज्य  एजेंसियों  के तौर  पर  राज्य  सहकारी  विपणन  संधों  के  जरिए  संचालन  किया  जा  रहा

 को  विपणन  संबंधी  सहायता  देने  के  लिए  भी  योजना  श्ारंम  की  तोरिया  तथा  सरसों  के
 संबंध  में  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  मूल्य  समथंन-स्तर  से  गिर  जाने  की  स्थिति  में  वे
 अपने  विपणन  सहकारी  संधों  को  विपणन  कार्यों  मे ंलग  जाने  के  लिए  सचेत  कर

 मध्य  हरियाणा  तथा  उत्तर  प्रदेक्ष  राज्यों  में  इस  जिस  की  खरीद  की  जा  रही  है  ।
 24  1985  को  नेफेड  द्वारा  समन  मूल्य  संबंधों  कार्यों  के  तहत  76,120  मीटर  टन  मात्रा
 की  खरीद  की  जा  चुकी  थी  ।  इससे  पहले  मध्य  प्रदेश  में  सोयाबीन  के  सबंध  में  भी  मूल्य  समर्थन
 संबंधी  कार्य  किए  गए

 मैं  सदन  को  आइबासन  दिला  सकता  हूं  कि  सरकार  किसानों  की  जरूरतों  के  बारे  में  प्री
 तरह  से  सचेत  हैं  ओर  इसके  लिए  भरसक  कोशिश  करेगी  कि  उन्हें  उनके  उत्पादों  क ेलिए  लाभकारी

 मूल्य  प्राप्त  हों  ।  वास्तव  सरकार  कई  जिसों  के  संबंध  में  केन्द्रीय  ओर  राज्य  एजेंसियों  के  जरिए
 पहले  से  ही  विपणन  समर्थन  संबंधी  कार्य  चला  रही  मु  विश्वास  है  कि  इन  प्रयासों  से  हम
 किसान  समुदाय  को  अपेक्षित  सहायता  देने  में  कामयाब  होंगे  ।

 भी  ई०  रेड्डी  ):  कपास  के  बारे  में  एक  भो  क्षब्द  नहीं  कहा
 गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  उस  बारे  में  कह  सकते  हैं  ।

 {  हिम्दी  ]  ु
 क्षी  धरम  पाल  सिहु  सलिक  :  माननीय  स्पीकर  मंत्री  महोदय  ने  अपने  स्टेटमैंट  में

 प्रत्यक्ष  या  अप्रध्यक्ष  रूप  से  यह  माना  है  कि  आयल-सीड  या  कोकोनट  की  प्राइसेज  में  फाल

 हुआ  उसकी  वजह  इम्पोर्ट  रही  चाहे  ड्राउट  कष्डीशन  रही  हो  या  कुछ  भी  वजह  रही  हो  ।
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 भारत  कृषि  प्रधान  देश  है  श्लोर  इस  देश  के  लगभग  80%,  लोग  देहात  में  रहते  हैं  भोर  उन

 सभी  की  जीविका  किसान  के  धन्ध  से  चलती  सरकार  ने  जिन्स  की  कीमत  निर्धारित  करने  का
 जो  फाम्‌ ला  असरुत्यार  किया  हुआ  वह  वास्तविकता  से  दर  जिन  चीजों  को  जोड़कर  किसास
 की  जिनस  की  कोमत  निर्धारित  करनी  उसको  मह  नजर  नहीं  रखा  जाता  ।  एपग्रीकल्चरल

 हम्पलीमैंट्स  या  ट्रं  क्टर  वग  रह  की  या  अनाज  पंदा  करने  पर  जो  खचं  किया  जाता  उसको

 महेनजर  रखते  हुए  अनाज  की  कीमत  निर्धारित  करनी
 सरकार  को  इस  चीज  का  भी  ध्यान  रखना  थाहिये  कि  जिस  समय  किसान  की  जिन्स  मंडियों

 में  आती  जब  बह  किसान  के  पास  होती  तो  उसे  उस  समय  उसका  पूरा  भाव  मिलना
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  म्थूनतम  कीमत  निर्धारित  की  जाती  है  कुछ  पमय  से  यह  अधिकतम
 कीमत  बन  चुकी  क्योंकि  उससे  ज्यादा  पर  कोई  बेचता  नहीं  है  ओर  कोई  खरीदता  नहीं  है  ।

 हिन्दुस्तान  में  एक  ही  ऐसी  बीज  है  जिसकी  कीमत  दूसरा  लगाता  कोई  भी  दुकानदार  जब  अपनी
 कोई  चोज  बेचता  है  तो  ठसकी  कीमत  वह  खुद  बताता  लेकिन  किसान  की  जिन्स  ऐसी  चीज  है
 जिसकी  कीमत  खरीदने  वाला  लगाता  है  कि  मैंने  इतने  पर  खरीदना  सरकार  ने  कोशिश  भो  की

 कि  उसकी  न्यूनतम  कीमत  रखी  लेकिन  उससे  जितना  किसान  को  फायदा  होना  चाहिये
 वह  नहीं  बल्कि  जेसे  मैंने  पहले  कहा  था  कि  वहू  अधिकतम  कीमत  में  तबदोल  हो  चुकी
 उससे  ज्यादा  कीमत  किसान  को  मिलती  नहीं  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जेसे  महंगाई  बढ़ती  है  ओर  उसके  मुताबिक  सरकारी

 रियों  की  तनस्वाहें  बढ़ती  उसी  रेशियों  में  किसात  को  भी  उसका  लाभ  मिलना  चाहिये  |  किसाय
 की  जिन्‍स  का  भाव  उसी  ढंग  से  बढ़ना  चाहिए  ।

 आप  देखें  कि  1939,  1940  में  गेहूँ  का  भाव  2  रुपये  या  हाई  रुपये  प्रतिमन  था  |  यह  भाव

 1942  में  संकिड  वल्ड  वार  में  8  रुपये  मन  हुबआा  ओर  कआ्राज  1985  में  यह  145  रुपये  प्रति  क्विटल  '

 है  और  इस  प्रकार  यह  कीमत  60  रुपये  मन  पड़ती  मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  1942  में

 गेहूं  का भाव  जो  8  रुपये  मन  था  वह  आज  8  गुना  बढ़ा  1985  में  क्योंकि  60  रुपये  मन  है  ।
 अगर  ततख्वाहों  और  दूसरी  चोजों  को  देखा  ज।ये  तो  पता  लगेगा  कि  1939  में  एक  स्टेट  का

 जिम  25  रुपये  महावार  तनस्वाह  पर  लगा  था  ओर  1985  में  वही  मुलाजिम  800-900  रुपये

 रुवाह  लेता  इस  तरह  से  32  गुना  उसकी  तनकवाह  बढ़ाई  गई  लेकिन  किसान  की  जो  कीमतें  हैं

 बह  सिर्फ  8  गुना  ही  बढ़ाई  गई  ।

 12.26

 कमान  जात

 मट्दोदय  पोठासीन  हुए  ]

 ट्रेक्टरों  के  बारे  में  श्राप  देखें  ।  1947  से  पहले  ट्रेक्टर  नहीं  थे  ।  1948  में  जब  ट्रं  क्टर  आये

 तो  मैश्ती-फगुसुन  और  फोर्डसन  मेजर  जो  बहुत  अच्छे  ट्रक्टर  माने  जाते  की  कीमत  6  हआर
 रुपये  लेकिन  आज  उसी  ट्रंक्टर  की  कोमत  1985  में  एक  लाख  रुपये  इस  तरह  से  यह
 कीमत  16  गुना  बढ़ी  इसी  तरह  से  1948  में  जो  व्हीट  की  कीमत  10  रुपये  मन  आज  वहू

 60  रुपये  मत  इस  प्रकार  आप  देखें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  कीमतें  निरन्तर  बढ़ती  ही  गई

 सरकार  जितना  सबसिडी  देकर  खर्च  करती  उससे  कहीं  कम  कृषि  पर
 सरकार  का  बजट

 होता  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  इस  चीज
 के

 बारे  में  ब्योरा  दें
 कि

 सरकार  कितना  सबसिडो

 देती  है  भोर  इरिंगेशन  को  छोड़कर  बाकी  कृषि  पर  साल  में  कितता  खत  किया  जाता  है|  क्या  बह

 सबसिडी  से  कम  नहीं  बनता  है  ?
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 कज-+  जपः

 जो  कृषि  विश्येषज्ञों  ने  गेहूं  करी  कीमत  कम  से  कम  200  रुपये  क्िविटल  निर्धारित  की
 उसके  विपरीत  सरकार  ने  उसको  कीमत  154  रुपये  निर्धारित  की  जो  सरकार  के  द्वारा

 नेटिड  वेज्ञानिक  ओर  साइंटिस्ट  उन  लोगों  की  सिफारिश  को  मानकर  सरकार  को  उनकी
 कीमत  निर्बारित  करनी  चाहिए  ।

 आज  बीज  महंगा  जब  तक  वह  किसान  के  प/स  रहुता  उसकी  कीमत  बहुत  कम  लेकिन
 जब  वह  उसी  के  द्वारा  पदा  कर  उसके  पास  आता  है  तो  उसकी  कीमत  कम  से  कम  8-10  शुना  बढ़
 जाती  जिससे  उसको  घाटा  होता

 खेत  में  जो  लेबर  काम  करती  है  1947-48  में  चार  आने  शाम  तक  उसको  मेहनत  मजदूरी
 मिलती  आज  उपक्तको  16-17  रुपये  पर-डे  मिलते  एक  तरह  से  64  गुना  आज  उस  मजदूर
 को  मिलते  मेरे  कहने  का  यह  अभिप्राय  नहीं  है  कि  मैं  किप्ती  मुलाजिम  या  खेतिह!र  मजदूर  के

 खिलाफ  बोलना  चाहता  हूं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  महंगाई  बढ़ी  चाहे  उसका  फायदा

 मजदूर  या  किपती  सरकारी  कमंचारी  को  मिला  लेकिन  उसके  साथ  ही  उसका  फायवा  किसान  को

 जी  मिलना  जिस  तरह  से  जनरल  प्राइस  हण्डक्स  बढ़ता  और  उससे  दूसरे  व्यक्तियों  को

 उसका  लाभ  दिया  जाता  है  तो  किसान  को  भी  उसका  लाभ  मिलना

 इसके  साथ  ही  सरकार  की  जो  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  उसको  आप  सुदढ़  करें  ।

 वहां  वह  जरूरो  चीजें  कम  रेट  पर  बचें  ताकि  वह  गरीब  हरिजन  लोग  अपना  पेट  भर  सकें  ।  थाज

 हालात  यह  है  कि  किसान  खुद  दूसरों  का  पेट  मरता  लेकिन  वह  खुद  भूखा  रहता  इसी  कारण

 बकाज  किसान  हृतोत्साहित  हो  गया  उसका  उत्साह  तभी  बढ़ाया  जा  सकता  है  जब  उसको

 अपनी  मेहनत  मजदूरी  के  पूरे  प॑से  उत्साहित  होने  से  बहू  उत्पादन  भी  ज्यादा  बढ़ायेगा  ।

 आप  देखते  होंगे  कि  वह  जो  अपने  लिये  जरूरी  चीजें  खरीदता  उनके  भाव
 *मान  को  छूते  जा  रहे  हैं  ओर  जो  बेचता  है  उसके  माव  कम  होते  जा  रहे  हैं  और  विशेष  रूप  से  उन

 दिनों  में  जब  वह  वस्तु  किप्तात  के  पास  होती  उससे  उसको  बहुत  घाटा  होता  बेचारा  किसान
 बन्धेरे  में  रहता  गहरी  नींद  में  प्तोता  रहता  उप्तका  शोषण  करके  दूसरे  लोग  उनसे  फायदा
 उठाते  रहते  हैं  ।

 जैसा  कि  अभी  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  सीड  के  इम्पोर्ट  करने  से  भाव  में  गिरावट

 आई  क्‍या  आयल  सीड  को  इम्पोर्ट  किये  बगर  हमारे  देश  के  अन्दर  इतना  आयल  सीड  नहीं  है
 जिससे  हमारा  काम  चल  सके  ताकि  भाव  न  गिरे  ओभोर  किसान  को  भी  उसका  उचित  लाभ  मिले  ।
 मैं  निवेदन  करूंगा  कि  किसान  की  आवद्यकता  की  चीजों  और  उसकी  मेहनत  मजदूरी  का  रुयाल

 रखते  भाव  निर्धारित  किये

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 सश्वार  बटा  माननीय  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  से  सुझाव  दिये

 यह  सुक'व  ऐसे  हैं  जो कि  इस  सदम  के  मान्यवर  सदस्य  समय-समय  पर  देते  रहते  हैं  और

 कार  की  भी  निरन्तर  यह  कोशिक्ष  रहतो  है  कि  अधिक  से  अधिक  मान्यवर  सदस्यों  के  सुझावों  को

 वेखते  हुए  किसान  को  रंमयूनरेटिव  प्राइसिस  इन  दी  फॉम  आफ  सपोर्ट  ओर  प्रक्‍्योंरमेंट  प्राइसिस
 किसान  को  इंक्षोर  किये  इससे  पहले  मान्यवर  सदस्य  ने  उसका  जिक्र  जिसके  ऊपर

 किसानों  की  उपज  की  क्षीमत  तथ  की  जाती  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  किसान  की  उपज  की  कोमत  कोई

 धूसरा  तय  करता
 ॥॒
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 ना  हां  न्‍..आस्‍आन्‍उऑ  शा  गा
 उपाध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  यह्‌  तो  मारकिट  का  उसूल  है  कि  डिमांड  और  सप्लाई  के

 ऊपर  ही  चीजों  को  कीमतें  निर्धारित  होती  परन्तु  किसान  की  उपज  का  सही  दाम  उसके

 साथ  बे-इंसाफी  न  अन्याय  न  किसान  को  एक्सप्लायट  न  किया  यह  निर्धारित  करने
 के  लिये  एग्रीकल्चर  प्रइसिस  कमीशन  निर्धारित  किया  जिसको  कि  आदेश  दिये  गये  कि  किसान

 की  उपज  की  फीमतों  को  तय  करते  वक्‍त  किन-किन  चीजों  का  ध्यान  रखा  इसलिये  यह  कहना
 कि  किसान  की  उपज  की  कीमत  कोई  दूसरा  निर्धारित  करता  गलत  इस  प्राइसिस  कमीशन
 में  वह  भनुमवी  लोग  रखे  जाते  जिनको  किसान  की  खेती  का  पूरा  ज्ञान  होता  इसमें  वह
 सीनियर  साइंटिस्ट  और  एक्सपर्ट  रखे  जाते  हैं  जिनको  कि  कृषि  उत्पादन  का  अनुभव  करता

 बही  लोग  इसमें  बंठकर  फंसला  करते  हैं  ।

 जो  कमी३/न  है  वह  जब  सपोर्ट  प्राइस  या  प्रोक्‍्यों  रमेंट  प्राइम  निर्धारित  करता  है  तो  उसके

 सामने  संपूर्ण  नकष्या  रखता  लेकिन  पूरी  तस्वीर  रहती  अथ॑ं-व्यवस्था  के  समूचे  ढांचे  के  संबंध

 में  उनका  बड़ा  काम्प्रीहैंसिव  ओवर-श्यू  रहता

 ]
 वे  केवल  कृषि  क्षंत्र  को  ही  ध्यान  में  नहीं  रखते  अपितु  अर्थ-ध्यवस्था  के  समूचे

 उत्पाद  विधेष  को  घ्यान  में  रखते  हैं  और  अन्य  कई  बातें  जंसे  उत्पादन  साज-साभान के  मूल्यों
 में  निवेश  मूल्य  और  उत्पादन  मूल्यों  में  मंडी  के  मूल्यों  का  मांग  और  पूर्ति
 की  देश  में  पैदा  हुई  फसल  के  मूल्य  में  ओद्योगिक  लागत  पर  उसके

 रण  मूल्य  स्तर  पर  जीवन-निर्वाह  पर  अन्तर  ष्ट्रीय  मंडी  में  मूल्य  ऋषि  क्षेत्र  हारा

 भगतान  किए  गए  तथा  प्राप्त  मुल्यों  में  समानता  आदि  पर  भी  ध्यान  रखा  जाता  केवल  इतना

 ही  इन  सब  बातों  पर  विचार  करने  के  आयोग  फिर  कृषि  लागत  पर  भी  विद्यार  करता

 है  और  इसमें  लागत  पर  हुए  ख  जंसे  मजदूरों  की  मजदूरी  बेल  मशीनों  पर  ख़  भूमि

 के  पट्टे  के  लिए  दिया  गया  नकद  ओर  वस्तु  के  रूप  में  उवंरक  खाद

 सिंचाई  लागत  जिसमें  पम्प  सेट्र  आदि  चलाने  के  लिए  डीजल  और  बिजली  पर  किया

 गया  खच  भी  शामिल  आदि  सम्मिलित  है|  उत्पादन  लागत  के  अतिरिक्त  इसमें  परिवार  के

 सदस्यों  द्वारा  किया  गया  श्रम  भी  शामिल  इस  लागत  में  फाम॑  मशीनरी  और  भवन  का  मूल्यह्वास

 भी  शामिल  इस  तरह  उत्पादन  लागत  में  केवल  भुगतान  किया  गया  खर्च  ही  शामिल  नहीं  अपितु

 उनकी  आह्तियों  जिसमें  भूमि  और  परिवार  शामिल  हैं  जिनके  लिए  किसान  नकद  पंसा  खब  नहीं
 का  आकलित  मूल्य  भी  शामिल  समर्थन  मूल्य  या  वसूली  मूल्य  निर्धारित  करते  समय

 प्रावक  लिस  उत्पादन  लागत  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता

 जैसा  कि  मैंने  अभी  जिक्र  वे  अन्त:--उत्पाद  मूल्य  समानता  क्षेत्रीय  मूल्य

 नता  प्रारंभिक-उत्पादन  मूल्य  किसान  द्वारा  वसूल  मूल्यों  एवं  वस्तुओं  को  खपत  पर  खर्च

 मूल्यों  में  समानता  आदि  की  भी  जांच  करते  कृषि  मूल्य  आयोग  की  लागत  और  लेखा  सेवाएं

 भारत  सरकार  के  समक्ष  अन्तिम  सिफारिश  से  एवं  इन  सब  बातों  पर  विचार  करती  हैं  और  फिर

 उनकी  सिफारिश  राज्य  सरकार  को  भेजी  जाती  है  और  राज्य  सरकारें  उन  सिफारिशों  पर

 अपनी  राय  देती  हैं  और  अंत  में  मारत  सरकार  किसी  वस्तु  विक्षेष
 का

 उस  मौसम  में  मूल्य

 रित  करती  है  ।

 इतना  सब  कुछ  कहने  के  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  बताए  गए  1940  के  मृल्यों  के  संबंध

 में  कुछ  कहता  भावद्यक  नहीं  समझता  क्योंकि  वे  बर्तेमान  स्थिति  में  संगत  नहीं  भाप  संदर्भ  से
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 हटकर  वर्ष  1940  के  मूल्यों  की  बात  नहीं  कह  सकते  और  न  ही  वर्तमान  मूल्यों  से उनकी  तुलना  कर

 सकते  हैं  ।  विकास  होने  के  साथ-साथ  स्थिति  में  परिवर्तन  आया  है|  तेजी  से  विकास  हुआ  है  ।  वर्ष

 1940  में  प्रति  एकड़  भूमि  पर  जितना  उत्पादन  किया  जा  सकता  था  उतनी  हो  भूमि  पर  आज  उससे

 कहीं  अधिक  उत्पादन  किया  जाता  है  ।  मुझे  याद  है  जब  हम  बच्चे  थे  तो  कुछ  फसलें  ऐसी  थीं  जो

 आज  हमें  दिखाई  नहीं  अब  अच्छी  फसलें  होती  उनसे  अधिक  प्राप्ति  होती  एक  ही
 फसल  की  कई  किसमें  उगाई  जा  रही  और  कृषि  क्षेत्र  में  पूरी  स्थिति  बदल  चुकी  है  और  हमें  गये

 है  कि  भारत  में  हमारे  हमारे  विस्तार  सेवाओं  तथा  विश्वविद्यालयों  की  सहायता
 से  केवल  आज  आत्मनिर्मंर  हो  पाए  हैं  बल्कि  उससे  भी  अधिक  अच्छी  स्थिति  में  निदुथय  ही

 हमें  अमी  ओर  विकास  करना  किसानों  को  अधिक  लाभ  मिलना  चाहिए  कितु  भारतीय  कृषकों  की

 बतंमान  स्थिति  अधिक  विकासशील  देशों  के  कृषकों  से  अच्छी  है और  हम  विश्व  में  किसी  से  उनकी

 तुलना  किसी  भी  विकसित  देश  से  कर  सकते  हैं  ।

 अपने  पूरक  प्रश्न  पूछते  समय  माननीय  सदस्य  ने  जो  सुझाव  मैंने  उन्हें  नोट  कर  लिया

 ओर  हम  देखेंगे  कि  उनके  सुझावों  पर  पर्याप्त  विचार  किया  जाए  ।

 श्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :  एस  घ्यानाकषंण  के  संबंध  में  कुछ  कठिनाई  है  क्योंकि

 कई  जिन्‍्सें  एक  साथ  जुड़ी  हुई  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  पटसन  को  जिसका  संबंध  वस्त्र

 लप  से  है  और  दूसरी  कृषि  वस्तुओं  का  सम्बन्ध  कृषि  मंत्रालय  से  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  इसके

 लिए  कुछ  समय  दिया  जाए  भौर  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जाए  कि  यत्त्र  मंत्री  वाद-विवाद  में  भाग
 लें  अन्यथा  हमारी  समस्पाभ्नों  का  समाधान  नहीं  हो  पायेगा  ।

 सरदार  बटा  सिह  :  मैं  पटसन  के  संबंध  में  मी  प्रदनों  का  जवाब  दंगा  ।  वस्त्र  मंत्री

 भी  यहां  उपस्थित  हैं  ।

 श्री  इर्रजोत  गुप्त  :  यदि  आप  सब  बातों  का  ध्यान  रख  सके  तो  इससे  अच्छी

 न्‍जनिप्पतपतण

 कया  बात  है  ?

 श्रीमती  गीता  मुखर्जों  :  पटसन  जो  पहदिच्रिम  बंगाल  और  काफी  हृद  तक  पड़ोसी

 राज्य  बिहार  के  लिए  चिता  का  विषय  बना  हुआ  और  जिसका  हमारी  अथ॑-व्यवस्था  में

 पूर्ण  स्थान  के  बारे  में  बोलने  से  पहले  मैं  अन्य  बातों  के  संबंध  में  पूरक  प्रदन  पूछना  चाहती  हूं  ।

 सबंप्रथम  मैं  यह  कहूंगी  कि  मैं  उनके  इस  कथन  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  किसानों  को

 कारो  मूल्य  दिलाने  के  लिए  जो  कुछ  किया  जां  सकता  सरकार  वह  सब  कर  रही  अपने  मत

 के  समर्थन  में  मैं  सबसे  पहले  इस  वक्तव्य  के  परा  3  के  बारे  जिसमें  उन्होंने  तिलहनों  की  बात

 कही  कहना  चाहती  हूं  ।  इसमें  स्पष्ट  कहा  गया  तिलहन  मंडो  में  मार्च  के  महीने  में  आते

 फिर  उनका  दावा  है  कि  मई  और  जन  में  इनके  मूल्यों  में  कमी  आई  थी  किन्तु  13  जुलाई  1985  को

 समाप्त  होने  वाले  सप्ताह  में  इसके  मूल्यों  में  सुधार  हुआ  है  ।

 फसल  मार  में  आती  मार्च  से  जून  तक  चार  महोनों  में  किसानों  को  कुछ  नहीं

 मिला  ।  जुलाई  में  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  ।  क्‍या  इसे  आप  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  देना  कहते  हैं  ?

 क्या  मैं  इस  पर  विश्वास  करूं  ?  जब  किसानों  ने  यह  फसल  बेची  तो  उन  चार  महीनों  में  सरकार

 क्या  कर  रही  थी  ?
 तारियल  के  संबंध  में  आपने  दावा  किया  कि  इसके  मूल्य  कम  हुए  हैं  किस्तु  इस  समय  कोचीन

 में  इसके  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  मेरे  सुनने  में  यद्द  अ।या  है  कि  मूल्य  केवल  कुछ  दिन  ही  अधिक

 उनमें  गिरावट  आई  ।  बजट  सत्र  के  कृषि  मंत्री  ने  यहां  कहा  कि  वे  नारियल  के  समर्थ
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 लीं  मूल्य को घोषणा नहीं कर रहे हैं । किन्तु केरल  के मुख्यमंत्री यह ब्राश्वासन दे रहे है कि  |

 मूल्य  को  घोषणा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  केरल  के  मुल्यमंत्री  यह  बाश्वासन  दे  २हे  है  कि  उन्होंने
 यह  मामला  केख्ट्रीय  सरकार  के  समक्ष  रखा  है  ओर  केन्द्रीय  सरकार  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा  करने
 के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ।  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  सचमुच  नारियल  के
 थंग  मूल्य  की  घोषणा  करेगी  जो  कि  बहुत  आवश्यक  है  क्योंकि  ]  यदि  यह  मूल्य  भी
 रखा  गया  जो  मैं  समझती  हूं  कि  नहीं  है--ल।भक्तारी  मूल्य  नहीं  हैं  ?

 तम्बाक्‌  के  संबंध  में  मैं  केवल  एक  निदिष्ट  प्रइन॒  पूछना  चाहती  हूं  ।  तम्बाक्‌  के  मूल्य  कुछ
 बढ़े  हैं  किन्तु  सरकार  द्वारा  घोषित  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  ओर  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  में  230  दपए
 से  250  रुपए  का  अन्तर  इस  समय  निर्यात  मुल्य  600  रुपए  प्रति  क्विटल  है  ।  समर्थन  मूल्य  और
 निर्यात  मुहय  में  230  रुपए  से  250  रुपए  तक  का  अन्तर  हम  इसे  .250  रुपए  मान  लेते
 इस  बन्तर  से  उत्पादक  वंचित  रह  जाते  हैं  क्योंकि  उन्हें  समर्थन  मल्य  बहुत  कम  ध्यान  मिलता  है  ओर
 निर्यातक  को  600  रुपए  प्रति  क्विटल  मिलते  हैं  ।  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए
 क्या  सरकार  तम्बाक  के  समर्ंत  म्ल्य  पर  पुनविचार  करेगी  ताकि  दस  अन्तर  को  कम  किया  जा
 सके  ओर  उत्पादकों  को  अधिक  लाभ  दिया  जा  सके  ।  इम  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 अब  मैं  पटसन  पर  आती  हूं  ।  वक्तव्य  के  पैरा  5  में  सरकार  ने  यह  उल्लेख
 किया  है  कि  इस  साल  कच्चे  पटसन  की  फसल  की  संभावनाएं  काफी  अच्छी  हैं  ।  भ/रतीय  जूट  निगम
 को  मंडो  में  तंयार  होकर  अ।ने  के  लिए  कहा  गया  हैँ  ।  फिर  उन्होंने  कहा  है  कि  3  जुलाई  बिता  को
 कच्चे  पटसत  का  मूल्य  सूचकांक  काफो  ऊचा  अर्थात  352  रुपए  आदि  ।  वे  कह्ठते  हैं  बिता  की
 कोई  बात  नहीं  है  ।  सर्वप्रथम  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहती  हूं  कि  इस  महीने  तारीख  कों
 कलकत्ता  से  रवाना  होने  के  बाद  जब  हम  कूच-बिहार  मंदी  वहां  कच्चा  पटसन  रुपए  रुपए  प्रति
 क्विटल  बेचा  जा  रहा  था  जबकि  सरकार  ने  स्वयं  इसका  न्यूनतम  म्‌ल्य  223  रुपए  प्रांत  क्विटल

 निर्धारित  किया  यह  स्थिति  इस  समय  भले  नहीं  हो  ओर  हसमें  कुछ  सुधार  हुआ  लेकिन  हमें
 यह  समझ  मेगा  चाहिए  कि  यह  अभी  भी  सरकार  द्वारा  घो।षत  सांविधिक  मुल्य  से  काफ़ी  कम
 मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  इस  सबंध  में  सरकार  द्वारा  भारतीय  जूट  निगम  को  विदेश  देत  के  बारे  में

 किया  गया  दाभा  कंसे  उचित  सिद्ध  किया  जा  सकता  है  ।

 उन्हें  यह  अच्छी  तरह  से  पता  था  कि  उस  पटसन  मौसम  में  *****'  गत  वध  की  ऊची

 आदि  के  कारण  पटसन  अच्छी  फसल  होगी  ।
 प्रंस  समाचार  तथा  अन्य  समाचारों  के  अनुसार  मैं  आपको  बताना  चाहता

 ह्‌  कि  इस  वर्ष  पटसन  की  लगभग  ].2  करोड़  गाँठें  उपलब्ध  होंगी  ।  इस  भांकड़  में  अप्रत्यक्ष  तौर

 पर  बंगला  देश  से  आ  वाला  पटसन  भी  सम्मिलित  है  |  अब  अगर  लाख  करोड़  गाँठों  को  ध्यान  में

 रखा  जाये  तो  मैं  यह  बताऊगा  कि  हमारी  घरेलू  आवद्यकता  ,5  लाख  गाँठों  की  इसका
 अर्थ  है  यह  वस्तु  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  होगी  |  किसानों  को  बचाने  के  कोई  अन्य

 रास्ता  नहीं  है  सिवाय  हइसके  कि  मारतीय  पटसन  निगम  के  माध्यम  से  पटसन  का  एक  रक्षित
 मंडार  बनाया  जाये  ।  आओ  देखें  कि  इस  मौसम  में  मारतीय  पटसन  निगम  किस  प्रकार

 से  कार्य

 करेगा  |  अधिकारिक  तौरपर  पटसन  का  मौसम  जुलाई  से  शुरू  होता  क्योंकि  उस
 समय

 बंगाल  में  बाजार  में  पटसन  आना  शुरू  हो  जाता  यह  मेरे  पास  पटसन  कलकत्ता  द्वारा

 9  जिसमें  को  जारी  की  गयी  एक  अधिसूचना  की  प्रति  यह  उस  अधिसूचना  की  फोटो

 प्रति  हैं  जिसमें  उन्होंने  न्‍्यूमतम  निर्धारित  मूल्य  की  घोषणा  की  पटसन  का  मौसम  है

 चुरा  के शुरू  हुआ  है  और  9  जुलाई  को  पटसन  आयुक्त  मूल्य  के  बारे  में  अधिसूचना  जारी  करता  है  ।  इसके

 ४५
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 बांद  [2  तारीख  को  खरीद  का  लक्ष्य  निर्धारित  करने  के  लिए  बोड़ं  की  बंठक  होती  उसके

 पदचात्‌  खरीद  लंक्य  कौ  दिल्ली  मेजा  जायेगा  और  तब॒  रिजर्व  बेंक  उसके  लिए  आदि
 अगर  अभी  भौं  सरेकार  बंडी  तेजौ  से  माने  लो  अगस्त  से  पहले  कार्य  करे  तो  वास्तव  इससे  अच्छी
 बांत  और  क्यों  होगी  ।  परन्तु  अमीं  जहां  तक  मशीनरी  स्थापित  करते  का  संबंध  कुछ  मी

 नहीं  हुआ  पटसन  आयुक्त  का  कहना  है  कि  25  प्रतिशत  खरीदा  जायेगा  और  मंत्री  कहते  हैं
 कि  93  प्रतिशत  खरीदारी की  जायेगी  ।  कब  ?  क्‍या  यह  खरीदारी  मुख्य  पंटसने  बाजारों
 में  पंटेसन  काफी  मात्रा  में  आ  जानें  के  बाद  की  क्‍या  यह  मूल्यों  क ेकाफी  गिर  जाते  के  बाद
 की  जायेगी  ?  क्‍या  केवल  तमीं  पटसन  निंगम  इन  संबं  बातों  को  स्वीकृति  की  बात  सोचेगा  ?  कंया

 सरकार  यही  तत्परता  दिखा  रही  पहले  उन्हें  कितनी  खरीदारी  करने  की  आशा

 बड़ा  रक्षित  मंडार  बेना  ,  कें  बारे  में  वे  क्या  सोच  रहे  हैं  ?  कया  इसके  लिए  धनराशि  स्वीकृत  की

 जायेगी  ?  उसके  विचार  से  वास्तव  में  लामकारी  मूल्य  कया  मैं  दावे  के साथ  कहती  हू  कि  इस
 संबंध  में  जो  मूल्य  पटसन  आयुक्त  द्वारा  निर्धारित  किया  गया  है  वह  बिल्कुल  भी  लामकारी  नहीं

 कलकत्ता  में  248  रुपये  तथा  कुछ  मानलो  360  पटसन  उत्पादकों  के  लिए  बिस्कुल
 भौ  लाभकारी  मुंल्य  नहीं  पट्सन  उत्पादकों  की  इतना  कम  मूल्य  क्यों  दिया  जा  रहा  है  ?  मैं

 आपको  इसके  बारे  में  बताती  हु  |  यह  30  जून  की  टेलीग्राफंਂ  की  खबर  :1

 1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के लिए  बिड़लां  पटसन  उद्योग  ते  4.9  करोड़  रुपये  का  शुद्ध  लाम

 दिखाया  है  ।  अगर  पंटसन॑  सबसे  बडा  बिड़ला  इतना  लाम  कमा  सकता

 तो  क्‍यों  हमारे  पटसन  उत्पोदक  इस  गलत  तरीके  से  नुकसान  उठायें  ?  हमारी  माँग  हैं  कि  पटसन  के

 लिए  न्यूनतम  लामकारी  मुल्य  600  रुपये  निंदिचत  किया  जाना  चाहिए  और  एक  समर्थने-मूल्य  के

 तौर  पर  उत्पादकों  की  दिया  जाना  चांहिए  |  हम  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करते  हैं  कि  कृषकों  को

 बचॉते  के  लिए  सॉरी  मशौनरीं  को  व्यवस्थित  करते  के  लिए  बहुत  ही  कठोर  उपाय  किये  जाते

 हँमांरे  पंटसने  उत्पादक  मुसीबत  में  अगर  आमतौर  पर  यही  स्थिति  रही  तो  फिर  से

 तीसरे  वर्ष  मी  समूचा  पटसन  उद्योग  संकट  ग्रस्त  हो  जायेगा  ।

 सरदार  बडा  लिह  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मागीय  संदस्य  ने  5  फसलों  का  मामला

 उठाया  है  ।  मैं'तिलहँनों  से  शुरू  करू गा  |  उन्होंने  यह  उल्लेख  किया  है  कि  यह  वस्तु  बाजार  में  मार्च

 के  माह  से  आनी  शुरू  हुई  मैं  जुलाई  के  आंकड़  दे  रहा  था  और  मेरे  विवरण  दर्शाया  है

 कि  सूहंय  स्थिर  हो  गये  परन्तु  बह  संदन  को  यह  बताना  मूल  गई  है  कि  यह  किस  प्रकार  से  हुआ
 मार्च  के  महौने  में  मार्च  के  अन्त  में  तथा  अप्र ल  के  शुरू  में  ज्योंही  हमें  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  कि

 सरसों  तथा  अन्य  फसलों  कें  मूल्य  निर्धारित  समर्थन  मूल्य  से  नीचे  हमने  संबंधित  राज्यों

 को  तुरंत  आदेश  जारी  कर  दिये  और  हमनें  अपनी  के  माध्यम  से  बाजार  में

 प्रवेश  करंके  तिलहनों  की  खरीदोंरी  शुरू  कर  दी  थीं  जिससे  रेप-सीड  तथा  सरसों  का  उत्पादन  करने

 वाले  राज्यों  में  बहुत  सुधार  जा  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  अब  हस  समय  गुजरात

 मंध्य  हरियाणा  तथो  उत्तर-प्रदेश  राज्यों  में  मूल्य  समंर्थन  अंथंबा  खरीद  मूल्य  से  अधिक  है  ।

 की  नारायण  चोदें  :  यह  स्वामाविक

 सरदार  सिंह  :  यह  स्वामाविंक  क्योंकि  हमने  बाजार  में  प्रवेश  अजगर  हमने

 प्रबेक्ष  नहीं  कियां  होता  तौ  मूल्य  नहीं  बढ़ते  माननीय  सदस्य  इस  बात  कौं

 झेँगे  कि  पहली  बार  भौरत  सरकार  न  और  राज्य  सेरकारों  ने  इतनी  शीघ्रता  से  कार्यवरदी
 की  हैं  त॑थों  किंसोनों  को  तिलेंदों  को  मजबूरन  केम॑  मूंझरपों  पर  बिक्री  करने  से  बचाया
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 4  1907  )  अभ्िखम्बत्तीय  लोक  महत्व  के  विजय  की  ओर  ध्यात  दिल्लम़्वा

 मुझे  सम्भावित  समा  को  यह  सूचना  देते  हुए  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  इस  बार  तिस्तहनों  का
 उत्पादन  बहुत  ही  आशाप्रद  मैं  खाद्य  तेलों  के  आग्रातत  पर  रोक  खमाने  का  सुछ्रब  देने  पर
 गम्मीरता  से  विचार  कर  रहा  हु  ताकि  हमारे  किसानों  को  ओेहतर  मूल्य  मिल  सक्क  ।

 माननीय  सदस्य  ने  नारियल  का  उल्लेख  किम्रा  था  |  नारियल  क़  अममले-सें  भी  मूल्य
 ब्िरे  और  केरल  सरकार  को  ऐसी  स्थिति  का  सम्मना  करना  पढ़ा  जब  छ्ोपरा  का  मूल्स  ब्राजार

 मूल्य  से  बहुत  नीखे  गिर  गया  था--आंध्र  प्रदेश  तथा  क  रख  दोनों  में  ।  ग्रश्षपि  कोई  प्रावधान  वहीं
 था  क्‍योंकि  इन  बागानों  की  स्थिति  साधारण  फंसलों  से  मिन्‍न  होती  काली

 मित्न  तथा  म़ुपारी  की  फसलें  वाणिज्य  मंत्रालम़  क  भ्रन्तगंत  आती  हैं--यहां  मैं  श्रौपचारिकता  के

 लिए  नहीं  खड़ा  हुआ  हू  ।  जैसे  ही  के  रल  सरकार  ते  हमें  कि  किसान  मुसीबत  सें  मैंते
 राज्य  सरकार  को  खरीद  करने  की  अनुमति  दे  दी  थी  ।

 सभा  को  यह  सूचना  देते  हुए  मुझे  और  हएष॑  हो  रहा  हैं  कि  क  रल  स्टेट  को-आपरेटिव
 मार्क दिंग  फेड़रेशन  के  हस्तक्ष  प  के  कारपोरेशन  ने  खोपरा  की  खरीद  बाजार  मूल्य  से  कुछ
 अधिक  मूल्य  पर  शुरू  की  थी  ताकि  एक  उच्नित  मूल्य  पर  खोपरा  का  मूल्य  स्थिर  हो  सके  ।

 27  जून  को  यह  का्मवाह़ी  शुरू  की  ग़ई  थी  और  |  जुलाई  तक  उन्होंने  5012  साटल

 खोप्रा  जिसका  मूल्य  63  लाख  रुपये  खरीद  लिया  था|  कु  रल्॒  राज्य  में  ६0  क  म्त्रों  जो
 कि  प्लारे  राज्य  में  फंले  हुए  छट्रीदारी  की  जा  रही  है  |  इस  कार्यवाही  से  क्षोप्रट्रा  को  अल्प  हें

 स्श्वरता  लाते  में  मदद  मिली  ओर  इसक  परिणामस्वरूप  नारियल  के  मृह्य  में  मी  ।

 श्रीमती  गीता  सुलजजों  :  मेरा  प्रएन  समर्थन  ग्रूल्य  क  बारे  में

 श्रो  सुरेश  रृदप  क  रस  क  मुख्यमंत्री  आर  बार  यह  छड़  रहे  हैं  कि  कन्‍्द्रीय

 सरकार  ने  नारियल  क्रा  समर्षन  मूल्य  देने  का  आहब्रास़नन  दिया  है  ।  स्थिति  क्या  है  ?

 उष्ाध्यक्ष  महोदय  :  सुरेश  कु६प  बड़र  श्ाफको  अश्य  पूछता  का  तो  आपको  प्हये  आआढ़ा

 स्ाहिए  अन्यथा  प्रस्येक  सदस्थ  प्रसत  पूछेता  ।

 सरदार  बूटा  इस  बर्ग  की  फसल  के  छाए  एक  बीति  होगी  फर्पक्षर  ।  कैसा  कि  मैंने

 पहले  सभा  को  सूचित  किया  मैं  बोपवारिकता  में  विश्वास  नहीं  मैंने  तुरंत-केरल  सरकार

 की  सह्लयता  की  और  के  रल  के  मुरुय  मंत्री  से  भागे  कार्य  वाही  करमे  के  लिए  ओर  कहा  था  कि

 हम  रपज्य  सरकार  को  सहायता  करसने  की  फोलिक्ष  करेंगेਂ  अली  तक  कोई  यू  जाइए

 नहीं  है  |  मैंने  बताया  कि  यह  एक  असग  वर्ग  इस  प्रकार  की  कसलों  के  कोई  शलणंत  भृल्य
 तथ  नहीं  शोपरा  की  खरीद  केरल  सरकार  मूल्य  स्थिति  करने  में  सफल  हो  सकी  ।

 जेसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  मूल्यों  में  वद्धि  हो  इई  है  और  किसात  सन्‍्कुष्ट

 घुरेश  कुरप  :  किसने  कहा  कि  किसास  संतुष्ट  हैं  ?

 सरदार  बड़ा  १टसन  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  जिक्र  किया  पटक्षय

 लिगभ  समरजन  मूल्य  संबसथी  कार्यवाही  करने  का  प्रकत  करता  सहकारी  श्षमित्तियों  हाश

 खिल  के  लण्मग  183  खरीद  केश  सभी  पटलन  उत्वाज्ञक  राल्यों  में  मिकम ये
 खोल  रशे  1983-84  तथा  1984-85  के  दौरान  निगम  ने  समर्भन  मूल्य  क्ंवत्ती  कोई  कलदेकही

 नहीं  की  क्ोंकि  प्रचलित  मूल्य  समर्थत  मूल्य  अधिक  बब  कि  अाकतीय

 सदस्य  पटसन  उत्पादकों  कीं  समस्याओं  को  सही  रूप  से  प्रस्तुत  करने  की  कर  हैं--वेरी

 सहामुभूति  पटसन  उत्पादकों  के  साथ  है--इसਂ  क्षमय  बाज  में  मृक्य  व्रिकारीक्ष  दत्पंत्र  मुल्य  से

 अधिक  अपने  कर्तंव्य  से  पीछे  नहीं  हटेंगे  ।  जैसे  ही  धात्रे  सुस्य  कम  छवगे
 *'  '''



 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  क  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  26  1985

 भरी  इ  प्रज्ोत  गुप्त  :  आगे  किससे  ?

 -  सश्दार  बड़ा  तह  :  इसका  अथ  है  समर्थन  मूल्य  ।
 भ्री  इज्जत  गुप्त  :  समर्थंत  मूल्य  से  नचे  ?

 सरवार  बटा  समयंन  मूल्म  पर  भी  ।  जब  यह  समथेत  मुल्य  पर  पहुंचेया  तो  हम
 मिश्चित  ही  बाजार  में  अ्रवेश  करेंगे  समयंत  मूल्य  का  मतलब  यही  है  ।  समथथंत्र  मूल्य के
 पीछे  सिद्धांत  यही  है  कि  इसे  बह  स्तर  समभा  जाता  है  जिस  पर  किसान  को  परेश्षात्री  नहीं
 1.00  सन्प०

 इस  समय  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  बाजार  मूल्य
 *****  कलकत्ता  में  सरकार  द्वाश

 रिंत  समर्थन  मूल्य  से  अधिक  और  साथ  मेरे  माननीय  वस्त्र  की  सलाह  से  हमने
 वेकल्पिक  प्रबन्ध  किया  है  तथा  निगम  वाणिज्यिक  खरीद  और  हम  एक  रक्षित  मंडी  बनाने  के

 हक  में  हैं  माननीय  सदस्य  उहंपांदकों  में  ऐसी  धारणा  पंदा  न  करें

 श्री  असरे  राय  प्रधान  :  भारतीय  पटसन  निगम  के  बारे  में  क्‍या  स्थिति  है  ?
 सरवार  बटा  तिह  :  जेंते  ही  यह  महसूस  करेगा  कि  उत्पादकों  को  भारतीय  पटसन  निगम

 की  मदद  की  आवश्यकता  यह  उनकी  सहायता  और  वस्त्र  मंत्री  ने  बताया  है  कि  उन्होंने
 फहुले  से  हो  अनुवेश  दे  रसे  हैं  कि  जेसे  ही  यह  उस  स्तर  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  तथा  25  प्रतिक्षत

 मूंलय  तक  पहुंचते  हैं  यह  निंगम  खरीदारी  शुरू  कर  और  हम  तंयार  मैं  भापको  यह  बता

 हू  कि  ज॑से  ही  यह  इस  स्तर  तंक  आएगा  भारतीय  पटसन  निगम  हमसे  खरीदने  के  लिए  तैयार  रहेगा
 भोर  हम  पद्चिम  बंगाल  के  उत्पादकों  को  नुकसान  नहीं  होने  देंगे  ।

 तम्बाक्‌  कें  बारे  में  माननीय  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  है  कि  मिर्यात  मूल्य  तथा  खरीद  मृल्य
 के  बीच  अंतर  यह  अंतर  तो  होगा  ही  |  निर्यात  करने  के  लिए  सदस्यों  को  पता  होना  भाहिए  कि
 तंबषार्क  को  पहले  पर्रिष्कृत  केरमा  पढ़ता  इसका  ग्रेड  निर्धारण  करना  पड़ता  अतः  स्वामाविक

 ही  है  कि  समर्थन  मूल्य  चुनी  पत्तियों  वाली  प्रेड  निर्धारित  तंबाकू  के  असग  होने  चाहिए  ।
 '  भी  थी०  झोभगाव्रीश्बर  राव  :  सिर्फ  300  एपये  काफी  परन्तु  आप  इसे

 600  शपये  के:अम्तर  प्र  बेच+रहे  हैं  ।

 सरदार  अ,ठा  में  चाहता  हूं  कि भोर  अधिक  तम्बाक्‌  का  निर्यात  किया  इसी
 काप्रण  इसके  मूल्य  अधिक  रखे  मये  हैं  |  में  चाहता  हूं  कि अधिक  से  अधिक  अच्छी  किस्म  की  तंबाकू
 फुंधा की  तथा  निर्यात-की  जाये  |  यह  अ्रन्तर  तो  बना  रहेगा  |  यह  चल  रहा  प्रांभ्र  प्रदेक्ष  में
 समर्थन  रुपये  किलोग्राम  कर्नाटक  में  यह  (1.50  रुपये  प्रति  किलोग्राम  अब
 थांध्र  प्रदेष  में  एक  नई  प्रथाली  झुरू  की  गई  है|  किसानों  को  विधोलियों  से  बचाया  गया  भारत
 सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  पहले  ही  तंबाक  की  नीलामी  सावंजनिक  तोर  पर  शुरू  कर
 दी  हे

 नांध  प्रवेश  व्धानि  श्रम्यंत  मूल्य  9.75  रुपये  था  नीलामी  के  जरिये  यह  10.30  रुपये

 प्रति  किलोग्राम  तक  पहुंच  ओर  कर्बाटक  में  यह  11:50  रुपये  था  ओर  यह  बढ़कर  13
 रुफ़्येःप्रति  किलोग्राम  हो  मया  |  इससे  अआ्राप्त  स्वयं  देखेंगे  कि  केरल  तथा  कर्नाटक  के  किसानों  को
 काचित  नहीं  किया  गया  है  भारतਂ  सरकार  द्वारा  सावंजनिक  नीलामी  प्रणाली  द्वारा  पर्वाप्त  उपाय
 करेके  उन्हें  श्रह्टायता  थी  गयी  है  ।

 +  थी  बी०  झोमनाधओश्यर  राज  :  स्यनक्षम  समयंत  मुल्य  को  बढ़ाया  जा  सकता  है  और  यहो
 किसानों  का  निवेदन  है  ।  अभी  भी  यह  है  ।



 4  1907  )  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  कौ  ओर  ध्यान  दिलाना
 ..

 झरबार  बटा  सिंह  :  प्रत्येक  मूल्य  विभिन्‍न  पहलुओं  जिनका  जिक्र  मैंने
 अपने  प्रथम  प्रइन  के  जवाब  में  किया  है  ध्यान  में  रखकर  मूल्यों  को  कम  या  ज्यादा  करता  है  और

 हम  तम्बाकू  की  अगली  फसल  तक  के  लिए  मूल्य  आयोग  का  इन्तजार  करेंगे  और  तब  हम  सदन को
 सूचित  कर  सकेंगे  कि  हम  तम्बाकू  का  समयंन  मूल्य  कितना  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 माननीय  सदस्या  ने  चार  फसलों  का  उल्लेख  किया  मेरे  पास  जितमी  जानकारी  थीं  मैंने

 बहू  देने  की  कोशिश  की  मैं  माननीया  सदस्या  का  स्वागत  करूंगा  अगर  बहू  पटसन  के  बारे  में
 ओर  अधिक  सुमाव  क्योंकि  जिस  राज्य  से  वे  आयीं  हैं  वह  एक  मुूय  पटसन  उत्पादक  राज्य  है
 और  हम  बेहतर  किस्म  और  किस्म  में  सुधार  करने  के  लिए  बेहतर  बीजों  तथा  अपने  देश  में  पटसन

 की  उत्पादकता  की  उम्मीद  कर  रहे  हैं  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  2  बजे  म०  १०  समवेत  होने  तक  के  लिये  मध्य।हन  भोजन

 के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 1.05  सण्प्‌०
 तत्पशलात  लोक  सभा  भध्याहन  भोजन  के  लिये  2  बज  तक  म०प०  तक  के

 लिये  स्थगित  हुई  ।

 मध्याहन  भोजन  के  पदचात्‌  लोक  सभा  2.07  म०प०  पर  पुनः  समवेत  हुईं
 2.07  भ०प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 [  असुवाद  ]
 *क्री  अजीत  कुमार  साहा  :  उपाध्यक्ष  हम  सभी  जानते  हैं  कि  कृषि

 हमारी  अथंव्यवस्था  का  आधार  है  लेकिन  अर्थ  व्यवस्था  के  निर्माता  कृषक  सबसे  अधिक  शोषित  भर

 वंचित  वर्ग  जब  वह  अपनी  उपज  को  बाजार  में  ले  जाते  हैं  ठो  उन्हें  उसका  उचित  ध्लोर  लाभ

 कारी  मूल्य  नहीं  मिलता  है  ।  दूसरी  ओर  जब  वे  बपनी
 दे

 निक  आवश्यकताओं  की  वस्तुओं  को

 दने  बाजार  जाते  हैं  तो  उसे  अधिक  कोमत  पर  खरीदना  पड़ता  है  ।  इस  तरह  दोनों  तरफ  से  गरीब

 कृषकों  का  शोषण  किया  जा  रहा  है  और  उसकी  बहुत  दयनीय  स्थिति  द्वो  गई  यहां  मानमीय

 मंत्री  जी  ने  अपने  वक्तब्य  में  कहा  है  कि  सरकार  को  कृषकों  की  आवश्यकताओं  का  पता  है  बह  यह

 सुनिदिचत  करने  के  लिए  कोई  कसर  नहीं  छोड़ गी  कि  उन्हें  उनके  उपज  का  लाभकारी  मूल्य  प्राप्त

 हो  ।  कुछ  समय  पहले  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  बम्बई  में  कहा  मैं  18

 फरवरी  1985  के  से  उद्धत  कर  रहा  हूं  ।  मंत्री  श्री  राजीब  गांधी  ने  आज

 को  यह  आदवासन  दिया  कि  कांग्रेस  )  उनकी  उपज  का  लाभकारी  मूल्य  निर्धारित  करेगी

 शोर  उन्हें  सस्ती  दर  पर  खाद  तथा  बीजों  की  उपलब्धता  सुह्चित  करेगीਂ  |  महोदय  इस  तरह  के

 आएष्वासन  बार-बार  दिए  गए  हैं  |  इसके  बावजूद  कृषकों  की  आज  क्या  दशा  है  ?  प्रधान  मंत्री  के  इस

 वक्तव्य  के  बाद  से  जब  आलू  की  कीमतें  गिरनी  शुरू  हुई  शोर  जब  ये  प्रति  क्विटल  आ  गयीं

 के  पिछले  बजट  सत्र  के  दौरान  मांग  को  थी  कि  सरकार  को  अ।लू  की  फसल  की हो  हमने  संसद

 खरीद  शुरू  करनी  चाहिए  तथा  इसके  निर्यात  के  लिए  प्रबंध  करना  लेकित  सरकार  गरीब

 आलू  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  आगे  नहीं  आई  ।  दूसरी  ओर  केंद्रीय  सरकार  चीनी
 ——

 भ्मू  बंगला  में  दिए  गए  माषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी
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 जपभा  पा

 पटसन  आदि  के  करोड़पति  मालिकों  को  करोड़ों  रुपए  राज  सहायता  के  रुप  में  दे  रही  है  और
 उनकी  उनके  उत्पाद  के  निर्यात  करने  में  सहायता  कर  रही  है  ।  परस्तु  उसने  श्राल  उत्पावक़ों  के  हितों
 की  रक्षा  के  लिए  कोई  राज  सहायता  नहीं  दी  ।

 है

 इस  सदन  में  पिछले  दिनों  एक  प्रएन  के  उत्तर  में  उ्दंरक  ओर  रसायन  मंत्री  श्री  बीहेश
 पाटिल  ने  टायरों  ओर  ट्यूबों  के  निर्माण  में  काम  आने  वाली  सामग्री  के  मूल्य  में  बुद्धि  के  क/रण

 इनकी  कीमतों  में
 वढ्धि

 करने  के  लिए  टायर  निर्माताशों  द्वारा  दिए  गए  कारणों  को  उमञ्रित  बताग्रा
 ओर  इसका  समर्थन  किया  ।  परन्तु  बीज  उवंरक  कुत्रिम  खाद  आदि  सामग्रियों  करी
 कीमत  में  भी  कई  ग्रुना  वृद्धि  हुई  है  ।  परन्तु  कृषकों  के  उत्पाद  की  कीमतें  इसी  अनुपात  में  नहों  बढ़ी

 उसे  अपनी  उपज  का  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  माननीय  मंत्री  ओर  सरकार  इस  मामले
 पर  चुप  बेठे  हम  इस  सरकार  के  स्वभाव  को  जानते  हैं  बह  हमेशा  अमीर  उद्योगपतियों  तथा  बड़े
 कौर  अमीर  किसानों  के  हित  में  कार्य  करती  है  ।

 माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  वक्तथ्य  में  कहा  है  कि  1985  में  कलत्ता  में

 डब्स्यू  5  प्रंड  के  कज्चे  पटसन  को  की  यृत़्  975  दपए  प्रति  हिवटश्न  हो  गई  है  ।  स्पष्ट  रूप  से  यह  ऊ  ची

 कीमत  टिकने  वाली  नहीं  और  इस  ऊची  कीमत  का  बराबर  बढ़ा  के  हितों  में

 नहीं  होगा  ।”  परन्तु  मैं  माननीय  मंत्री  के  इस  वक्तव्य  को  समझ  नहीं  पाया  हूं  । यदि  कृषक  अपनी

 उपज  की  ऊ'ची  कीमत  पाता  है  तो  यह  कृषकों  के  हित  में  क्यों  नहीं  हो  सकता  ?  मैं  माननीय  मंत्री
 का  अआभारी  टूंगा  यदि  बहु  इसका  मतलब  स्पष्ट  करे  ।  हम  जानते  हैं  कि  यह  बहुत  अच्छी  बात  है
 यदि  गरीब  कृषक  अपनी  उपज  की  अच्छी  कीमत  प्राप्त  करे  ।

 इसके  बाद  महोदय  ,  मैं  पटसन  पर  आता  पिछले  वर्ष  बट्सन  की  फसल  अच्छी  महीं  हुई
 ओर  यह  बाजार  में  असानी  से  उपलब्ध  नहीं  इस  बहाने  पद्िचम  बंगाल  के  कई  पटसम*मभिलों
 में  सतालाबम्दी  की  घोषणा  यह  कहते  हुए  की  कि  कक्चा  पटलम  उपलब्ध  नहीं  है  |  परंतु  जंसा  कि
 झीमती  गीता  मुखर्जी  मे  कुछ  समय  पहले  ही  बताया  है  कि  बिड़ला  वटसल  मिल  ने  बाजार  में
 ऊली  कीमत  पर  कच्चा  पटसन  खरीदने  के  बाद  भी  कुछ  करोड़  रुपयों  का  मुनाफा  कमाया  ।

 अब  पटसन  मिल  के  मालिक  एक  और  है  ।  आ  खड़ा  कर  रहे  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने
 सन  की  कमी  के  देखते  हुए  पटसन  की  बोरियों  के  स्थान  पर  संश्लिष्ट  धागे  से  बनी  बोरियों  के
 निर्माण  के  लिए  लाइसेंस  दिये  हैं  कुछ  का  आयात  भी  किया  जा  रहा  इस  बहाने  मी  वे  कई
 सन  मिलों  में  ताला  बन्दी  की  घोषणा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  इस  वर्ष  पटसन  की  फसल

 बहुत  अच्छी  हुई  है  |  बंगला  आदि  में  यह  कुछ  मात्रा  में  चोरी  छिपे  ले  जाता  है  ।  इसको  महू
 नजर  रखते  हुए  हमारे  कृषकों  और  पटसन  उत्पादकों  के  हित  की  रक्षा  के  लिए  मैं  मांग  करता  हू
 कि  हमारे  कृषकों  को  उनके  पटसन  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  दिया  जाना  चाहिए  ।  प्रत्येक  गांव  आदि
 में  शोषण  को  रोकने  के  लिए  समी  पटसन  पैदा  करने  वाले  क्षंत्रों  मे ंमारतीय  पटसन  निगम  को
 एजेंट  मेजने  सरकार  को  इसकी  कीमत  उस  समय  निर्धारित  करनी  चाहिए  जबकि  इसे
 बोया  जाता  है  ।  कृषकों  की  यह  पहले  से  मालूम  होना  चाहिए  कि  सरकार  उनके  पटसन  को  प्रति
 क्विटल  किस  मूल्य  पर  खरीदेगी  ।  कृषकों  द्वारा  उत्पादित  पटसन  का  कम  से  कम  50%,  जे०सी०
 आई०  को  खरीदना  चाहिए  और  उसे  इस  प्रकार  एक  रक्षित  मंडार  बनाना  चाहिए  ताकि  मिल
 मालिक  अपनी  मिलों  को  बन्द  न  कर  सके  ।  और  पटसन  की  उपलब्धता  न  होने  के  बहाने  के

 बन्दी  की  घोषणा  न  कर  सके  जेसा  कि  आजकल  किया  जा  रहा  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  इस
 बारे  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ।
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 कक  न

 माननीय  मंत्री  के  वक्‍तश्य  में  यह  बताने  की  कोशिश  की  गई  है  कि  थोक  मूल्य  सूचकाॉक

 बहुत  अधिक  बढ़  गया  लेकिन  इस  वृद्धि  की  अवधि  क्‍या  है  ?  यह  सभी  स्थानों  पर  अप्र ल  से

 जुँलाई  के  बाद  हुआ  |  मूल्य  सूचकांक  4  महीनों  के  बाद  बढ़  गया  ।  क्‍या  ये  अधिक  कीमतें  कृषकों
 के  मिलीं  ?  कृषकों  ने  अपनी  उपज  तुरंत  बेची  ।  उनमें  से  वहुत्तों  को  मजब्रन  बिक्री  करनी  पड़ी  ।

 उन्होंने  अधिक  लांगत  और  कठिन  परिश्रम  से  फसल  उगायी  लेकिन  उन्हें  बहुत  कम  कीमत

 मिली  ।  परन्तु  मांनेंनीय  मंत्री  कहते  हैं  कि  थोक  मूल्य  सूचकांक  बहुत  अधिक  है  ।  लाम  कौन  उठा

 रहे  हैं  ?  केवल  कृषक  ही  पीड़ित  नहीं  समी  सामान्य  निम्न  श्रेणी  के  कर्मचारी  आदि  जो

 कोई  बाजार  जाता  है  उसे  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  |  देनिक  आवष्यकता  की  सभी
 उपभोक्ता  वस्सुएं  थोक  विक्र  ताओं  और  विचौलियों  के  हाथों  में  आज  के  आफ  इ  डियाਂ

 में  टिंग  स्ट्रेन  आन  फंमिली  बजटਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  एक  लेख  छुपा  उससे  यह  पता
 चलता  है  कि  जीवन के  प्रत्येक  क्षेत्र  में गरीब  व्यक्ति  बढ़ती  हुई  कीमतों  का  शिकोर  होता  है  |

 खाद्य  मंत्री  राव  वीरेन्द्र  तह  ने  कुछ  समय  पहले  पिछली  संसद  में  कहा  था  कि  इस  तरह  के
 बजट  के  बाद  इस  प्रकार  की  वृद्धि  अमतपूर्व  लेकिन  आज  के  वकक्‍तश्य  में  सरकार  थोक  मूल्य

 सूचकांक  के  माध्यम  से  यह  दिखाने  की  कोशिश  कर  रही  है  कि  कृषक  अपनी  उपज  के  लिए  उचित
 और  लामकारी  मूल्य  प्राप्त  कर  रहा  इस  तरह  से  लोगों  को  धोखा  दिए  जाने  का  प्रयास  किया
 जा  रहा  लोगों  से  वास्तविक  स्थिति  से  छुपाया  जा  रहा  है  ।  यह  इस  सरकार  की  विद्षता  है  ।

 मैं  पटसन  के  बारे  में  कुछ  और  बातें  कहना  चाहता  हु  ।  हम  जो  पटसन  पंदा  करते

 हैं  उसंकी  कई  वर्षों  से  वह्दी  परंपरागत  किस्म  बनी  हुई  है|  बढ़िया  किस्म  की  पटसन  के  उत्पादन  के

 लिए  या  अधिंक  उपज  देने  वाली  किसमें  शुरू  करने  के  लिए  अनुसंघान  तथा  विकास  के  लिए  कोई
 प्रैयांस  नहीं  किया  गया  है  ताकि  अच्छे  किस्म  के  पटसन  का  उत्पादन  किया  जा  सके  जिससे  अच्छी

 वस्तुर्यं  बंगायी  जा  सकों  और  केवल  टाट  की  बोरियों  के  उत्पादन  तक  ही  सीमित  नहीं  रहा  जा
 सके  ।  इसे  बारे  में  समय  समय  पर  हमारे  अनुसधांन  केन्द्रों  न ेसमय-समय  पर  विभिन्‍न  प्रस्ताव  दिए
 थे  लेकिन  सरकार  ने  उसंकी  जांच  कें  लिए  कोई  उल्लेखनीय  कदम  नहीं  उठा  ।  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  अपने  उत्पाद  की  उपंज  या  किस्मों  के  सुधार  करने  के  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 इण्डो  शिया  आदि  जंसे  हमारे  पड़ोसी  देश  बहुँत॑  अच्छी  किस्म  के  पटसन  का  उत्पादन  कर

 रहे  हैं  ।  हमारे  देश  में  पटसन  के  पौधे  कौ  मुशिकल  से  ऊचाई  3  फुट  होती  है  जबकि  इन  देधों  में

 इन  पौधों  की  ऊ  चांई  18  फुट  और  वे  पटसन  की  बहुत  अच्छी  किस्म  का  उत्पादन  कर  रहे

 उसके  साथ  ही  वे  विभिन्‍न  प्रकार  की  बढ़िया  उत्पादों  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  और  अन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  उन्हें  बेच  रहे  हमारे  देश  में  सरकार  के  पास  उस  सीमा  तक  यीजना  मी  नहीं  है  ।

 हमारे  कृषक  के  वल  पटसमन  क  लिए  ही  नहीं  बल्कि  तिलहनों  आदि  के  लिए  लामकारी

 मूंल्य  प्राप्त  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हू  कि  बुआई  की  ऋतु  में  इन

 उत्पादों  के  मूल्य  निर्धारित  किए  इससे  कृषकों  को  लाम॑  होगा  और  वे  यह  निर्णय  कर  सकेंगे

 कि  कौन  सी  फसल  बेची  जाये  और  इससे  उनेकी  उपज  का  लाभकारी  भूल्य  सुनिश्चित  किया

 जाएगा  ।

 सरदार  ब,टा  सबसे  पहले  मैं  थोड़ा  स्पष्टीकरण  देना  चाहता  हू  ।  माननीय  सदस्य

 क  प्रइन  से  पहले  मैंने  कहा  था  कि  हम  खाद्य  तेलों  कं  आयात  पर  रोक  की  सलाह  पर

 जिचार  कर  रहे  लेकिन  वास्तव  में  मेरा  मंतलव  यह  था  कि  हम  देश  की  आवश्यकता  के

 लिए  इसका  कम  से  कम  आयात  निस्सन्‍्देंह  आयात  बाजार  को  विनियंम्ित  करंने  और
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 उपभोक्ता  की  आवद्कताओं  को  पूरा  करने  क  लए  किया  ज  एगा  |  के  वल  उस  सीमा  तक  आयात
 की  अनुमति  होगी  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  अजित  कुमार  ने  मुझ  से  एक  प्रएइन  पूछा  मैं  यह  क॑  से  समझूं  कि
 अधिक  कीमत  उत्पादकों  के  हित  में  नहीं  होगी  ?  जेसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  अधिक  कीमत  हमेशा
 परिष्करण  यूनिटों  को  प्रमावित  करती  है  और  वास्तव  में  इस  पर  यूनिटों  के  बन्द  हो  जाने
 की  संमावना  होती  है  |  यदि  हम  अपने  कच्चे  पटसन  के  लिए  अधिक  कीमतें  रखते  हैं  तो
 विश्व  बाजार  में  संश्लिष्ट  धागे  से  बनी  वस्तुओं  की  मरमार  हो  जाएगी  ।  यह  तो  विश्व  व्यापी
 लोगों  ने  कृत्रिम  चाय  और  कृत्रिम  काफी  के  लिए  भी  प्रयास  किया  है  क्योंकि  उनकी  कीमतें  बहुत
 अधिक  हो  गयी  हैं  ।  इसी  प्रकार  उस  व्यापक  संदर्म  में  मैं  यहू  कह  रहा

 हु
 ।  यह  बात  नहीं  है  कि

 मुझे  उत्पादकों  के  हित  का  पता  नहीं  है  ।  उत्पादकों  को  अधिकतम  मूल्य  मिलना  उन्हें
 लामकारी  मूल्य  मलना  चाहिए  )  लेकिन  मैंने  इसे  माल  तथा  उत्पादकों  के  समुचित  हित  के  बारे
 में  कहा

 है  ।  इसलिए  मैंने  कहा  है  कि  यह  उत्पादकों  के  ब्यापक  हित  में  नहीं  होगा  ।
 माननीय  सदस्य  2  वास्तविक  रूप  से  आलू  और  पटसन  के  बारे  में  एक  प्रह्न  पूछा

 है  ।  वह  जानते  हैं  कि  इस  वर्ष  आल  उत्पादकों  को  असामान्य  स्थिति  के  कारण  नुकसान  उठाना  पड़ा
 जब  फसल  वहां  आई  तो  कीमतों  में  गिरावट  आ  गयी  ।  पूरे  देश  में  आलू  उत्पादकों  को  स्थिति  का
 सामना  करना  पड़ा''*  *****

 भी  नारायण  चौब  :  हर  वर्ष  वे  नुकसान  उठाते

 सरदार  बट  सिह  :  मारत  सरकार  हर  वर्ष  सहायता  की  कोष्िश  करती  इस
 समय  कया  किया  गया  वह  यह  है  ।  बाजार  में  इस  तरह  की  प्रवृति  के  लिए  प्रतीक्षा  की
 बजाय  हमने  राज्य  सहकारी  विपणन  एजेंसियों  तथा  अपनी  ऐंजसियों  के  माध्यम  से  भी  अनुदेश  जारी
 किए  हैं  ।  पहले  भी  निदेश  दिए  जाते  थे  |  आलू  तथा  प्याज  जेसी  खराब  होने  वाली  वस्तुओं
 सरकारी  खरीद  या  समर्थन  मूल्य  के  अन्तर्गत  नहीं  आती  हमने  इन  समी  राज्यों  के  जहां  आलू
 ओर  प्याज  की  पंदावार  होती  है  ।  ये  स्थायी  आदेश  दिए  हैं  कि  जब  वे  यह  महसूस  करें  कि  आलू
 और  प्याज  तथा  इस  तरह  की  वस्तुओं  के  दाम  हस्पक्ष  प  सीमा  तक  गिर  गए  हैं  तो  उन्हें  तुरन्त
 हस्तक्ष  प  करना  चाहिए  और  कृषकों  को  सहायता  दी

 हालांकि  इस  मौसम  में  आलू  और  प्याज  जंसी  वस्तुओं  के  लिए  समर्थन  मूल्य  निर्धारित

 नहीं  किया  गया  है  ।  उनकी  कीमतें  गिर  गई  ।  जंसा  कि  मैंने  कहा  था  बाजार  में  हस्तक्षेप

 किया  ।  राज्य  सरकारों  की  सलाह  से  इस  आलू  के  लिए  मूल्य  50  रुपए  प्रति  क्विटल

 रित  किया  गया  और  प्याज  के  लिए  60  रुपए  प्रति  क्विटल  महाराष्ट्र  में  निर्धारित  किया

 मई  के  अन्त  तक  आलू  की  खरीद  33,478  टन  तक  की  राज्य  वार  आंकड़  इस  तरह
 पंजाब  5088  उत्तर  प्रदेश  18716  हिमाचल  प्रदेश  960  पश्चिम  बगांल  8714  कुल
 33,478  टन  है  मध्यस्थता  करने  का  वास्तबिक  उदहू ए्य  यह  नहीं  था  कि  सारी  उपज  को  खरीद  लिया

 जाए  |  यह  तो  कृषकों  को  सहायता  देना  था  जंसे  ही  स्थानीय  मंडी  में  समर्थन  मूल्य  से  कीमत  ऊपर

 आती  है  तो  वास्तविक  रूप  से  हमारा  उहं श्य  स  पूर्ण  सामग्री  को  खरीदना  नहीं  हैं  ।  हमारा  उहूं  श्य

 यह  देखना  है  कि  कृषक  मजबू रन  मध्यस्थता  द्वारा  तय  की  गई  कीमत  से  नीचे  न  देंगे  ।  आप

 जानते  हैं  कि  ये  बहुत  जल्दी  खराब  हो  ने  वाली  वस्तुएं  हैं  ।  उसको  रखना  बहुंत  ही  मुश्किल

 है  ।  जब  इसकी  उपज  होती  है  तो  कृषकों  कं  लिए  समस्या  बन  जाती  है  हमारे  पास  इतनी  तेज

 परिवहन  प्रणाली  होनी  चाहिए  कि  हम  वस्तुओं  को  देश  के  एक  कोने  से  दूसरे  कोते  तक  ले  जा
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 सके  ।
 के वल  तभी  शायद  उत्पादकों  क॑  हित  को  बनाया  जा  सकगा  ।  मुझे  याद  है  कि  पहले  भी

 हमते  आल्‌  तथा  खराब  होने  वाली  वस्तुओं  को  लिए  विशेष  गाडियां  चलाई  इस
 1985  में  प्याज  क  क्षेत्र  में  60  रुपए  प्रति  क्विटल  के  समर्थन  मूल्य  पर  महाराष्ट्र  राज्य  एजेन्सी  ने

 1,98000  क्विटल  प्य,ज  खरीदा  है  ।  इस  प्रकार  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  को  सहयोग  से
 विभिन्‍न  राज्यों  में  आलू  और  प्याज  के  कृषकों  तथा  उत्पादकों  की  सहायता  कर  सकी  ।  उसमें  एक
 अतर  था  पद्चिम  बगांल  में  राज्य  सरकार  थ  ऊंची  कीमत  की  मांग  की  लेकिन  यह  हमारे
 लिए  बहुत  मुश्किल  था  कि  एक  राज्य  में  भिन्न  मूल्य  हो  |  और  दूसरे  राज्य  में  मिन्‍न  मूल्य  हो  ।
 परन्तु  हमने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  क  साथ  प्रस्ताव  किया  कि  जिस  हृदतक  हम  दूसरी  संस्थाओं
 को  वचन  दिया  है  उस  हद  तक  हम  घाटे  को  पूरा  करेंगे  ।  यदि  राज्य  महसूस  करता  है  कि  वह
 अखिल  भारतीय  आधार  पर  निर्धारित  मूल्य  की  अपेक्षा  कुछ  थोड़ा  अधिक  दे  सकेगा  तो  हमें
 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  मुझे  सदन  क  यह  बताते  हुए  खुशी  होती  है  कि  बंगाल  की  राज्य  सरकार
 उस  राज्य  क  उत्पादकों  की  मदद  क॑  लिए  आगे  आई  तथा  उत्पादकों  की  कठिनाइयाँ  द्वूर  की  गयी  ।

 पटसन  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  बिल्कुल  ठीक  कहा  है  कि  जब  कभी  उत्पादन
 अधिक  होता  उत्पादकों  को  नुक#ान  होता  है  ओर  जब  कभी  उत्पादत  कम  होता  मूल्यों  में

 बद्धि  हो  जाती  है  और  निजी  मिल  मालिक  इससे  धन  कमाते  पटसन  बहुत  पुरानी  फसल  है  ओर
 पटसन  और  कपास  जंसी  रेक्षे  वाली  फसलों  की  कीमतों  में  अन्तिम  उत्पाद  तर  पर  बहुत  अधिक
 घट-बढ़  होतो  है  क्योंकि  विश्व  भर  में  उनका  बाजार  है  मोर  संसाधित  माल  कच्चे  माल  की  अपेक्षा

 बहुत  महंगा  बिकता  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  आन्प्र  प्रदेश  में  कपास  का  बहुत  माल  अनविका  पड़ा

 सरदार  बूटा  मैं  इसका  उत्तर  देने  के  लिए  तैयार  हूं  प(म्तु  इस  समय  माननीय
 सदस्य  के  पटसन  से  संबन्धित  प्रइन  का  उत्तर  देने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  इस  रेशेदार  फसल-पटसन
 का  जहां  तक  संबन्ध  जब  मोसम  प्रतिकल  था  और  स्थिति  खराब  थी  तब  उत्पादन  के  निर्षारित
 लक्ष्य  को  प्राप्त  करना  कठिन  हो  गया  इस  वर्ष  पटसन  को  अच्छी  फसल  होने  का  अनुमान  है  |

 ब्ं  1984-85  में  कपास  की  83  से  85  लाख  गांठों  का  रिकार्ड  उत्पादन  होने  की  संभावना  है  ।

 उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  थोक  मूल्य  सूचकांक  का  जिक्र  किया  है  19५3  में  कच्चे

 पटसन  की  कीमत  समर्थन  मूल्य  से  अधिक  थी  1984  में  कछूचे  पटसन  की  कम  उपलब्धता  के  कारण

 इसकी  कीमतों  में  असाधारण  वर्द्धि  हुई  ।  1984  के  अन्त  में  कक्न्े  पटसन  का  थोक  मूल्य

 सूचकांक  254.4  था  ।  जब  मैं  थोक  मूल्य  सचकांक  को  तुलना  करता  हूं  तब  मैं  माननीय  सदस्य  की

 तुलना  करता  हूं  तब  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  होता  हू  कि  मंडी  में  आवक  के  समय

 कीमतें  बहुत  रूम  होती  हैं  भोर  दो  या  तीन  महीने  बाद  जब  हम  यहां  सूचना  देते  हैं  तो  उस  समय

 कीमतें  बहुत  बढ़  चुकी  होती  हैं  |  परन्तु  मैं  तीन  महीनों  के  अन्तराल  पर  तुखना  नहीं  कर

 रहा  मैं  पिछले  वर्ष  के  मूल्य  सूचकांक  की  तुलना  इस  वर्ष  की  उस  अवधि  के  मूल्य  सचकांक  से

 करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  पिछले  वर्ष  1984  में  जेसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  सूचकांक  254.4  था

 जबकि  1985  में  फरवरी  के  श्रन्त  में  यह  बढ़कर  695.5  हो  गया  था  ।  उस  समय  से  कीमतों  में  कमी

 भाई  है  और  अच्छी  फसल  की  उम्मीद  में  13  1985  को  सूचकांक  352.4  था  ।  यह  फिर  भी

 1984  तथा  उससे  पहले  के  स  चरकांक  से  अधिक  मूल्पों  में गिराबट  का  कारण  घूट  भिलों
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 द्वारा  उच्चतम  मूल्य  सीमा  निर्धारण  करने  की  घोषणा  तथा  व्यापारियों  के  पास  स्‍टाक
 को  नियन्त्रित

 करने  के  लिए  किए  गए  कड़े  उपाय  हो  सकते  परन्तु  महोदय  थोड़ी  देर  वस्त्र  मंत्री के
 सहयोग  भी  मती  गीता  मुखर्जी  के  एक  प्रएन  का  उत्तर  देते  हुए  ज॑ंसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  जब

 उत्पादकों  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  तो  भारतीय  पटसव  विगम  को  बाजार  में  भाने  भोर

 सुरक्षित  भण्डार  बनाने  के  लिए  तैयार  रखा  जाता  है  ।

 मैं  मामनीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  फसल  को  किस्म  में  सुधार  की

 गुजाइए  पिछले  मोसम  में  मु्के  याद  है  कि  हमे  बीज  तक  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  हुई  थी  भौर

 ओर  बंगलादेश  के  साथ  हमारे  संबन्ध  ठोक  नहीं  चल  रहे  वे  हमें  बीज  देने  के  लिए  तैयार  बहीं  थे  ।

 परन्तु  श्रब  मैंने  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  को  देश  के  अभय  भागों  में  और  अधिक

 बनाने  का  अनुदेश  जारी  कर  दिया  है  और  मेरे  विचार  में  पटसन  के  बीन  राजस्थान  उत्पादन  किए
 जा  सकते  हम  विकसित  बीजों  की  मदद  से  अधिक  तथा  अच्छी  किस्म  की  फसल  प्राप्त

 करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  माननीय  सदस्य  को  उत्तर  में  यही  कहना
 भरी  इग्दजोत  गुप्त  :  दुर्भाग्यवश  पटसन  से  मेरा  भी  मुख्य  संबन्ध  है

 और  इस  विषय  पर  पहले  भी  बहुत  कुछ  कहा  गया  मैं  संक्षेप  में  बोलू गा  परन्तु  पटसन  के

 प्रदन  से  पहले  में  दो  शब्द  नारियल  के  बारे  में  भी  कहूंगा  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता

 हूँ  कि  गया  यह  सच  है  कि  एक  बड़ी  मात्रा  में  नारियल  का  तेल  विदेशों  से  आयात  किया  जा  रहा

 हम  मात्रा  जानना  चाहते  हमें  मात्रा  के  संबंध  में  ठोस  भांकड़  दिये  जाएं  ।  कितना  नारियल  का
 तेल  आयात  किया  गया  है  और  किस  कौमत  पर  ?  वे  खोपरे  का  भी  आयात  कर  रहे  जहां  तक
 मैं  जानता  हूं  हमें  नारियल  के  तेल  को  कुछ  घरेल  आवद्यकताओं  ओर  कुछ  श्रौद्योगिक

 शावद्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  जरूरत  है  ।  घरेलू  इस्तेमाल  मुख्यतः  केरल  में  किया

 जाता  मेरे  विचार  में  भग्य  राज्यों  में  इसका  इस्तेमाल  नहीं  होता  है  ।  अन्य  राज्यों  में  खाना

 पकाने  के  लिए  इसका  प्रयोग  नहीं  होता  है  ।  परन्तु  केरल  में  होता  है  ।  इस  बजट  से  घरेलू
 कता  सीमित  है  नारियल  के  तेल  का  औद्योगिक  इस्तेमाल  भी  होता  है  ।  परन्तु  मुझे  पता  चला  है  कि
 इन  दोनों  आवद्यकताओं  को  पूर्ति  हेतु  हमारे  अपने  देछ्ष  में  पर्याप्त  उश्पादन  होता  है  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  यदि  यह  सच  है  तो  नारियल  के  तेल  का  आ्रायात  क्‍यों  किया  जा  रहा  है  जिसकी  बजह
 से  केरल  में  नारियल  की  कीमतों  में  कमी  भ्राई  सरकार  हमें  बताये  कि  क्या  वह  नारियल  के  तेल
 का  आयात  जारी  रखना  चाहती  है  या  क्या  वह  नारियल  उत्पादकों  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 इसका  जिसकी  बिल्कुल  आवद्यकता  नहीं  भौर  जो  केवल  कुछ  निहित  स्वार्थ  वाले
 व्यक्तियों  के  हित  में  हे  बन्द  करने  जा  रही  है  ।

 जहां  तक  पटसन  का  संबन्ध  मैं  एक  बात  अवश्य  कहूंगा  ।  मुर्क  उम्मीद  है  कि  मंत्री
 दय  हमारे  पटसन  कृषकों  के  ढंग  से  अवश्य  ही  परिचित  वही  प्रक्रिया  100  से  अधिक  वर्षों  से
 चल  रही  वह  बता  रहे  थे  कि  फसल  जब  मंडी  में  आती  है  तो  क्या  होता  है  ।  परन्तु  उन्हें
 सन  की  अवषए्य  ही  जानकारी  होनी  चाहिए  ।  इसके  व्यापार  को  एक  प्रमुख  विशेषता  पटसन  बड़ी
 मान्ना  में  बाजार  में  आने  से  पहले  ही  बिक  जाता  वह  बाजार  में  आता  ही  नहीं  यह  ठेके

 लिखित  ठेके  द्वारा  अथवा  वायदे  पर  ही  कृषक  के  घर  से  बिक  जाता
 उपाष्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  बहुत  सी  फसलों  पर  लागू  होती  है  केवल  पट्सन  पर  नहीं  ।
 भरी  इखजीत  गुप्त  :  आप  मुझे  अन्य  फसलों  के  बारे  में  बताइये  ।
 सरदार  सिह  :  अधिकांश  बागवानी  फसलें  ऐसी  हो  हैं  ।
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 की  इस्रजोत  इसका  क्‍या  अर्थ  है  ?  इसका  अर्थ  है  उसके  पास  कोई  अधिकार  नहीं
 है  ।  जसे  ही  कच्चा  पटसन  तैयार  होता  फसल  तंयार  होती  है  उसे  वहीं  उम्नी  बक्त  बेचनी  पड़ती

 अन्यथा  उनके  पास  जीवन  निर्वाह  के लिए  अथवा  परिवार  को  जीवित  के  लिए
 साधन  नहीं  होंगे  ।  यदि  एक  मजबूत  सहकारी  प्रणाली  जो  कि  मुझे  खेद  है  नहीं  तो  पटसन
 किसान  आपस  में  मिलकर  कुछ  दिनों  के  लिए  अपनी  फश्षल  बेचने  से  रोक  सकते  हैं  और  अच्छी
 कौमत  के  लिए  सोदेबाजी  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  से ऐसा  कर  /  की  स्थिति  में  बिल्कुल  नहीं  है  ।
 इनमें  से  अधिकांश  फसल  तंयार  से  पहले  ही  बेच  दी  जाती  और  इन
 व्यापारियों  और  मिलों  के  जो  एक  गांव  से  दूसरे  गांव  के  चक्कर  लगाते  के  माध्यम  से

 बहुत  कम  कीमत  निर्धारित  की  जाती  उत्पादकों  के  लिए  सबसे  बड़ा  प्रलोमन  यह  होता  है  कि

 उन्हें  तत्काल  नकद  राशि  मिल  जाएगी  |  उनकी  फसल  तंयार  होते  ही  वे  उन्हें  यही  पेशकश  करते

 मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  दिल्ली  से  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  जो  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 निर्धारित  किए  जाते  हैं  बंगाल  या  आन्ध्र  प्रदेश  आदि  के  पटसन  उत्पादक  जिलों  के

 दूरस्थ  पटसन  उत्पादकों  के  लिए  कोई  अर्थ  नहीं  यहां  तक  मी  मैं  जानता  हू  कि  पश्चिम  बंगाल
 के  अधिकांश  पटसन  उद्लपादकों  को  यह  पता  नहीं  होता  है  कि  यदि  वे  अप+  पटसन  को  घर  से
 दीक  की  मंडी  में  ले  जहां  मारतीय  पटसन  निगम  कार्यरत  तो  सरकार  उसे  किस  कीमत
 पर  खरीदेगी  ।  मुझे  आशंका  है  कि  मारतीय  पटसन  निगम  प्रगतिशील  ढंग  से  काम  नहीं  करती

 उन्हे  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  की  व्यापक  रूप  से  जानकारी  दी  उन्हें  बताया  जाए
 कि  मारतीय  पटसन  निगम  किस  मूल्य  पर  खरीदने  के  लिए  तेयार  यह  तो  स्पष्ट  है  कि
 तीय  पटसन  निगम  किसानों  के  घरों  में  तो  जाएगी  नहीं  |  इसलिए  जिस  नजदीक  की  मंडी  में  वे  पट
 सन  खरीद  रहे  हों  उसकी  सूचना  किसानों  को  अवद्य  दी  जाए  कि  यदि  वह  अपनी  वस्तु  वहां  लाएंगे
 तो  भारतीय  पटसन  निगम  इस  मूल्य  पर  उसे

 जहां  तक  मैं  जानता  हू  पह्टिचम  बंगाल  के,अधिकांदश  पटसन  उत्पादक  क्षंत्रों  में  यह  तरीका

 नहीं  अपनाया  जा  रहा  सरकार  को  इस  संबंध  में  अधिक  सक्रिय  कदम  उठाने  चाहिए  ।

 यह  ज्ञात  नहीं  है  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  ।  किस  आधार  पर  मूल्य  निर्धारित  किया
 माननीय  मंत्री  ने  निस्सन्देह  यहू  कहा  है  कि  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  कई  बातों  का

 ध्यान  रखा  जाता  है  ।  यदि  मैंने  मंत्री  महोदय  को  गलत  नहीं  समझा  है  तो  मेरे  विचार  में  उन्हों।े
 यह  मी  कहा  है  कि  अन्तिम  रूप  से  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  राज्य  सरकारों  से  भी  परामर्श  किया
 जाता  है  |  यदि  ऐसी  बात  है  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  इस  वर्ष  223-230  रुपये  मूल्य  निर्षा
 रित  करते  समय  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  क्या  राय  थी  ?  उन्होंते  कया  सुझाव  दिया  ?  यह  तो
 स्पष्ट  है  कि  किसी  को  मी  पिछले  वर्ष  के  मूल्य  जारी  की  आशा  नहीं  होती  वह  वर्ष  कच्चे
 पटसन  के  उद्योग  के  इतिहास  में  एक  असामान्य  वर्ष  बिल्कुल  असामान्य  ।  इसके  कुछ  विशेष
 कारण  हैं  जिन  का  उल्लेख  मैं  अब  नहीं  करू गा  ।  सब  जानते  हैं  कि  इस  बर्ष  वह  स्थिति  नहीं

 मूल्य  तेजी  से  गिर  रहे  हैं  ।  परन्तु  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  अन्तिम  निर्णय  खिग्रे  जाने  से  पूर्व  पदिचम
 आन्ध्र  प्रदेश  और  असम  राज्य  सरकारों  ने  क्‍या  सुझाव  दिये  ?  पटसन  की

 निस्सन्देह  कई  किसमें  हैं  और  उनके  लिए  अलग-अलग  मूल्य  निर्धारित  करने  होंगे  ।  परन्तु  मैं  यह
 जानना  चाहता  हू  कि  यह  मूल्य  निर्धारित  करने  से  पूर्व  राज्य  सरकारों  की  राय  का  कितना  ध्यान
 रखा  गया  ?
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 अमल

 माननीय  मंत्री  महोदय  ते  कनकत्ता  में  प्रचलित  मूल्य  का  जिक्र  किया  कलकत्ता  के

 म्ल्य  का  किसानों  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।  कलकत्ता  में  प्रचलित  कच्चे  पटसन  का  मूल्य  किसानों
 पर  लागू  नहीं  होता  ।  यह्‌  पटसन  बिचोलियों  और  व्यापारियों  द्वारा  किसानों  से  खरीद  कर  बेचा
 जा  रहा  है  ।

 इस  प्रकार  यदि  समय  पर  कुछ  उपाय  न  किए  गए  तो  इस  वर्ष  स्थिति  बहुत  खतरनाक

 होगी  |  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  वक्तव्य  में  क्या  कहा  है  ?

 पटसन  निगम  को  मण्टडियों  में  महत्वपूर्ण  तरीके  से  के  लिए  सतर्क
 कर  दिया  गया  है  ।”

 मैं  यह  अवश्य  कह  गा  कि  यह  अत्यन्त  कूटनीतिपूर्ण  वक्तव्य  कर  दिया  गया

 हैਂ  इसका  अर्थ  है  यह  मण्डियों  में  नहीं  आया  और  तरीके  सेਂ  का  क्या  अर्थ  है  ?

 यह  भी  जानना  चाहता  हू  ।

 इस  वर्ष  80-85  लाख  गांठों  का  अच्छा  उत्पादन  होने  की  संभावना  है  जो  कि  उद्योग  की

 वास्तविक  आवश्यकता  से  अधिक  है  और  पटसन  निगम  के  अब  तक  के  इतिहास  में  उसे  कभी  मर

 उपलब्ध  पटसन  के  10-15  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  मिला  ।  शेष  85%  या  75५  ०!  पटसन  मिलों  के

 लिए  उनके  बिचौलियों  और  ब्यापारियों  आदि  के  माध्यम  से  खरीदे  जाने  के  लिए  खुले  बाजार  में
 आता  रहा  है  ।  पटसन  निगम  को  इस  वर्ष  महत्वपूर्ण  तरीके  से  काम  करने  के  लिए

 सतर्क  करनाਂ  कया  इसका  अर्थ  कुछ  और  है  ?  मैं  नहीं  जानता  ।  माननीय  वस्त्र  मंत्री  न  संसद  सदस्यों
 के  एक  प्रतिनिधि  मंडल  को  हाल  ही  में  बताया  था  कि  पटसन  निगम  इस  वर्ष  उपलब्ध  पटसन  का

 33  प्रतिशत  तक  खरीद  सकता  है  ।

 चन्द्रश अर  सिह  :  यह  25  से  33%  तक  के  बीच  हो  सकती  है  ।

 थ्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  कृपया  हमें  बताइये  तरीके  सेਂ  का  क्या  अर्थ  है  ।  यह  पक्‍का
 किया  जाना  चाहिए  कि  वे  वास्तव  में  किस  कीमत  पर  खरीदने  जा  रहे  हैं  क्योंकि  उनकी  खरीद  का

 कुछ  हिस्सा  राष्ट्रीयकृत  पटसन  मिलों  अर्थात  नेशनल  जूट  मंन्युफेक्चरर्स  कारपोरेशन  के  लिए
 क्षित  रखा  जाना  है  |  परन्तु  इसका  अर्थ  है  कि  उनकी  खरीद  का  बड़ा  हिस्सा  इन  पांच  या
 मिलों  को  मिलेगा  और  वे  इसके  लिए  न्यूनतम  समर्थन  म्‌  लय  से  कुछ  अधिक  के  लिए  तंयार  हैं  ।

 पर

 जो  मूल्य  लगाया  जा  रहा  है  वह  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  जमा  पच्चीस  रुपये  है  ।

 वहू  नेशनल  जूट  मैन्युफेक्चरर्स  कारपोरेशन  की  मिलों  के  लिए  है  ।  मुझे  दोष  के  बारे  में
 जानकारी  नहीं  है  ।  यह  काम  कंब  आरम्म  होगा  और  क्या  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?
 क्या  हम  यह  मान  लें  कि  मारतीय  पटसन  निगम  को  उपलब्ध  पटसन  का  25  से  33  प्रतिशत

 की  अनुमति  दी  गई  है  और  यही  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 ;..  कया  कोई  नए  क्रय  केन्द्र  खोले  जा  रहे  हैं  ?  कृपया  बताएं  और  कहां-कहां  क्‍या

 इस  पटसन  के  लिए  आपके  पास  गोदाम  हैं  क्योंकि  मारतीय  पटसन  निगम  हम  से  हमेशा  मंडारण
 कम  होने  की  बात  कहता  आया  है  ।

 आपके  अनुरोध  और  अनुनय  आदि  के  बावजूद  कुछ  मिल  बन्द  ही  रहेंगी  ।  उन्हें  इसकी
 कोई  परवाह  नहीं  यदि  मिल  बन्द  रखना  उनके  व्यवसाय  के  हित  में  है  तो  वे  मिल  बन्द  ही
 रखेंगे  ।
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 ऐसी  स्थिति  में  कलकत्ता  में  हन  मिलों  के  गोदाम  भारतीय  पटसन  तिगभ  द्वारा  खरीदे  गए
 पटसन  के  मंडारंण  के  लिए  इस्तेमाल  किए  जाएं  ।  अगर  आपके  पास  भंडारण  की  सुविधा  नहीं  है
 तो  इन  बन्द  मिलों  के  गोदामों  की  मांग  की  जानी  चाहिए  ओर  वहां  पटसन  रखा  जाता  चाहिए  ।

 जहां  तक  इस  बात  का  संबंध  है  कि  पटसन  में  ऐसे  किसमें  श्रा  रही  हैं  जिनसे  पंदावार  अधिक

 होती  यह  बात  पटसन  पर  लाग  नहीं  होती  ।  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  खेती  के  वही  पुराने  तरीके

 हैं  ।  पटसन  में  अधिक  पंदावार  देने  वाली  कोई  किस्म  नहीं  आई  ।
 मैं  अपनी  बहस  इस  विलचस्प  बात  से  खत्म  करूगा  कि  कच्चे  पटसन  की  कीमतों  में  कमी

 था  रही  है  जबकि  अभी  भी  लगमग  20  या  20  मिलें  बन्द  हैं  लेकिन  आंकड़े  कहते

 हैं  कि  जो  पटसन  भिलें  चालू  है  वहां  पटसन  से  तंथार  होने  वाले  सामान  का  उत्पादन  बढ़  रहा  है  ।
 मैं  कलकत्ता  से  प्रकाशित  होने  वाले  स्टेड्समेन  की  आज  को  प्रति  से  हर  सप्ताह  प्रकाशित  होने  वाले
 बाजार  नगर  समाचार  से  कुछ  उद्धृत  कर  रहा

 समयंव******

 बहू  पटसन  से  निर्मित  सामान  की  खरीद  की  बात  कर  रहा  है  ।
 भोर  विदेशी  स्रोतों  द्वारा  पटसन  की  खरीद  में  तेजी  से  वद्धि  हो  रही

 ध्यान  देने  पोग्य  बात  है  कि  सीमेंट  तथा  चीनी  उद्योग  काफी  संरुया  में  बोरियां  खरीद  रहे
 अमरीका  ब्रिटेन  तथा  पश्चिम  एशिया  के  देशों  में  टाट  तथा  पटसन  धागे  की  मांग  बढ़

 रही  है  ।
 स्थिति  उतनी  घूमिल  नहीं  है  जितनी  मिल  मालिक  उसे  बनाना  चाहते  उत्पादन के

 आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  टट  का  उत्पादन  जो  कि  मई  में  7,200  टन  था  जून  में  बढ़कर

 18,000  टन  हो  गया  ।  मई  में  26,100  टन  बोरो  का  उत्पादन  हुआ  जबकि  जून  में  यह  बढ़कर

 30,000  टन  हो  गया  ।  इतना  तो  तब  हुआ  जब  20  मिलें  बन्द  पड़ी  हैं  और  उत्पादन  एक  तरह  से

 ठप्प  पड़ा
 भ्रागे  स्टेटसमेन  लिखता  है

 मिले  हैं  कि  ब्यापारिक  संस्थान  आगामी  महीनों  के  दोरान  अन्य  देशों  द्वारा

 और  अधिक  पटसन  खरीदी
 तो  यह  स्थिति  है  और  सरकार  है  कि  इस  लोगों  को  मिलें  चालू  करने  के  लिए  बाध्य  तक

 नहीं  कर  सकती  ।  इनमें  से  ज्यादातर  मिलें  औद्योगिक  विवाद  के  कारण  बन्द  नहीं  हैं  ।  मैं  इस  बात

 का  खंडन  करना  चाहता  हूं  ।  तीन-चार  मिलें  ऐसी  हैं  जो  मिल  मालिकों  तथा  कामगारों  के  बीच

 श्रौद्योगिक  विवाद  के  कारण  बन्द  लेकिन  अन्य  बन्द  मिलों  को  क्या  हुआ  है  ?  वहां  तो  कोई

 ओद्योगिक  विवाद  नहीं  उन्हें  मिल  मालिकों  ने  स्वयं  बन्द  किया  है  भौर  अब  जूट  की  को  मतों  को
 कौर  कम  करने  के  लिए  दबाव  डाला  जा  रहा  इसोलिए  हम  सरकार  से  अनुरोध  कर  रहे  हैं
 भारतीय  पटसन  निगम  को  अविलम्भ  घोषणा  कर  देनो  च।हिए  और  पटसन  उत्पादकों  तक  इसका
 प्रसारण  किया  जाता  भाहिए  तथा  मंडी  में  जाकर  माल  खरीदना  चाहिए  |  अन्यथा  मिस  मालिकों

 कच्चे  पटसन  की  कीमतें  कम्र  करने  का  बडऊु-यंत्र  सफल  हो  जाएगा  ।  पीछे  भी  हमने  यही  सब  होते
 देखा  सरकार  इस  मामने  में  उस  समय  हस्तक्षेप  करेगी  जब  पानी  सिर  से  गुजर  चुका  होगा  ।

 सरदार  बूठा  सिंह  :  महोदय  मुझे  अपने  बरिधष्ठ  सहयोगी  माननीय  सदस्य  श्रो  इन्द्रजीत  गुप्त
 का  आमारी  होगा  बादिए  कि  उन्होने  सुझे  पटसन  की  खेती  के  तरीके  यह  सही  है  कि  इस



 अविलग्वनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यांन  दिलानां  26  1985 क्र समर»
 बिमाग  में  मैं  नया  हूं  लेकिन  मेरी  पृष्ठ  भूमि  ही  पटसन  की  नहीं  है--पर  गांव  की  मुझे
 मालूम  है  कि  पंजाब  में  कुछ  सानों  पूत्रं  तक  फसलों  का  वही  हाल  होता  था  जो  अब  प०  बंगाल  में
 पटसन  का  हो  रहा  वास्तव  में  गलती  राज्य  सरकार  की  अगर  हम  हरियाणा  या

 महू  राष्ट्र  में  उत्पादकों  को  बिचौलियों  से  बचा  सकते  हैं  तो  मालूम  नहीं  माक्संबादियों  के  नेतृत्व  में

 एक  समाजवादी  राज्य  विचौलियों  तथा  आढ़तियों  उत्पादकों  का  इतने  विशाल  प॑माने  पर  शोषण
 क्यों  करने  दे  रहा  है  |  माक्संवादी  सरकार  द्वारा  इस  काम  को  करने  का  यही  उचित  मोका  यह
 बड़े  ध्मं  की  बात  जब  मैं  यह  सुनता  हूं  कि  फसल  को  पकने  के  समय  ही  खरीद  लिया  जाता  है'*ਂ

 हरी  इस्रजीत  गुप्त  :  मुदिकल  यह  है  कि  समाजवादी  राज्य  उन  गेर  समाजवादी  राज्यों  से
 घिरा  हुआ  है  जो  पटसन  उत्पादन  भी  कर  रहे  हैं  ।

 सरदार  बठा  सिंह  :  जंसा  कि  माननीय  सदस्य  उल्लेख  कर  चुके  यह  सच  है  कि
 पटसन  उत्पादकों  को  सहायता  के  लिए  खासकर  कीमतों  के  मामले  सरकार  द्वारा  किए  गए
 विभिन्‍न  उपायों  का  पर्याप्त  प्रचार  नहीं  किया  गया  ।  इसकी  घोषणा  की  जानो  इस  सुझाव
 के  बाद  मैं  अपने  सहयोगी  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  को  यह  बात  जरूर  कहूंग्रा  कि  पटसन  तथा
 श्न्य  फसलों  से  संबंधित  विभिन्न  पहलुओं  के  बारे  में  किसानों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  प्रचार
 माध्यमों  में  अधिक  समय  दिया  जाए  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  क्योंकि  बिचौलिए  किसानों  को
 घोलखा  देते  रबड़  जेसी  फसलों  के  लिए  तो  राज्य  सहकारी  समितियां  हैं  ।
 नारियल  का  तो  बहुत  प्रचार  किया  जाता  इसकी  महत्वपूर्ण  वही  गरुरुष  मंत्रों
 बनाती  तथा  हटाती  है  ।  लेकिन  पटसन  के  मामले  में  हिव्विति  ऐसी  नहीं  है  ।  कपास  तथा  चीनी
 अपने  क्षेत्रों  में बहुत  महत्व  रखती  पटसन  के  मामले  में  मैं  घाननीय  सदक्ष्य  से  सहम्रत
 हूं  ओर  मैं  सदन  को  सूचित  कर  चुका  हूं  कि  आई०  सी०  थआार०  की  झोर  से  बीज  में  सुधार  करके

 बढ़िया  किस्म  के  पद्सन  की  फसल  विकसित  करने  तथा  उत्पादन-बद्धि  का  प्रथास  किया  जा  रहा
 माननीय  सदस्य  बिक्री  केन्द्रों  की  संख्या  जानना  चाहते  हैं  । इस  समय  भारतीय  पटसन

 निगम  के  पास  183  बिक्री  केन्द्र  तथा  सहकारिता  विपणन  समितियों  के  पास  240  बिक्री  केन्द्र  हैं  ।

 मुझे  वह  सब  दोहराने  की  जरूरत  नहीं  है  जो  मेरे  सहयोगी  वस्त्र  मंत्री  कह  चुके  हैं  |  जेसाਂ

 कि  माननोय  सदस्य  ने  भारतीय  पटसन  निगम  इस  बार  सतक  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि

 निम्रम  तैयार  माननीय  सदस्य  जानते  ही  हैं  कि  जब  कीमतें  समर्थत  मूल्य तक  पहुंचेंगी  तो  सरकार
 समर्थन  मुल्य  से  मी  25  रुपए  अधिक  देने  को  तेयार  निगम  मंडी  से  खरीद

 भरी  इस्जोत  गप्त  :  कया  आपने  उन्हें  घनराक्षि  दे  दी  है  ?

 सरदार  ब,टा  सिह  :  जी  उन्हें  मंगरी  दे  दी  गई  हैं  ।  उससे  वे  सुरक्षित  मण्डार  भी  तेयार

 कर  सकते  हैं  ।  भारतीय  रिगबं  बेक  पर्याप्त  घनराशि  को  मंज्री  दे  चुका  है  श्लोर  काम  तभी  शुरू
 किया  जाएगा  जब  कीमतें  सम्रयंत  मूल्य  तक  पहुंच  जाएगी  ओर  वस्त्र  मंत्री  द्वारा  धोषित  समर्थन  मृह्य
 से  25  रुपए  अधिक  दिया  भंडारण  क्षमता  की  हमें  अधिक  लिम्ता  नहीं  है  ।  हम
 जानते  हैं  कि  मंडारण  क्षमता  का  केसे  पता  लगाया  जाए  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  धुझाए  उपाय  को

 अपनाने  में  भी  हमें  कोई  चिता  नहीं  है  ।  हम  बह  उपपय  भी  अपना  माननीय  सदस्य

 ने  भारियल  के  तेल  का  प्रदन  उठाया  नारियल  के  तेल  का  बड़ी  मात्रा  में  आयात  नहीं  किया

 जाता  इस  बार  संतद  के  बतंमान  सभ  के  घोषणा  कर  चुका  हूं  कि  नारियल  के  तेल

 का  आयात  नहीं  किया  जाएगा  ।  सरकार  ने  मारियश  रत्पादक्कों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  भारियल
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 के  तेल  का  आयात  नहीं  करने  का  निर्णय  लिया  है  |  इस  बारे  में  मुक  से  केरल  में  एक  प्रएन  पूछा
 गया  था  ।  पिछले  साल  महज  कीमतों  को  स्थिर  करने  के  लिए  9044  टन  नारियल  के  तेल  का
 आयात  किया  गया  हस  बार  इसकी  अच्छी  फसल  के  बाबजूद  इसकी  कीमतें  गिर  रही  केरल
 सरकार  कीमतों  में  स्थिरता  लाने  के लिए  आरम्मिक  का  रंवाई  कर  चुकी  सम्माननीय  सदन  के
 समक्ष  यह  घोषणा  करते  हुए  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  कौमतों  को  उस  स्तर  तक  ले  आया  गया  है  जिससे
 किसान  संतुष्ट  जहां  तक  बन्द  मिलों  का  सवाल  है  सम्बन्धित  मन्‍्त्री  महोदय  उस  ओर
 ध्यान  दे  चुके  हैं  और  वे  हस  समस्या  पर  विचार  करेंगे  ।

 भरी  इन्द्रजीत  एृप्त  :  भापके  पीछे  बंठ  दोनों  मन्त्री  महोदयों  ने  नोट  ही  किया  है  लेकिन  कुछ
 हो  नहीं  रहा  है  ।  मिलें  बन्द  पड़ी  पटसन  मिल  मालिकों  को  हसकी  चिंता  नहीं  हैं  ।

 सरवार  बटा  सिह  :  जहां  तक  पं  ०  बंगाल  सरकार  की  समयथंन  मूल्यों  के  बारे  में
 राय  का  सम्बन्ध  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  सरकार  को  जो  भी  िफारिश  करेगा  उस  पर
 कारंथाई  की  जाएगी  |  दस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  का  मत  प्राप्त  होते  ही  भायोग  के  समक्ष  रख

 दिए  जाएंगे  ।  राज्य  सरकार  का  मत  आयोग  के  विचाराधीन

 ]
 श्री  कमोदीलाल  जाटव  :  सरसों  के  भाव  नीचे  चल  रहे  इसके  बारे  में  मन्‍्त्री  जी

 क्या  कर  रहे  हैं  ?

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मंत्री  जी  को  पत्र  भेज  सकते  हैं  ।
 क्री  सरयगोपाल  सिशञ्र  :  पिछले  वक्त  महोदय  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  बारे  में

 बहुत  कुछ  कह  चके  हैं  |  कई  बार  क्‍या  होता  है  कि  कुछ  कृषि  उत्पादों  के  बाजार-भाव  बढ़  जाते  हैं
 लेकिन  हसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  उस  बढ़ी  कीमतों  फा  फायदा  किसानों  को  मिलता  यही
 तो  सारी  समस्या  गरीब  किसान  कृषि  उत्पाद  को  बहुत  समय  तक  जमा  करके  नहीं  रख  सकते  ।

 उत्पाद  तेयार  होते  ही  उसे  बिक्री  के लिए  ले  आया  जाता  है  और  उत्त  समय  जमाश्तो

 लिए  तथा  मिल  मालिकों  के  ऐजेंट  उनसे  बहुत  कम  कीमतों  पर  कृषि  उत्पाद  खरीद  लेते  हैं  क्योंकि
 उनके  पास  जमा  करने  के  लिए  भंडार  होते  उनके  पास  किसानों  से  खरीदे  गए  कृषि  उत्पाद  को

 अधिक  समय  तक  जमा  करने  की  क्षमता  होती  इसीलिए  उन्हें  उस  पंदाबार  को  बेहतर  की  मतों

 पर  बेचने  का  अबसर  भिल  जाता  है  |  यही  सारी  समस्या
 गर्ना-उत्पादकों  को  लाभकारी  मुल्य  नहीं  म्लि  रहे  जबकि  चोनी  की  कीमतों  में

 मित  रूप  से  व॒द्धि  हो  रही  अन्य  वस्तुओं  की  भी  यही  स्थिति
 माननीय  मंत्री  ने  पटसन  ओर  धान  का  उदाहरण  दिया  है  ओर  बताया  है  कि  कलकत्ता

 जनबरी  1985  में  पटसन  की  कीमतें  975  रुपए  प्रति  क्विटल  तक  पहुंच  गई  थी  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  जनवरी  महीने  में  मंडो  में  पटसन  लाया  कोन  था  |  बिबोलिर  या  जमाखोर  ।  किसान  अभ्छी
 कीमत  मिलने  की  आक्षा  में  6-7  महीने  अपना  माल  अपने  पास  नहीं  रख  सकता  इसी  तरह  इस
 सम्य  घान  की  कीमतें  बढ़ी  हुई  लेकिन  घान-उत्पादक  अपनी  फसल  को  अधिक  समय  तक
 अपने  पास  जमा  रख  सकते  हैं  ?

 इसीलिए  मेरा  विनम्र  अनुरोध  है  कि  मंडी  में  कृषि-उपजों  के  आते  ही  किसी  सरकारी
 नरी  को  कि  वह  उपज  खरीद  लेनी  चाहिए  |  हर  कृषि-ठपञज  के  मामले  में  ऐसा  किया  जा  सकता
 कोई  सरकारी  मशीनरी  होनी  चाहिए  जो  सरकारी  समर्थत  मुल्य  पर  किसानों  से  सीधे  उसकी  उपज
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 ओर  बात  ।  सरकार  कृषि  उपजों  के  न्यूनतम  समर्थत  मूल्य  की  घोषणा  करने  में  हृतनी
 देरी  क्‍यों  कर  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रत्येक  फसल  की  बुबाई  से  पूर्व  सरकार  द्वारा
 उसके  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा  कर  दी  जानी  चाहिए  ।  प्रत्येक  फसल  के  लिए  एक  तिथि
 निर्धारित  कर  दी  जानो  चाहिए  ओर  ०ह  काम  किसानों  नेताओं  से  विचार  विमक्ष  करके  किया  ।
 जाना  चाहिए  |  कई  किसान  संगठन  सत्तारूढ़  दल  के  भी  अपने  किसान  संगठन  प्रत्येक  कृषि
 उपज  के  लिए  कोई  एक  तिथि  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  और  सरकार  को  हर  साल  उस  तारीख
 को  उसका  समथथंन  मूल्य  घोषित  करना  चाहिए  ।

 मैं  पहले  भी  यह  बात  कह  च॒क्रा  हूं  कि  देण  में  हर  जगह  सरकारी  मशीनरी  होनी  चाहिए
 जो  किसानों  से  सीधे  उनकी  उपज  खरीदे  ।

 एक  बात  और  है  ।  आप  कृषि  उपजों  का  न्‍्यूनदम  समर्थन  मूल्य  केसे  निर्धारित  करेंगे  ?

 माननौय  मंत्री  ने  इस  बारे  में  कुछ  कहा  लेकित  हमारा  वास्तविक  अनुभव  यह  है  कि  उत्पादन-लागत
 की  उपेक्षा  की  जाती  रही  है  ।  हमने  देखा  है  कि  इस  बार  कच्चे  पटसन  का  न्यूनतम  समर्थत  मूल्य
 उसकी  उत्पादन  लागत  से  कम  है  ।  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वे  हस!मुहँ  पर  विभिन्‍न

 संगठनों  के  नेताओं  से  राय  इस  साल  कच्चे  पटसन  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  600  रुपये  प्रति

 क्विटल  होना  चाहिए  ।

 एक-दो  साल  बाद  स्थिति  ऐसी  हो  जाएगी  कि  सारा  पटसन  उद्योग  तहस-महस  हो  जाएगा
 क्योंकि  मिल  मालिक  सरकार  के  निर्णय  पर  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 उन्होंने  अनेक  भिलें  बन्द  कर  दो  हैं  जिसके  परिणाम  स्वरूप  अत्यधिक  अमिक  बेरोजगार  हो

 गए  इस  बार  प०  और  आंध्र  प्रदेश  के  किसानों  ने  बहुत  बढ़िया
 फसल  पैदा  की  है  ।  अगर  इस  साल  उन्हें  उनकी  उपज  का  बस्तविक  मूल्य  या  समर्थन  मूल्य  नहीं
 मिला  तो  उन्हें  पटसन  उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहन  नहीं  मिलेगा  ।  तब  क्‍या  सारे  उद्योग  को

 नुकसान  होगा  ।

 एक  और  खतरा  अगर  हस  साल  उन्हें  न्यूनतम  समर्थत  मूल्य  या  कोई  प्रोत्साहन  नहीं

 मिला  तो  वे  अपनी  जमीनों  को  बेचने  को  बाध्य  हो  जाएंगे  ओर  कोई  भोर  काम  धंघा  शुरू  कर

 जिससे  बेरोजगारी  और  बढ़गी  तथा  अथंव्यवस्था  संकट  में  पड़  जाएगी  ।

 इस  संदर्भ  में  मैं  माननीय  मंत्री  स ेजानना  चाहता  हूं  कि  अब  तक  मारतीय  पटसन  निगम

 ने  क्या  किया  है  ?  मेरी  सूचना  के  अनुसार  निगम  अगस्त  के  अस्तिम  सप्ताह  तक़  मंडी  में  श्षरीद

 कार्य  शुरू  नहीं  करेगा  |

 ऐसा  लगता  है  कि  उन्होंने  अन्दर  ही  अन्दर  यह  निर्ण॑य'ले  लिया  लगता  है  कि  यह  निर्णय

 मिल  मालिकों  से  विचार-विमर्श  करके  लिया  गया  मंडी  में  कच्चे  पटसन  के  पहुंचते  हो  निगम

 खरीद  कार्य  क्‍यों  नहीं  शुरू  करता  है  ?  कण  मंत्री  जी  बताएंगे  कि  इस  मौसम  के  दोरान  निगस

 ने  कितना  कच्चा  पटसन  खरीदा  है  ।  इसमें  इतनी  देरी  क्‍यों  की  जा  रही  है  तथा  इसका  फायदा

 किसको  मिल  रहा  है  ।
 सरबार  बटा  सिह  :  माननोय  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्यों  को  हमेशा  यहू  बात  जहन

 में  रखनी  चाहिये  कि  बाजार  में  प्रचलित  चीजों  के  बजार  माव  तथा  समयन  मूल्य  में  अस्तर  होता

 समर्थन  मुल्य  का  अर्थ  है किसी  एक  विशेष  स्थिति  में  बस्तु  को  बेचना  ।  जब  कभी  भी  ऐसी

 स्थिति  उत्पन्न  होती  है  तो  समर्थन  मूल्य  तंत्र  खरीदारी  करता  ध्याताकषण  प्रस्ताव  पर  अर्था
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 जज  या

 प्रारम्भ  करने  के  समय  से  ही  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  पटसन  म्‌ल्य  उस  स्तर  तक  नहीं  आये  हैं  जहां
 पर  समर्थन  मल्यों  की  घधोषण  किये  जाने  की  जरूरत

 मेरे  माननीय  सहयोगी  ने  इसमें  25  रुपये  जोड़  दिये  यह  भ्राज  की  चर्चा  का
 सकल  चफा  है  ।  और  जे  से  ही  यह  निर्धारित  स्तर  घमेगा  तो  भारतीय  पटसन  निगम  कच्चा  पटसन
 खरीदारी  करेगा  ।  अगर  सम्पूर्ण  कृषि  उत्पादों  को  खरीदने  के  लिए  हमारे  पास  संसाधन  होते  मैं  माननीय
 सदस्य  से  सहमत  हो  जाता  ओर  खरीद  कर  हम  इसे  अपने  गोदामों  में  रखते  तथा  मूल्यों  को  नियत्रित
 करते  ।  तब  यह  अलग  बात  होती  ।  परन्तु  इप्त  समय  देश  में  प्रचलित  प्रणाली  है  कि  कुछ  फसलों  के
 लिए  हम  फसल  मूल्य  निश्चित  करते  हैं  ।  और  कुछ  फलों  के  लिए  हम  समयंन  मल्य  निश्चित  करते  हैं  ।
 3.00  भ०प०
 खरीद  मूल्य  दो  उद्दंश्यों  के  लिये  जब  कमी  भी  बाजार  में  कमी  आती  दै  हमें  लोगों  को  खाद्यान्न

 की  पूति  करनो  पड़ती  और  अगर  किसी  वजह  से  हमारा  आन्तरिक  उत्पादन  इसको  पूर्ति  नहीं
 कर  पाता  है  तो  हम  इसका  आयात  करने  में  भिमरकंगे  परन्तु  सौभाग्य  से  हमारे  लिये  ऐसी
 स्थिति  समाप्त  होती  जा  रही  कुछ  मामलों  में  तो  हमारी  स्थिति  इतनी  अ्रच्छी  है  कि  हम  दूसरे
 देशों  को  पूि  कर  सकते  हैं  ।  पिछले  30  वर्षों  में  मारतीय  कृषकों  ने  विश्व  को  दिला  दिया  है  कि

 तकनीदियनों  तथा  विशेषज्ञों  की  मदद  से  भारत  खाद्यान्न  के  मामले  में  प्रात्म-निर्भर  हो
 गया  है  ओर  हमें  इस  पर  गयव॑  है  ।

 पटसन के  बारे  जिस  बारे  में  माननीय  सदस्य  पूछ  रहे  मैं  बताना  चाहूंता  हूं  कि  जंसे

 ही  मुल्य  निर्धारित  स्तर  को  छुएगे  तो  भारतीय  पटसन  निगम  अवश्य  ही  इसे  मैं  सदत  को

 पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  हम  सुरक्षित  भष्डार  बनायेंगे  तथा  भारतीय  पटसन  निगम  को  एकदम
 तैयार  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  हम  मूल्यों  को  निर्धारित  किस  प्रकार  करते  हैं  ?
 किसान  या  उत्पादन  कर्त्ता  मूल्यों  को  निदिचत  करने  की  प्रक्रिया  में  सम्मिलित  होते  हैं  या  गहीं  ?
 उत्पादक  काँग्रेसी  या  माक्संबादी  अथवा  अकाली  या  फिर  जनता  दल  का  सदस्य  हो  सकता  परन्तु
 उत्पादक  ही  किसान  ही  आखिरकार  किसान  ही  भ्रायोग
 जिसे  यह  जिम्मेवारी  दी  गई  ने  किसी  निर्धारित  फसल  के  लिए  समर्थन  मुल्य  निकालने  के  लिए
 एक  पदठ्ठति-तंयार  की

 महो  आपकी  इजाजत  से  मैं  आयोग  द्वारा  अनुसरण  की  जाने  वाली  पद्धत्ति  को  पढ़ता  हूं
 ताकि  माननीय  सदस्यगण  जान  सके  कि  यहू  कितना  विस्तत  कार्य  है  ।  वास्तव  में  खेती  करने
 न  कि  राजनंतिक  बल्कि  किसान  छोटे  तथा  सौमांत  कृषकों  को  सलाह  आयोग  लेता  है  ।

 श्रव  मैं  इससे  सम्बन्धित  हिस्से  को  पढ़ता  हूं  ।

 ने  राज्य  विभिस्त  सावंजनिक  संस्थानों  तथा  हितबद्ध  संस्थाओं  के

 साथ  परामछां  करने  की  प्रथा  अपनायी  आयोग  राज्य  व्यापारियों  एवं
 उद्योगपतियों  भादि  की  राय  जानने  के  विभिन्‍न  राज्यों  का  दोरा  करता  है  तथा

 भायोग  के  साथ  विस्तृत  चर्चा  करने  के  लिये  बिमिन्‍्न  संगठनों  एवं  राज्य  सरकारों  के
 निधियों  को  नई  दिल्‍ली  में  बुलाया  जाता  आयोग  संबंधित  जिन्सों  की  खेती  पर  अ।ने
 बाली  लागत  को  विस्तत  समीक्षा  करता  है  ।  इस  उह्  श्य  के  आयोग  को  विभिसत  राज्यों
 में  दोष  संस्थानों  कृषि  विश्वविद्यालयों  द्वारा  कृषि  लागत  का  श्रध्ययत  करने  के  लिए  सागू
 को  गई  स्यापक  योजता  द्वारा  निर्षारित  कृषि  जत्गदन  लागत  की  श्रमुमानित  मूल्य  उपभक्ध



 सभा  का  कार्य  1985
 ——  नमन  _

 कराया  जाता  है  ।  इस  समय  9000  नमनों  का  प्रति  वध  इन  विश्वविद्याल  ें  द्वारा  सर्वेक्षण
 करके  अनुमानित  लागत  की  जानकारी  हासिल  करने  के  लिये  अध्ययन  किया  जाता

 अध्ययन  के  पूरा  द्वोने  के  बाद  कृषि  संबंधी  भौजारों  की  लागत  में  हुई  वृद्धि  को  भी  आयोग
 ध्यान  में  रखता  और  अपनी  मूल्य  सिफारिश  निर्धारित  करने  से  पहले  इन  परिवत॑नों
 को  भी  शामिल  करता

 सम्रथंन  /  खरीद  मल्यों  की  सिफारिश  करते  समय  सी०  ए०  सी०  पी०  इन  बातों  को
 ध्यान  में  रखता  (1)  विकसित  तकनीक  अपनाने  तथा  अधिकतम  उत्पादन  को  प्रोत्साहन
 प्रदान  करने  की  आवश्यकता  ।

 (2)  पानी  व  अन्य  उत्पदक  संसाधनों  का  तक  संगत  उपयोग  और

 (3)  शेष  विशेषतया  जीवन  मंजूरी  का  ओद्योगिक

 लागत  आदि  पर  मल्य  नीति  का  संभावित  प्रभाव  ।
 ये  अध्ययन  किये  गए  थे  तथा  नियम  बनाये  गये  थे  जिनका  कि  आयोग  प्रतिवर्ध  निर्धारित

 जिस्स  के  लिये  समर्थन  या  खरीद  मूल्य  निश्चियत  करने  के  लिये  बारीकों  से  अनुसरण  करता  है  ।

 थ्रो  नारायण  चोब  )  :  मैं  माननीय  मंत्री  जीसे  जानना  चाहता  हूं  वे  कौन
 व्यक्ति  हैं  जिन्होंने  खेतों  मे ंकिधानों  क ेसाथ  इनका  अध्ययय  किया  है  |

 सरवार  बटा  सिह  :  मुर्क  पश्चिम  बंगाल  कृषि  विश्वविद्यालय  से  यह  जानकारी  प्राप्त  करनी

 होगी  ।  मैं  जानकारी  एकत्र  करूगा  तथा  संबंधित  ब्यक्ति  को  दे  दू  गा  ।  मुल्यों  की सिफारिश  आयोग
 द्वारा  भारत  सरकार  को  की  जाती  तत्पश्चात  भारत  सरकार  इन  सिफारिशों  को  राज्य  सरकारों

 को  भेजती  उनके  विचार  प्राप्त  करती  है  तथा  अन्त  दी  गई  जिन्स  के  लिये  मूल्य  निर्धारित
 किया  जाता  इस  तरह  से  हम  समर्थन  एवं  खरीद  मूल्य  निकालते  खरीद  मूल्य  निर्धारित
 करने  के  लिये  हमारे  दो  उ्हं एय  हैं  ।  एक  तो  यह  सुनिदिचत  करना  कि  फसल  की  पर्याप्त  मात्रा
 कारी  एजेन्सियों  द्वारा  खरीद  ली  जाये  |  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  कौन  सा  तंत्र  काययं  कर

 रहा  है  ।  प्रत्येक  राज्य  में  सहकारिता  प्रणाली  है  जो  कि  किसानों  को  विपणन  में  मदद  करती  है  हमारे
 यहाँ  राज्य  कृषि  संघ  मौजूद  हैं  और  इसके  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  देने  के  भारत  सरकार
 की  तरफ  से  सहायता  करने  के  हमारे  यहाँ  शीष॑स्थ  जंसे  कि  भारतीय  कृषि  भा
 तीय  पटसन  मारतीय  कपास  निगम  आदि  विद्यमान  है।ये  सभी  संगठन  किसानों  को  उनके
 लाभकारी  मूल्य  दिलाने  में  मदद  करने  के  लिये  हैं  ताकि  किसानों  को  मजबूत  बिक्री  न  करनी  पढ़ें
 ये  सभी  उपाय  देश  में  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  किये  गये  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  मान
 तीय  सदस्यगण  मेरे  उत्तर  से  संतुष्ट  होंगे  ।

 ओरो  बो०  शोभनाड्रोइबर  राव  :  आन्ध्न  प्रदेश  में  करोड़ों  रुपये  की  कपास  का
 स्वाक  जमा  पड़ा  कपास  निगम  क्‍यों  नहीं  इसे  खरीद  सकता  ?

 सरव्रार  बढ  मानवीय  सदस्य  इस  संबन्ध  में  पत्र

 सभा  का  कारये

 संसदीय  कार्य  मन्त्री  एच०  के०  एल०  भगत  )  :  आपकी  अनुमति  से  मैं  यह
 सूचित  करता  हूं  कि  29  1985  से  प्रारम्भ  होने  बाले  सप्ताह  के  दोरान  इस  सदन  में  निम्न
 लिक्षित  सरकारी  कार्य  लिया  जायेगा
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 (1)  आज  की  कार्यसूच्री  से
 बकाया  किसी  सरकारी  मद  पर  विचार  ।

 (2)  निम्न  लिखित  विधेयकों  पर  विचार  तथा  पारित  करना  :--
 दंड  विधि  संशोधन  )

 काफी
 बालक  नियोजन

 संशोधन

 (3)  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  माँगों  पर  चर्चा  और  मतदान

 (4  )  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  में  कोयला  खान  आर
 धन  1985  पर  विचार  तथा  पारित  करना  ।

 (5)  लोक  सभा  में  प्रक्रिया  एवं  कार्य  संचालन  नियम  193  के  अ्स्तंगंत  निम्नलिशित
 मामलों  पर  उनके  सामने  दिये  गये  दिन  और  तारीख  को  सांय  3.00  बजे  धर्चा  :-..

 (1)  बस्त्र-उद्योग  नीति  पर

 30  1985  को

 (2)  मृल्य  बढ़ोत्तरी  पर
 ]  1985  को  ।

 [
 भरी  वृद्धि  चद्र  जन  :  उपाध्यक्ष  दिनांक  29.7,85  को  शुरू  होने  बाले

 सप्ताह  में  मेरे  निम्न  विषय  एजेन्डा  में  सम्मिलित  किये

 1,  देश  में  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  मरू  बिकास  कार्यक्रम  सन्‌  77  में  शुरू  हल
 था  ।  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उक्त  कार्यक्रम  के  लिये  क्षत-प्रतिशत  मदद  दी  जाती  थी  परन्तु  1.4.79  को
 उक्त  कायं  क्रम  के  अंतगगंत  कंद्र  सरकार  द्वारा  सिर्फ  50  प्रतिशत  मैंविंग  ग्रांट  दी  जाती  है  और  शाज्यों
 को  उतना  ही  हिस्सा  देना  पड़ता  है  जबकि  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  उत्तरी  पूर्वी  क्षेत्रों

 के  लिए  ओर  दूसरे  पहाडी  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अस्तमेत  जिसमें  यू०  पी०
 के  आठ  पदिचम  बंगाल  का  दाजलिंग  आसाम  का  उत्तरी  कच्षाट  एवं  पद्िचमी  घाट  का
 क्षेत्र  भाता  90  प्रतिशत  अनुदान  भोर  10  प्रतिशत  लोन  दिया  जाता  मर  क्षेत्रों  की
 संख्या  पहाड़ी  क्षेत्र  कार्यक्रम  से  आघी  है  और  क्षेत्रफल  भी  अधिक  है  और  मरु  क्षेत्र  पहाड़ी  क्षेत्रों  से
 भी  कम  विकर्सित  है  के  लिए  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  निश्चियां  सुबिधाएਂ  तथा  रियायतें  देने  के
 मामले  में  समानता  रखी

 2.  नयी  रेलों  के  निर्माण  में  उत्तरी  पूर्वी  सोमावर्ती  क्षेत्रों  को  केंद्र  सरकार  महत्ता  दे  रही  है
 जबकि  रेगिस्तानो  क्षेत्रों  में जहां  आवागमम  की  बहुत  कम  सुविधाएਂ  हैं  भ्रोर  रेलों  का  बिस्तार  भी

 बहुत  कम  है  उपेक्षा  की  नीति  अपनाई  जा  रही  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  रेगिस्तानी
 क्षेत्रों  में रेलों  का अधिक  विस्तार  करने  के  लिए  झ्ोर  पठानकोट  से  कांडला  तक  ब्राडगेज
 रेलवे  लाइन  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  लिये  जाने  की  आवश्यकता  पर  ध्यान  दें  ।

 ]
 भी  सोमनाथ  रथ  :  अगले  -  सप्ताह  की  काय॑  सूची  में  निम्नलिखित  विषय  को

 शार्मिल  किया  जाये  ।

 कहा
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 नि  जाााााााााााााााणाााणाणणणाणाणनणणणनणणााणामााभााास्‍स्‍

 भारत  ने  कृषि  उद्योग  तकनीक  आदि  के  क्षेत्र  में  अद्भुत  प्रगात  की  है  तथा  भारत  खाद्य
 जंसे  कि  गेहूं  का  निर्यात  करने  में  सक्षम  है  परन्तु  हमारी  उपलब्धियों  का  कोई  लाम

 नहीं  अगर  आबादी  पर  नियंत्रण  नहीं  किया  जाता  |  देक्ष  की  आध्थिक  प्रगति  में  बढ़ती  हुई  आबादी
 सबसे  बड़ी  बाघा  है  ।  अगर  नियंत्रित  नहीं  की  जाती  तो  सन्‌  2020  तक  यह  125  करोड़  हो
 जायेगी  ।  भारत  विह्व  में  पहला  देश  है  जहां  पर  परिवार  नियोजन  का  काम  सरकारी  स्तर  पर
 किया  जा  रहा  इसका  मूुत  उहं एय  है  आबादी  को  नियंत्रित  करना  एवं  स्वस्थ  बच्चों  को  जन्म
 देना  ।  इसकी  विशेष  आवश्यकतारयें  हैं--देर  से  विवाह  करना  कम  परन्तु  स्वस्थ  तथा  उनका

 बेहतर  पालन  माताओं  भोर  शिशुओं  के  लिए  स्वास्थ्य  चिकित्सा  केंद्र  । चीम  ने  देश  के

 जिक  एवं  अधिक  विकास  को  कायम  रखने  के  लिये  एक  बच्चा  प्रति  परिवार  का  मानदण्ड  बनाया

 है  ताकि  इस  सदी  के  अंत  तक  1.2  बिलियन  की  आबादी  के  उह्ंह्य  की  पूर्ति  की  जा  सके  ।  परिवार

 नियोजन  नीति  विवेकता  तथा  लोगों  की  स्वेच्छा  पर  विचार  करते  हुए  तथा  उनकी
 विक  दिक्कतों  को  देखते  हुये  बनानी  चाहिए  ताकि  विवाहित  दंपत्ति  पर  इस  आह्वान  का  सही  असर

 हो  |  अगर  मुमकिन  हो  तो  हमारी  नीति  भी  दंपत्ति  एक  बच्चा  14  वर्षों  तक  परिवार
 कल्पाण  मापदण्ड  अपनाने  वाले  माता  पिताओं  को  प्रोत्साहन  के  रूप  में  25  रुपए  प्रतिमाह  दिए  जा
 सकते  मुफ्त  चिकित्सा  सुविधा  भादि  इसके  अतिरिक्त  हों  ।  आधथिक  एवं  सामाजिक  विकास
 तथा  कृषि  एवं  उद्योग  को  सालाना  पंदावार  बढ़ाने  के  लिए  जनसंसया  कार्यक्रम  को  भी  एक

 पूर्ण  घंघटक  सममना  आबादी  राकने  की  समस्या  को  दलगत  विचारों  से ऊपर  समझता

 चाहिये  चू  कि  यह  राष्ट्रीय  समस्या  परिवार  कल्याण  के  उहू  दय  को  प्राप्त  करने  के  लिये  लोगों
 में  जन  जागृति  पंदा  करनी  होगी  ।

 श्री  के०  एन०  प्रधान  :  उप।ध्यक्ष  अगले  सप्ताह  के  सरकारी  काय॑  के
 बारे  में  संसदोय  कार्य  मंत्र  द्वारा  लोक  समा  में  दिए  जाने  वाले  वक्तश्य  में  अनस्य  विषयों  के
 रिक्त  निम्नलिखित  विषय  पर  भी  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 हर  राज्य  में  पेट्रोलियम  पदार्थों  हथा  मिट्टी  के  तेल  की  आपूर्ति  निरंतर  बनाए  रखी  जानी
 जरूरी  आपूर्ति  में  कमी  भाने  से  हाहाकार  मच  जाता  है  ।  हाल  ही  में  20  1985  हे  3

 1985  तक  मध्य  प्रदेश  में  भारी  कमी  भरा  गई  थी  ।  विधान  सभा  में  राज्य  सरकार  को  जवाब
 देना  मुदिकल  हो  गया  था  ।

 इसी  प्रकार  पेट्रोलियम  पदार्थों  में  मिट्टी  क ेतेल  की  मिलावट  भी  बहुत  हो  रही  1984-85
 में  मध्य  प्रदेश  से  पेट्रोलियम  विभाग  की  बम्बई  स्थित  प्रयोगषाला  में  सिलावट  के  200  प्रकरण  भेजे

 गए  थे  ।  यह  आएचये  की  ही  बात  है  कि  एक  भी  प्रकरण  में  मिलावट  सिद्ध  नहीं  हुई  ।  इन्दोर  के  एक
 मामले  में  तो  जिलाधीह  ने  मिट्टी  के  वेल  के  एक  टेंकर  को  डीजल  टेंक  में  मिलावट  करते  हुए  रंगे
 हाथों  पकड़ा  परन्तु  प्रयोगशाला  ने  इसमें  भी  मिलावट  न  होने  का  सटिफिकेट  दे  दिया  ।

 मध्य  प्रदेश  शासन  ने  बाहा  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  ही  तीन  प्रयोगद्यालायें  स्थापित  की
 केंद्र  सरकार  इसको  अनुमति  प्रदान  करे  ।  किसी  भी  डीक्षर  को  डोजल  ओर  पेट्रोल  के  साथ  मिट्टी  के
 तेश्ञ  का  विक्रेता  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 गेस  के  डिलरों  पर  राज्य  सरकार  का  भी  नियंत्रण  रहना  जरूरी  क्‍यों कि  आज  अधिकांश
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 डीलर  भयंकर  अनाचार  करते  इन  डीसरों  को  लाइसेंस  देने  का  अंधकार  राज्य  सरकार  को
 दिया  जाए  और  नियुक्तित  करते  समय  उसकी  राय  ली

 श्री  हरीश  राबत  :  उपाध्यक्ष  मैं  निम्त  दो  विषयों  का  समावेश  सदन
 में  प्रस्तुत  अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  किए  जाने  का  अनुरोध  करता  हूं  :--

 (1)  थी०  डो०  ए०  द्वारा  सेल्फ  फाइनेंस  स्कीम  के  अंतगंत  घटिया  दर्जे  के  रिहायक्षी  फ्लेट
 निर्मित  किए  जाने  के  समाचारों  के  कारण  इस  संस्था  की  विश्वसनीयता  खतरे  में  पड़  गई  इन

 फ्लैटों  के  आवेदन-कर्त्ताओं  में  गहरा  असंतोष  व्याप्त  इस  प्रकरण  पर  सदन  में  चर्चा  होनी

 (2)  पायरिला  नामक  बीमारी  से  उत्तर  प्रदेश  में  गस्‍्ने  को  फसल  को  भारी  नुकसान  पहुंचा
 है  ।  इसको  समूल  नष्ट  करने  व  किसानों  को  उबित  मुप्रावजा  देने  के  प्रकरण  पर  भी  सदन  में  भर्चा
 अआवध्यक  है  ।

 [  अनुवाद  ]
 झी  भारायण  चौथ  :  मैं  चाहता  हूं  कि  निम्नलिलित  विषयों  को  अगले  सप्ताह

 की  काये  सूची  में  सम्मिलित  किया  जाये  :--

 (1)  छोटे  सिक्कों  एवं  एक  सथा  दो  रुपये  के  नोढों  की  कमी  के  कारण  पूरे  देश  में
 लोगों  को  काफी  दिक्कत  है  ।  बहुत  से  समाज-विरोधी  व्यापारी  छोटे  सिक्कों  को  हकट्टा  करने
 में  लगे  हुए  हैं  इस  अवध  व्यापार  से  उन्हें  अत्यधिक  मुनाफा  हो  रह्मा  इन  समाज  विरोधी

 तस्वों  को  रोकने  एवं  इस  समस्या  को  तुरन्त  समाप्त  करने  के  लिये  सरकार  को  शीघ्र  ही
 प्रभावी  कदम  उठाने  चाहिए  ।

 (2)  केंद्रीय  सेवाओं  में  भर्ती  पर  निरन्तर  रोक  लगा  देने  से  इन  दिनों  बे  रोजगारो  की

 समस्या  काफी  जटिल  हो  गई  इससे  सभी  प्रतिष्ठातों  में  जनह्क्ति  में  काफी  कमी  आई

 है  तथा  इसके  फलस्वरूप  सेवा  तथा  नौकरियों  के  स्‍तर  में  गिराबट  आई  है  तथा  सामान्य  से
 ज्यादा  काम  करने  की  बजह  से  दुषंटनाओं  में  वद्धि  हुई  है  ओर  थक्रावट  एवं  गलतियां  भी

 होती  हैं  ।  हि
 प्रो०  मधु  दण्डवते  )  :  मैं  अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  निम्नलिखित  मदों

 को  सम्मिलित  करने  का  सुझाव  देता  हूं  :

 धारबो  बम्यइ  में  केंद्रीय  वित्तीय  सहायता  से  जलाई  जा  रहो  गंदी  बस्तो  सुधार
 योजना  को  जमोन  को  एक  भवन  तिर्माता  को  हत्तांतरित  करना

 बंबई  में  धारवी  एशिया  की  सबसे  बड़ी  गंदी  बस्ती  है  धारवी  गंदी  बस्ती  सुधार  योजना  को

 केंद्र  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  इस  योजना  की  भूमि  को  एक  भवन  निर्माता  को

 रित  कर  दिया  गया  है  श्रोर  यह  आरोप  है  कि  इस  भूमि  के  अन्तरण  में  काफो  बड़  स्तर  पर
 चार  हुआ  है|  इस  बारे  में  काफी  चिता  व्यक्त  की  गई  मेरा  सुकाव  है  कि  इस  विषय  पर

 सदन  में  चर्चा  की  जानी  चाहिये  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  जालो  आवंटन

 बहुत  से  समाचार  पत्रों  में  यह  समाचार  छपा  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  जालो

 टन  कर  रहा  है  तथा  इसमें  अनियमितताएं  एवं  भ्रष्टाचार  भ्याप्त  मेरा  सुकाव  है  कि इस  विषय

 पर  सदन  में  चर्चा  की  जाए  |

 जज
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 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  निम्नलिलित  मदों  को  अगले  सप्ताह  की  का
 सूची  में  सम्मिलित  करवाना  चाहता  हूं  ।

 सहारनपुर  में  सांप्रदायिक  हिंसा  भड़क  उठी  राजस्थान  के  कतिपय  क्षेत्रों  में  स्थिति

 पूर्ण  हो  गई  है  ।  हैदराबाद  में  भी  निरंतर  साप्रदायिक  दंगे  हो  रहे  हें  तथा  गुजरात  में  तो  सांप्रदायिक
 हिंसा  को  आग  दांत  होने  का  नाम  ही  नहीं  ले  रही  जन  और  माल  की  बहुत  ज्यादा  क्षति  हुई

 न  तो  जान  और  माल  की  सुरक्षा  है  और  न  ही  इन  लटपाट  ओर  दंगा  पोड़ितों  के  लिए  पर्याप्त

 मुआवजा  अथवा  सहायता  ही  दी  जाती  र/ज्य  की  अथं-व्यवस्था  भी  बिगड़  गई  इस  गंभीर

 स्थिति  पर  सर्वागीण  चर्चा  किये  जाने  की  आवद्यकता  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सची  में  इस
 मद  पर  चर्चा  को  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  वो०  शोभानांद्रोधवर  राव  :  अगले  सप्ताह  को  कायं-सूची  के  संबंध  में

 मुझे  निम्नलिखित  बातें  कहने  की  अनुमती  दी  जाये  :

 1.  भांध्र  प्रदेश  सरकार  ने  एक  चार  सदस्यीय  समिति  नियुक्त  की  थो  जिसका  कार्य  किसानों
 की  सभी  आवश्यकताओं  जंसे  कि  कृषि  संबंधी  ऋण  दिलाना  उपभोक्ता  सेवाएं  फलल  संबंधी

 सुविधाएं  एवं  उसके  विपणन  सुविधाएं  आदि  सुलभ  कराना  तथा  ग्रामीण  ऋण  वितरण  प्रणाली  को

 पुत्रगंठित  करने  बी  सलाह  ८ना  है|  राज्य  मत्मिश्ल  ने  1,6,1983  को  समिति  की  सिफ़ारिक्षो  पर
 विचार  करके  सहमति  प्रदान  की  थी  तथा  आंध्र  सरकार  ने  उस  योजना  का  भ्रतिवेदन  केंद्र  सरकार
 के  पासं  विचार  करने  तथा  उसे  स्वीकृत  करने  के  लिए  भेजा  कृषि  मंत्रालय  बेकिंग  विभाग  के
 परामश्ष  से  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  दो  बार  दिल्ली  दोरे  के
 दोरान  प्रधान  मंत्री  जी  के साथ  इस  विषय  पर  बात  की  थी  |  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  आंध्र  प्रदेश  की  एक  ही  स्थान  पर  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  संबंधी  सहकारिता  गठन  योजना
 को  तुरन्त  स्वीकृति  दे  ताकि  राज्य  सरकार  इसे  तुरम्त  लागू  कर  सके  ।

 2.  वर्तप्रान  मुक्त  व्यापार  जोन  के  अंतर्गत  पद्चम  तट  तथा  पूर्वी  शट  के  दक्षिणी  एवं  उत्तरी
 भाग  आते  हसमें  पूर्वी  तट  का  महत्त्वपूर्ण  मध्य  भाग  छूट  गया  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  पूर्वी  तट
 के  मध्य  भाग  को  हसके  अतर्गंत  लाने  के  लिए  तुरंत  ही  विशधाय्यापत्तमम  में  एक  मुक्त  व्योपार  जोन
 स्थापित  किया  जाए  ।

 भरी  एच०  के०  एल  ०  भगत  :  माननीय  सदस्यां  द्वारा  बताएं  गए  मुद्दों  को  मैंने सुना
 ;  तथा  मैं  इन्हें  कार्य-मंत्रणा  समिति  के  ध्यान  में

 3.18  स०प०

 बालक  नियोजन  विधेयेक*

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्षब  मद  संख्या  9  पर  चर्चा  की  श्री  टी०  अंजैया  ।

 अ्रम  भरत्रालय  में  राज्य  मग्त्री  टो०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि बालक  नियोजन
 1983  में  भोर  संशोधन  करने  वाले  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाए  ।

 “7  हदनारकू  26.7.1985  के  भारत  के  अस  धारण  रा  जपਂ  मांग  2  ल्षण्ड
 2

 में  ब्रद्षाश्चित दि  प्र
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 हाााााााााणाणाणणणणणणणणणणणणणाता

 बालक  नियोजन  1938  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर;स्थापित  करने  की  प्रमुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री  टी०  अंजया  :  मैं  ४िघेयक  पुर:स्थापित  करता

 3.३0  सूप

 )  अनुदानों  की  मांगें  1985-86
 (-  जारी  )

 वाव  ]

 को  बो०  शोभामाव्रीववर  राव  :  उपाध्यक्ष  मुझे  खुशी  है  कि
 मारत  सरकार  और  अकाली  दल  के  अध्यक्ष  संत  लोंगोवाल  के  बीच  एक  समझौता  हो  गया

 आपको  याद  होगा  कि  जब  पंजाब  समस्या  तथा  पंजाब  राज्य  के  बजट  के  संबंध  में  चर्चा  हुई  थी  तो
 कई  सदस्यों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  किए  थे  ।  वास्तव  कोई  भी  व्यक्षित  खुले  दिमाग  से  और

 क्पृर्ण  विचार  से  यह  कहेगा  कि  सममझोते  की  वर्तमान  शर्तें  इस  समस्या  का  एकमात्र  विकल्प  तथा
 ठोस  समाधान  क्योंकि  लोकत|ंत्रिक  समाज  जबकि  देह  में  कई  संघ  राज्य  क्षेत्र  तथा  राज्य
 जब  कभी  कुछ  राज्यों  के  बीच  कुछ  विवाद  तो  उभके  लिए  किसी  ऐसे  न्यायाधिक  रण  के  पास  जाने
 के  भ्रतिरिक्त  और  कोई  विकल्प  नहीं  जिसे  इस  समस्या  के  संबन्ध  में  कुछ  निर्णय  देने  की  शक्ति
 प्रयास  की  जानी  और  हमारे  यहां  पानी  का  बंटवारा  करने  के  लिए  न्‍्यायाधिकरण  हसी  तरह  से
 जब  किन्हीं  राज्यों  क ेबीच  भोगोलिक  सीमा  ओर  क्षेत्र  के  बारे  में  कुछ  झगड़ा  तो  कोन  सा  क्षेत्र
 किस  राज्य  को  मिलना  यह  निर्णय  करने  के  लिए  एक  आयोग  बनाया  गया  मैं  तो
 कि  दुर्भाग्य  से समकोते  की  छा्तें  बहुत  पहले  स्वीकार  की  जा  सकती  थी  जिससे  कई  ऐसी  अप्रिय

 घटनाएं  न  हो  पातीं  जितके  परिणाम  स्वरूप  देश  के  जिसमें  हजारों  लोग  मारे  गए  के
 बाद  पहली  बार  जान  माल  का  इतना  नुकसान  हुआ  ।

 मैं  बड़े  दु:ख  से  अपनी  बात  कह  रहा  हूं  कि  सत्तारूढ़  दल  ने  जानबूक  कर  सममभौते  की  ढर्तों
 के  अनुसार  इन  माँगों  को  न  मानकर  ऐसी  स्थिति  बनाए  रखी  ओर  यह  समभौता  अब  विशेष  रूप
 से  लोगों  का  ध्यान  मंड़ने  और  सरकार  के  कार्यों  पर  उनके  असतोष  को  छिपाने  के  लिये  ही  स्वीकार
 किया  गया  1980  में  वे  कह  रहे  थे  कि  जनता  सरकार  का  कार्य-निष्पादन  अच्छा  नहीं  है  भोर
 वे  ऐसी  सरकार  बनाएंगे  जो  काम  करने  व।ली  होगी  ।  दुर्भाग्य  से  करीब  उन  4-5  वर्षों  के  दोरान
 अधिक  प्रगति  महीं  की  जा  निघंनता  वढ़ी  है  और  विभिस्न  वर्गों  के  लोगों  में  असंतोष  वे
 गारी  बढ़ी  है  ।

 दुर्भाग्य  से  इन  परिस्थितियों  में  अपने  दल  के  हितों  को  सर्वोच्च  मानते  हुए  तथा  राष्ट्रोय

 ४३०
 राष्ट्रीय  अश्वंडता  तथा  राष्ट्रीय  एकता  की  उपेक्षा  करते  हुए--पमु्े  यह  कहते  हुए  बड्डत  दुःख

 रहा  है  -  उन्होंने  स्थिति  को  बिगड़ने  दिया  ओर  ओआंतकवादियों  को  निर्दोष  हिंदुओं  को  मारने  का
 सोका  मिल  गया  ।  इसके  परिणामस्वरूप  निर्दोष  लोगों  की  हत्या  हुई  ओर  उतकी  संपत्ति  आदि  का

 नुकसाव  हुआ  ।  ये  सभी  चीजें  हुई  कितु  जो  भी  बीती  ताहि  बिसार  दे  और  मैं  खुश  हूं  ।  हम
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 सब  को  खुशी  है  कि  कम  से  कम  अब  इसका  समाधान  हो  गया  है|  मैं  सरकार  को  बधाई  देता  हूं  ।
 जेसी  कि  कहावत  है  आए  दुरुस्त  आए  ।

 अब  आपके  माध्यम  से  पंजाब  के  लोगों  से  मेरा  अनु  रोध  है  कि  वे  इसे  स्वीकार  करें  तथा
 समभोते  की  शर्तों  का  समर्थन  इसी  से  मतभेदों  को  द्वूर  किया  जा  सकता  है  तथा  अकाली  दल
 के  नेताओं  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  उग्रवादी  अथवा  आतंकवादी  अथवा  उन  आतंकवादी  तत्त्वों  के
 समक्ष  न  रुर्के  और  देश  की  एकता  बनाए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आर०  जीवरत्नम  ।

 *शो  आर०  जोवरत्नम  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  अपनी  बात  तमिल  के  महान
 कवि  तिरूवेल्लुबर  के  इस  दोहे  से  आरंभ  करना  चाहता  हूं  ।  से  ही  महान  बनिये  अन्यथा  जन्म

 ही  न  लें  ।  मुझे  यह  कहने  में  कोई  हिच  किचाहट  नहीं  है  कि  हमारे  युवा  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी
 जन्म  से  महान

 अब  मैं  पंजाब  बजट  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहूंगा  ।  पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  समाप्त  करने
 का  मौका  आ  गया  मुर्के  विश्वास  है  कि  वहां  शीघ्र  ही  चुनाव  होंगे  और  पंजाब  के  लोगों  की

 थाकांक्षाएं  पूरी  करने  वाली  सरकार  बताई  पिछले  3  वर्षों  से  पंजाब  में  मांदोलन  चल  रहे
 थे  |  वहाँ  आ्रातंकवादी  जमे  हुए  थे  ।  24  तारीख  की  शाम  को  6  बजे  पंजाब  में  अचानक  स्थिति  इस
 तरह  बदल  गई  जंसे  सूर्योदय  के  बाद  बादल  छंट  जाते  हैं  ।  पंजाब  के  लोगों  ने  राहत  की  सांस  ली

 हमारे  प्रधान  मंत्री  और  संत  लोंगोवाल  के  बीच  जिस  समभोौते  के  शापन  पर  हस्ताक्षर  समूचे
 राष्ट्र  ने  उसका  स्वागत  किया  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  अपना  पद  संभालने  के  तीन  महीने  बाद  ही
 भाम  चनाव  कराये  जिसमें  हमारे  दल  को  अभूतपूर्व  सफलता  मिली  ।  बविष्व  के  नेताओं  ने  भारत  में
 लोकतंत्र  की  बहानी  की  सराहना  की  ।  इसका  श्रेय  केवल  श्री  राजीव  गांधी  को  जाता  प्रधान
 मंत्री  बनने  के  बाद  उन्होंने  यह्‌  घोषणा  की  कि  पंजाब  समस्या  का  समाधान  करना  ओर  पंजाब  में

 कानून  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  बहाल  करना  उनका  मुख्य  कत्तंव्य  मध्य  प्रदेश  का  मुख्यमंत्री
 बनने  के  दो  दिन  बाद  ही  श्री  अजुत  सिंह  को  प्रधान  मंत्री  ने  पंजाब  का  राज्यपाल  नियुक्त
 विपक्षी  सदस्यों  तथा  प्रंस  ने  इसकी  कड़ी  आलोचना  की  ।  लेकिन  हमारे  प्रधानमंत्री  दृढ़  रहे  ।  उन्होंने
 बड़ी  राजनंतिक  दूरदरक्षिता  स ेसत  लोंगोवाल  के  समक्ष  अपने  विचार  रखे  ।  समझोते  के  शापत  पर

 हस्ताक्ष  र  करने  से  पूर्व  उन्होंने  विपक्षी  नेताओं  के  साथ  विचार  विमर्श  किया  ओर  उनकी  राय  मांगी  ।
 उसके  बाद  ही  उन्होंने  संत  लोंगोवाल  के  साथ  समभोते  के  शापन  पर  हस्ताक्षर  किये  ।  पंजाब  समस्या
 के  समाधान  होने  से  न  केवल  लोकतंत्र  में  उनकी  अटूट  आस्था  का  पता  चलता  है  अपितु  यह  भी

 स्पष्ट  होता  है  कि  वह  मारत  में  लोकतंत्र  के  प्रति  उनको  कितनी  दढ़ता  उन्होंने  यहु  सिद्ध  कर

 दिया  है  कि  वह  मात्र  राजनीतिश्न  ही  नहीं  अपितु  है  वह  श्री  मोतीलाल  नेहरू  वंध  के

 स्तंभ  बन  गए  वह  भारत  की  युवा  पीढ़ी  के  लिये  कल्याण  संबंधी  नीतियों  को  कार्यान्वित  कर

 उन्हें  प्रोत्साहित  कर  रहे  हैं  ।  उनकी  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  राष्ट्र  में ऐसी  सरकार  का  गठन
 किया  जो  काम  करने  वाली  भ्री  राजीव  गाँधी  ने  देद्  में  ऐसी  सरकार  बनाई  जो  तेजी  से  काम

 करतो  मैं  यह  बात  दोहरा  रहा  हूं  कि  पंजाब  की  समस्या  का  समाधान  होने  से  ही  हिदु  सिख

 एकता  बनी  रह  सकती  है  ओर  इसने  देश  को  नया
 नेतृत्व

 विया  है  जो  देश  की  एकता  की  रक्षा
 करेगा  ।

 हि आलम
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 मैं  तमिलनाडु  के  भ्रद्वितीय  वेश  भक्त  कवि  श्री  सुब्रामनिया  भारतीय  के  गाने  में  से
 उद्धृत

 करना  चाहता  हूं  जिसमें  कहा  गया  है  कि  महात्मा  गांधी  ने  भारत  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये
 जस्म  लिया  कि  स्वतंत्र  होने  तथा  निर्धनता  से  छटकारा  पाने  के  बाद  भारत  राष्ट्र  समुदाय  में
 दीपस्त॑भ  बने  ।  उनका  गाना  हस  प्रकार  है  गांधी  युग  युग  जियें  जिससे  देश  की  रुपाति  बढ़े
 ओर  राष्ट्र  की  एकता  बढ़ें  ।”  अब  देश  की  एकता  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  के  हाथों
 में  सुरक्षित  देश  के  आध्यात्मिक  उत्थान  में  महात्मा  गांधी  ने  जो  भूमिका  निभायी  उसके  लिए
 उन्हें  सदा  याद  किया  जाता  रहेगा  |  श्री  राजीव  गांधी  ने  देश  की  एकता  की  सुरक्षा  के  लिये  जो

 राजन  तिक  दूरदर्श्िता  दिखाई  है  उसके  लिये  उनका  नाम  हमारे  देश  के  इतिहास  में  स्वरणिम  अक्षरों
 में  लिखा  गया

 हम  अपने  युवा  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  के  इस  बात  के  आमारी  हैं  कि  उन्होंने
 पंजाब  समस्या  का  समाधान  करके  देह  में  शांति  और  सौहाद  बनाए  रखा  है  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  भ्पना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  एन०  बी०  एन०  सोम्‌  :  द्रपुक  दल  तथा  अपने  नेता  डा०  करुणानिधि
 को  ओर  से  मैं  इस  पंजाब  समझोते  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 हमारे  डा०  करुणानिधि  ने  इसका  स्वागत  करते  हुए  एक  वक्तव्य  दिया  यह
 हमेशा  कहा  जाठहा  रहा  है  कि  देर  आए  दुषस्त  भाये  ।  इसे  बहुत  पहले  स्वीकार  कर  लिया  जाना  चाहिए
 था  जिससे  इतनी  अधिक  हानि  से  बचा  जा  सकता  मुझे  आह्या  कि  अगले  बजट  पर  चर्चा
 पंजाब  की  नव  निर्वाचित  विधाम  सभा  में  होगी  ।  समाचार  पन्नों  में  कई  ब।र  यह  खबर  छपी  है  कि

 चुनाव  अक्तूबर  में  हो  सकते  मैं  सरकार  से  यह  श्रपेक्षा  करता  हूं  कि  वह  वहाँ  स्वतंत्र  और
 निष्पक्ष  चुनाव  कराये  ।

 समभौते  के  खंड  8  (1)  में  कहा  गया  है  कि  शिरोमणि  अकाली  दल  के  अनुसाਂ  आनन्द

 पुर  साहिब  संकल्प  भारतीय  संविधान  के  ढांचे  के  अनुरूप  ही  इसमें  केंद्र-राज्य  सबधों  +ी

 संकल्पना  को  हस  तरह  से  बनाने  का  प्रयास  किया  गया  है  जिससे  हमारे  एकात्मक  संविधान  के

 विक  संधात्मक  स्वरूप  को  बनाए  रखा  जा  सके  और  चूंकि  अतेकता  में  एकता  ही  हमारी  रष्ट्रीय
 एकता  की  आधारदिला  देश  की  एकता  और  अखंडता  को  सुदृढ़  बनाने  की  बात  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  इस  संकल्प  का  उद्देदय  राज्यों  को  अधिक  स्वायत्तता  प्रदान  करना  भ्रनक्षता  में

 एकता  की  बात  हमारे  स्वर्गीय  विद्वान  प्रधानमंत्री  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  ने  कही  थी  ।  यदि  ऐसा  है
 तो  इसे  सरकारिया  आयोग  को  क्‍यों  सौंपा  जा  रहा  है  ?  भ्ानंदपुर  साहिब  संकल्प  सरकारिया  आयोग

 को  सौंपने  की  बजाय  हमारे  प्रधान  मंत्री  को  मामले  पर  अकाली  दल  के  साथ  चर्चा  करती  चाहिये
 थी  ओर  ऐसा  हल  दू  ढ़ना  चाहिये  था  जो  दोनों  पक्षों  को  स्वीकार्य  हमारे  डा०

 जो  केंद्र-राज्य  संबंधों  के  मामले  में  आगे  ने  केंद्र  राज्य  संबंधों  पर  म्यायाधीश  राजामन्नार  समिति

 नियुक्त  की  जो  देश  में  अपने  ढंग  की  पहली  समिति  हमारे  प्रधानमंत्री  ओर  संत  लौंगोवाल
 का  स्वागत  करते  हुए  तथा  उन्हें  बधाई  देते  हुए  वह  सरकारिया  आयोग  की  इंसे  सौंपे  जाने  की  बात
 को  स्वीकार  नहीं  कर  सके  ।

 शञापन  के  खंड  |]  में  कहा  गया  है  कि  केंद्र  सरकार  पंजाबी  भाषा  के  प्रसार  के  लिये  कुछ
 कदम  उठाये  ।  क्षन्द  ठीक  नहीं  है  का  अथं  नहीं  उठाये  भी  समझा  जा  सकता
 केंद्र  सरकारें  को  पंजाबी  भाषा  के  प्रसार  के  लिये  कुछ  ठोस  कदम  उठाने  होगे  ।  इस  सबंध  में  मैं
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 इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  को  केवल  हिंदी  भाषा  ही  नहीं  अपितु  संविधान

 में  मान्य  अन्य  15  भाषाओं  का  भी  विकास  करना  चाहिये  ।
 धन्यवाद  ।

 3-33  सण्प०
 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति

 पहुला  प्रतिवेदन

 शो  सोमनाथ  रथ  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  24  जुलाई  1985  को  सभा  में  पेश  किये  गये  गेर-सरकारी  सदस्यों  के

 विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  पहले  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 उपाध्यक्ष  महोश्य  :  प्रषन  यह  है  :
 कि  यह  सभा  24  1985  को  सभा  में  पेश  किये  गये  गैर  सरकारी  सदस्यों  के

 विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  पहले  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  (”
 प्रस्ताव  स्थोकत  हुप्रा  ।

 3.35  भण०्प०
 विधधे वधेयक

 संविधान  विधेयकਂ
 248  और  सप्तम  अनुसूझो  में

 ]
 ओमती  गोता  मुखर्क्षो  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :  कि  भारत  के  संविधात  में  ओर

 संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 भारतीम  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  ।
 प्ोमती  गोता  समुख्षजञो  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करती  हूं  ।

 संविधान  विधेयक

 अनुच्छेद  का  अम्तःस्थापन  )  दि
 ]

 झोमती  गीता  मुखर्जी  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  भर
 संशोधन  करमे  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  ओर  सशोधन  करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।””

 वा  बुझा  —  लाझज्िंकपफपफििि  प्पह/णफजप/७फ/प॥फोअममिशभपतह> है  खच्कखंे?्ताताा
 *दिनांक  के  भारत  के

 अधाधारण राजपत्र भाग 2, क्षण्ड 2 में प्रकाशित । ।



 4  1967  काय-चिक्त्सक  तथा  शल्य  चिकित्सकों  का  संरक्षण

 तथा  फोजदारी  कार्यवाही  से  उन्म्‌  विधेयक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 झोमतो  गीता  म्‌  ्र्जो  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करती  हूं  ।

 संविधान  विधेयक
 117  और  207  में

 ु  े
 भी  मूलचंद  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  कर  ने
 की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  |
 भरी  मलचंद  डागा  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक*

 ]
 भी  मूल  चंद  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  1951

 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है
 लोक  प्रतिनिधित्व  1951  में  ओर  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भी  मूल  चम्द  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 काय-चिकित्सकों  तथा  शल्य  चिकित्सकों  का  संरक्षण  तथा  फौजदारी

 कार्यवाही  से  विधेयक  *

 ]

 क्रो  मूलचन्द  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  जीवनान्तक  रोगों  से  ग्रस्त  रोगियों
 तथा  कतिपय  प्रकार  के  नवजात  शिक्षुओं  को  जीवित  रखे  रहने  का  बिकित्सीय  उपचार  बन्द  करने
 वाले  काय-चिकित्सकों  धाल्य  चिकित्सकों  को  दिवानी  ओर  फ़ोजद।री  कार्यवाही  से  उन्मुक्ति  के

 लिये  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दो  जाये  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह  है  :

 जीबनांतक  रोगों  से  ग्रस्त  रोगियों  तथा  कतिपय  प्रकार  के  नवजात  क्षि्ुओं  को
 जोवित  रखे  रहने  का  चिकित्सीय  उपचार  बंद  करने  वाले  काय  चिकित्सकों  तथा  शल्य

 Oe  _  नमन  तनमन .
 26.7.85  के  भारत  के  असाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।

 *दितांक  27.7.85  के  भारत  के  असाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खंड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 चिकित्सकों  को  दिवानी  और  फोजदारी  कायंवाही  से  उन्मुक्ति  के लिये  उपबन्ध  करने  वाले  "

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 ही  मल  चम्द  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 पब्लिक  और  प्राइवेट  सकल  विधेयक*

 |
 प्रो०  संफुह्दीन  सोज  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  में  पब्लिक  और  प्राइवेट

 स्क्लों  के  उन्मूलन  का  उपबध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  में  पब्लिक  ओर  प्राइवेट  स्कूलों  के  उन्मूलन  का  उपबन्ध  करने  वाले
 यक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 कृषि  कर्मकार  मजदूरी  और  विधेयक*

 [  अनुवाद
 क्षी  सत्य  गोपाल  सिश्र  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  कृषि  कर्मकारों  की  न्यूनतम

 मजदूरी  और  कल्याण  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह  है  :
 कृषि  कमंकारों  को  न्यूनतम  मजदूरी  और  कल्याण  के  लिये  उपबंध  करने  वाले

 विधेयक  को  पुर.स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 भवन  तथा  निर्माण  कार्य  कमंकार  की  विधेयक *
 ]

 झो  सत्यगोपांल  लिध  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  समवन  तथा  निर्माण-कार्य
 कारों  का  संरक्षण  और  उनके  लिये  न्यूनतम  काम  की  सुरक्षा  और  स्वास्थ्य  तथा
 कल्याण  संबंधी  ऐसे  अन्य  उपायों  के  लिए  जिनका  उपबन्ध  भारत  में  लागू  विभिन्‍न  श्रमिक  तथा
 औद्योगिक  विधियों  में  उपबन्ध  करते  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 मवन  तथा  निर्माण-कार्य  कर्मकारों  का  संरक्षण  क  रने  और  उनके  लिये  न्यूनतम ह  काम  की  सुरक्षा  और  स्वास्थ्य  तथा  कल्यण  संबंधी  ऐसे  अन्य  उपायों  केਂ  लिए नमन  नमन  *दिनाक  न  नम  न  न  न  के मारत

 *दिनाक  20.7:85  के  मारत  के  असाधारण  राजपत्र  भाग  2,  में  प्रकाशित  ।
 +दिनाक  28-7-85  के  मारत  के  असाधारण  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 4  1907  छोटा  परिवार  तथा  अभिप्र  विधेयक

 जिनका  उपबन्ध  भारत  में  लाग्‌  विभिन्‍न  श्रमिक  तथा  औद्योगिक  विधियों  में  उपबन्ध  करने
 वाले  विधेयक  को  स्थापित  करते  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।
 श्री  सत्यगोपान्त  स्रिश्  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू  ।

 सरकारी  क्षत्र  और  निजी  क्षत्र  की  सेवाओं  में  के  आधिक  दृष्टि  स
 कमजोर  वर्ग  के  पदों  का  आरक्षण  विधेयक्‌*

 ]
 भो  बालासाहेब  बिल  पादिला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  है  कि  समाज  के  आथिक

 दृष्टि  से कमजोर  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  और  निजी  क्षंत्र  की  सेवाओं  में  पदों  केਂ
 आरक्षण  करने  के  लिए  उपलब्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह
 समाज  के  आर्थिक  दुष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  सरकारी  क्षंत्र  और

 निजी  क्षेत्र  की  सेवाओं  में  पदों  क ेआरक्षण  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक
 को  पुर:स्थापित  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 थ्रो  वालासाहेब  बिल  पाटिल  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हू  ।

 असंगठित  श्रमिक  कल्याण  निधि  विधेयक  *

 [
 श्री  बालासाहेब  विज्  पाटिल  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  असंगठित  श्रमिकों

 के  कल्याण  हेतु  एक  निधि  स्थापित  करने  कि  लिये  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करते  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :
 असंगठित  श्रमिकों  के  कल्याण  हेतु  एक  निधि  स्थापित  करने  के  लिए  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  |

 शो  बालासाहेब  विख  पाटिल  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हू  ।

 छोटा  परिवार  तथा  अभिप्र  विधेयक  *

 ]

 श्री  बालासाहेब  विल  पाटिल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  देध्षा  में  छोटे  परि

 वारों  की  अभिवुद्धि  करने  तथा  उनके  लिए  अभिप्र  रित  के  उपाय  करते  और  परिवार  नियोजन

 क॑  उपायों  को  काननी  आधार  देने  क  लिए  क  न्द्रीय  सरकार  शक्ति  प्रदान  करते  तथा  इससे  संबद्ध

 विषयों  क  लिए  उपबन्ध  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 न्‍बन्‍न्‍न्‍«+«--_ममममम-म-म-मंम-ननमन-मन_ंनन ननन++  नमन  नमन  नमन  -  हा  -  कय  —  नाना खत  तनात्ाुीु
 *दिनाँक  26-7-85  के  मारत  के  असाधारण  राजपत्र  माग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 लौक  सभा  तथा  राज्य  समा  के  सदंस्थों  द्वारा  आत्तियों  और  26  1985
 दायित्वों  की घोषणा  विधेयक

 देश  में  छोटे  परिवारों  की  अभिवुद्धि  कर  ;  तथा  उनको  लिए  अभिप्र  रित  करते
 के  उपाय  करत  और  परिवार  नियोजन  क  उपायों  को  कानूनी  आधार  देने  को  लिए
 क॒  न्द्रीय  सरकार  को  धाक्ति  प्रदान  करने  तथा  इससे  सम्बद्ध  विषयों  के  लिये  उपबन्ध  करते
 वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वी कृत  हुमा  |
 श्री  बालासाहेब  विल  पाठिल  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू  ।

 राजनीतिक  दल  विधेयक  *

 [  अनुषाद  ]
 भी  बालासाहेब  बिखे  पाटिल  गव  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  राजनीतिक  दलों

 का  प्रमावी  कार्यकरण  सुनिश्िचत  करने  ओर  सुदृढ़  लोक  तान्त्रिक  राज-व्यवस्था  के  संबद्धन  के  लिए
 उनको  अपने  प्रत्याशियों  के  निर्वाचन  क  संबंध  में  क  न्द्रीय  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 किए  जा  तथा  तत्संसकत  और  तदानुषंगिक  विषयों  को  लिए  उपबब्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  की  अनुमति  दी  जाए  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 राजनीतिक  दलों  का  प्रमावी  कायं  करण  सुनिश्चित  करने  और  सुदृढ़  लोक
 तान्त्रिक  राज-व्यवस्था  संवर्धन  के  लिए  उनको  अत्याधियों  के  निर्वाचन  को
 संबंध  में  क  न्द्रीय  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायत  प्रदान  किये  जाते  तथा  तत्संसकत  और

 तदानुषंगिक  विषयों  क  लिये  उपबन्ध  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की
 मति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  |

 और  बालासाहेब  बिख  पाटिल  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू  ।

 लोक  सभा  तथा  राज्य  सभा  के  सदस्यों  द्वारा  आस्तियों  और  दापित्वों  रो
 घोषण  विधेयक  *

 ]
 ओो  राज  श्र  पाइलट  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  लोक  सभा  तथा  राज्य  समा  के

 सदस्यों  द्वारा  आस्तियों  और  दायित्वों  की  घोषणा  तथा  तत्संबंधी  विषयों  को  लिए  उपबन्ध  करते

 वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महो  दय  :  प्रधन  यह  है  :

 लोक  सभा  और  राज्य  सभा  के  सदस्यों  द्वारा  आस्तियों  और  दायित्वों  की

 घोषणा  तथा  तत्संबंधी  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाए  ।”
 नीिन-ोपनबयपीस0स0सीेँीेऋा  ऋ

 »दिनांक  26-7-85  को  मारत  के  असाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 कमंचारी  राज्य  बीमा  विधेयक *
 ]

 श्री  बसुदेव  ध्राचाप  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  कर्मचारी  राज्य  शक्ति
 1948  में  और  संशोधन  कर  '  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वि  कर्मचारी  राज्य  बीमा  1948  में  और  संशोधन  वाले  विधेयक
 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 क्री  बसुदेव  आचायਂ  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू  ।

 संविधान  संशोधन  विधेयक  अनुच्छेद  79  में  संसोधन  *

 ]  के
 संविधान श्री  एन०  बोी०  रत्नम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  मारत  के  में  और

 घन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 भारत  के  संविधान  में  और  रांशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित

 करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाए  [”

 प्रस्ताव  सवीकत  हुआ  |

 को  एन०  बो०  रत्नम  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू

 बोनस  संदाय  विधेयक*
 [  अन्‌

 भरी  क्षरद  डिपे  उत्तर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  बोनेस  संदाय  अधिनियम
 1965  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 बोनस  संदाय  1965  में  और  संक्षोधत  करने  बाले  विधेयक  को
 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  -

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुमा  ।
 भरी  हरद  डिघे  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 संविधान  विश्टेयकर*
 79  में

 ]  े  े  ु
 री  एन०  बो०  रत्नम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मारत  के  संविधान  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी
 #  दिनांक  26-7-85  के भारत  क ेअताघारण  भाग  2,  लण्ड  2,  में
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :
 भारत  के  संविधाम  में  और  संशोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  बनुमति  दो  जाए  ।”
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 शी  एन०  बो०  रत्मस  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 बेरोजगारी  उन्मूलन  विधेयक्र*

 [  अनुवाद
 |  ।  की

 श्री  जो  ०  एम०  बनातवाला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मुझ  देक्ष  में

 बेरोजगारी  का  उन्मूलन  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  भ्रनुमति
 दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह
 देक्ष  से  बेरोजगारी  का  उन्मूलन  करने  की  योजना  के  लिये  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 झी  जी०  एम०  अनातथाला  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 संविधान  विधेयक*

 झ्रनुच्छेव  का

 भरी  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के
 संबिधान  में  भौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रए्न  यह  है  :
 भारतीय  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  हुआ  ।
 भी  जो०  एम०  बनातबाला  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 विवाह  विधेयक  विधेयक  *

 ]
 भी  विण्विजय  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मुर्के  हिन्दू  विवाह

 1955  ओर  विशेष  विवाह  1954  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 हिन्दू  विवाह  1955  ओर  विशेष  विवाह  1954  में  भौर
 संघोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  बनुमति  दी  जाये  ।

 कान
 दिनाक  26-7-85  के  मारत  के  असावा  रण  भार
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 4  1907  )  दण्ड  प्रक्रिया  संहिमा  विधेयक

 स्वीकृत  हुआ  ।
 भरी  दिग्विजय  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 रस  सन  सपफसअसफनकक  क
 3.43  भण०्प०

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  द्वारा  10  1985  को  पेश

 किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  करेंगे  :--

 दंढ  प्रक्रिया  1973  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाये  ।/”
 अब  श्री  जी०  एम०  बनातवाला

 3.44
 सोमनाथ  रथ  पीठासोन  हुए  ]

 को  जोी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  पहले  ही  प्रस्ताव  कर  चुका  हूं  कि
 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  का  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 मैंने  अपना  निवेदत  इस  बात  से  शुरू  किया  था  कि  उच्चतम  न्यायालय  का  एक  निर्णय

 मुस्लिम  स्वीय  विधि  के  नियमों  के  विरुद्ध  यह  आवद्यक  हो  गया  है  कि  मुस्लिम  स्वीय  विधि
 को  कायम  रखा

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  125  में  व्यवस्था  कि  तलाक  की  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  में
 उसका  पूर्ब  पति  तलाकशुदा  महिला  को  उसके  पुनः  वियाहु  करमे  तक  अथवा  उसकी  मुस्यु  होने  तक
 उसे  भरण-पोषण  भत्ता  देने  के  लिए  उत्तरदायी  होगा  ।

 जेसा  कि  मैं  पहले  ही  सभा  में  निवेदन  कर  चका  हूं  जबकि  इस  विशेष  उपबन्ध  पर

 1973  में  चर्चा  की  जा  रही  ओर  जब  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  समीक्षा  की  जा  रही  थी  पूरे
 मुस्लिम  समुदाय  द्वारा  यह  भली  प्रकार  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  यह  उपबन्ध  मुस्लिम  स्वोय
 विधि  के  उपबन्धों  के  विरुद्ध  छ्षिष्टमण्डल  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  शीमती  इन्दिरा  गांधी  से
 उनके  आदेशानुसार  मामला  दोबारा  सभा  ने  हाथ  में  लिया  तथा  खण्ड  की  धारा  27  की
 उप-घारा  (3)  में  एक  संशोधन  सभा  द्वारा  किया  गया  ।  उसमें  व्यवस्था  की  मई  कि  जब

 छुदा  पत्नी  को  सभी  देमदारियां  दे  दी  गई  तब  विभिन्‍न  समुदायों  की  स्वीय  विधियां  लागू
 इसका  उह्ं  दय  जो  सभा  में  अत्यन्त  स्पष्ट  किया  गया  मुस्लिम  स्‍्वीय  विधि  को  सं  रक्षण  देना

 विधान  का  यह  उद्देश्य  कुछ  समय  तक  मामला  चलता  रहा  ।  कुछ  समय  बीतने  पर
 जैसा  कि  मैं  पिछली  बार  बता  रहा  स्वीय  विधि  को  स्पष्ट  संरक्षण  दिये  जाने  के
 तम  स्यायालय  ताहिरा  बी  बनाम  अली  हुसेन  के  मामले  में  आई०  आर०  1979,  एस०सी०

 362)  निर्णय  दिया  कि  तलाकशुदा  मुस्लिम  पुनविवाद  अथवा  मुस्यु  पम्रन्त  निर्वाह  ख्  का

 दावा  कर  सकती  यदि  स्वीय  विधि  द्वारा  निर्धारित  राशि  उसके  निर्वाह  का  कर्तव्य  निभाने  के

 लिए  पर्याप्त  नहीं  कुछ  अन्य  मामले  भी  फिर  अहमद  ह्लां  बनाम  शाह  बानू  वेगम  के  तथा

 श्रम्पों  के  मामले  में  [1981  की  आपराधिक  अपील  संक््या  103],  उच्चतम  न्यायालय  के  पांच



 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  26  1985

 न्यायाधीशों  की  पीठ  ने  निर्णय  दिया  कि  तलाकशुदा  महिला  को  धारा  125  के  अधीन  प्राप्त

 कार  उस  पर  लागू  मुस्लिम  स्वीय  विधि  से  अप्रभावित  वास्तव  में  हाल  के  निर्भय  में  उच्चतम

 न्यायालय  का  मत  है  कि  यदि  मुस्लिम  स्थोय  विधि  तथा  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  125  ओर

 127  में  विवाद  हो  तो  उस  स्थिति  में  मुस्लिम  स्वीय  विधि  की  बात  मानी  आप  इसे

 त्यागना  अथवा  रह  करना  अथवा  ऐसा  ही  सलाम  रख  सकते  हैं  ।  तथा  दड  प्रक्रिया  सं  हिता  लागू
 उनका  यह  मत  था  ।

 क्षय  आप  समझ  गये  होंगे  कि  उच्चतम  न्यायालय  की  धारा  127  की  उपधारा  (3)  में  खंड
 को  सम्मिलित  करने  के  संसद  के  को  ही  समाप्त  कर  दिया  अतः

 इस  निर्णय  द्वारा  मुस्लिम  स्वीय  विधि  पर  गम्भीर  अतिक्रमण  हुआ  इससे  भारत  से  शरियत
 समाप्त  हो  जाती  मैं  यहां  यह  दर्शाता  भाहूंगा  कि  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  निणंय  ने  इस्लामी  सोसाइटो

 के  प्राधार  को  ही  हिला  दिया  है  जिसने  मानवता  हथा  न्याय  को  उच्चतम  स्थान  दिया  यह
 अति  स्पष्ट  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  संसद  के  इरादों  की  अवद्वेलना  करते  हुए  निर्णय  दिया

 राज्य  मंत्री  भी  राम  निवास  मिर्धा  ने  धारा  127  की  उपधारा  (3)  में  खंड  जोड़ने
 के  लिए  संक्षोधन  पेश  किया  था  तो  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से लोक  सभा  को  बताया  तथा  मैं  11

 1973  के  लोक  सभा  डिबेट  के  कालम  317  से  उद्ध  त
 करता  हूं  जिसका  हिन्दी  अनुवाद  इस

 प्रकार  होगा
 मैंने  कुछ  समुदायों  की  परम्पराओं  अथवा  स्थीय  विधियों  के  अधीन

 तथ्ाकलुदा  पत्नी  को  कुछ  राष्षियां  देय  होती  एक  बार  उथकी  अदायगी  कर  दिये  जाने

 पर  निर्वाह  व्यय  दिये  जाने  सम्बन्धी  मजिस्ट्रंट  के  भादेश  रह  समझे  जा  सकते  श्र

 निर्याह  व्यय  युक्तियुक्त  ह ैभ्रथवा  महीं  यह  प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।”

 उसी  प्रकार  राज्य  मंत्री  ने  दूसरे  सदन  में  भोर  भी  स्पष्ट  शब्दों  में  आश्वासन  विया  जब

 उन्होंने  यह  कहा
 प्रक्रिया  संहिता  के  साध्यम  से  मुसलमामों  की  स्वीय  विधियों  में  हस्सकप  करने

 का  फोई  इरादा  नहीं  है  ।

 इस  विशेष  बात  को  राज्य  मंत्री  श्री  राम  निवास  मिर्धा  ने  अत्यन्त  स्पष्ट  कर  दिया  ।
 जब  इस  सभा  द्वारा  संशोधित  दंड  प्रक्रिया  अंगीकार  की  जा  रही  थी  तो  इस  समा  का  स्पष्ट  इरादा
 था  कि  मुस्लिम  स्वीय  विधि  को  संरक्षण  दिया  जाये  तथा  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जाये  कि  दंड
 प्रक्रिया  संहिता  द्वारा  इसे  रहू  न  किया  जा  सके  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  न  केवल  संसद  के  इरादों
 की  डी  अवहेलना  की  है  अपितु  मुस्लिम  स्वीय  विधियों  को  भो  रह  कर  दिया  केवल  संसद  ही
 नहीं  अपितु  उच्चतम  न्यायालय  के  दो  न्यायाधीशों  ने  भी  यह  माना  है  कि  ताहिरा  थी  तथा  अन्यों
 के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  का  निणंय  सही  नहीं  हुआ  ।  उन्होंने  मोहम्मद  अहमद  क्र
 बनाम  शाह  बानू  बेगम  के  मामले  को  अपने  3  1981  के  आदेदा  से  एक  बड़ी  बेंच  को
 सौंपने  का  निर्णय  लिए  जाने

 की
 सिफारिश  जस्टिस  मृुतंजा  फजल  अलो  भोर  जस्टिस  ए९

 बरदाराजन  ने  अपने  आदेदा  में  कहा  था  :

 राय  में  उन्होंने  म  केवल  दंड  प्रक्रियु  संहिता  1973  कौ  धारा  127  (3)
 की  स्पस्ट  एवं  असंद्िप  भाषा  का  उल्संघत  किया  जो  कि

 भुस्लिन
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 विधियों  की  अवहेलना  करता  तो  दूर  रहा  उससे  तो  तलाब  क्षदा  पत्नी  को  पति  द्वारा  देय
 राशि  दे  दी  गई  है  तथा  की  अवधि  का  भो  पालन  किया  गया

 हमें  यह  प्रतीत  होता  है  कि  निर्णय  मुस्लिम  विधि  के  अधीन  पति  द्वारा  पत्नी  क्यो
 तलाक  देने  और  उसके  परिणामों  की  मूलभूत  संकल्पता  के  विरुद्ध  है  जिस्हें  कि  मुस्लिम
 स्वीय  विधियां  काययन्वियन  1937  की  धारा  2  द्वारा
 क्षण  दिया  गया  उपयुक्त  निर्णयों  के  समय  इस  अधिनियम  की  ओर  घ्यान  नहीं  दिया

 आप  देखेंगे  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  वर्तमान  निर्णयों  में  न  केवल  संसद  के
 इरादों  का  उल्लंघन  किया  गया  है  अपितु  न्‍्यायपरीठ  के  दो  न्यायाधीक्षोंने  धारा  127  के  खंड

 उपखंड  (3)  के  स्पष्ट  अथं  मुस्लिम  स्वीय  विधि  के  लागू  होने  को  संरक्षण  देना  स्वीकार
 किया  है  ।

 इतने  सारे  साक्ष्य  के  होते  हुए  भी  उच्चतम  न्यायालय  ने  एकदम  यह  निर्णय  लिया  है  कि
 दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  125  अथवा  127  द्वारा  मुस्लिम  विधि  संरक्षित  नहीं  यह  निर्णय
 असमास्य  है  ।  दंढ  प्रक्रिया  संहिता  की  धाराओं  की  125  और  127  के  इतिहास  की  तथा  संसद  के
 इरादों  तथा  धारा  127(3)  शब्दों  के  स्पष्ट  अर्थों  की  घोर  अवहेलगा  की  गई

 मुस्लिम  स्वीय  विधि  के  अधीन  स्थिति  को  सभी  न्यायपेत्ताओं  ने  बिना  किसी  मत
 भेद  के  स्वीकार  किया  जितका  सर्व-सम्मत  मत  है  कि  तस्राक  की  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  में  पति  का
 उत्तरदायित्व  इहत  की  अवधि  तक  भरण-पोषण  के  लिए  पेसा  देगा  होता  यह  अवधि
 तलाक  के  तोन  महीने  बाद  तक  तथा  गर्भवती  सभी  के  मामले  में  बच्चे  के  अम्म  तक  न  कि  जीवन

 भर  के  इस  सम्बन्ध  में  मैं  समा  का  ध्याम  मुल्ला  के  आफ  मोहम्इत
 संस्क रण  पृष्ठ  301  पेरा  209  को  धोर  बिलाता  हूं  ।  उन्होंने  बताया  है  :

 के  बाद  पत्नी  को  की  अवधि  तक  मरण-पोषण  का  हक

 अ्रब  उच्चतम  न्यायालय  ने  प्रएन  उठाया  ठीक  है  उसे  की  अवधि  तक  भरण-पोषण

 पाने  का  हक  परम्तु  य८  कहां  कहा  गया  है  कि  बह  उसके  बाद  भरण-पोषण  की  हकदार  नहीं
 परन्तु  यह  मामला  अत्यन्त  स्पष्ट  मैं  तेयबजी  हारा  लिखित  लाਂ  चतुर्थ

 संस्करण  पृष्ठ  268,  269  पंरा  304  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  कहा  है  :
 की  अवधि  समाप्त  होने  १र  पत्मी  का  भरण-पोषण  पाने  का  भाहे  यह

 विधिਂ  के  अधीन  हो  अथवा  दंढ  प्रक्रिया  संहिता  के  अ्रधीत  धमाप्त  हो
 जाता

 यह  अति  स्पष्ट  चाहे  आप  मुस्लिम  विधि  की  बात  करें  अबका  दं  ढ-प्र  क्रिया  संहिता
 की  बात  हक  समाप्त  हो  जाता  जंसा  कि  मैंते  श्ष्मथा  उसी  प्रृष्ठ  पर  उन्होंने  बहुत
 से  मामलों  का  उल्लेख  किया  मैंने  ताहिर  बी  के  तथा  श्रम्य  प्रसिद्ध  मामलों  का  उल्लेख  किया

 उच्चतम  न्यायालय  ने  डा०  ताहिर  मोहम्मद  को  अत्यन्त  प्रगतिशील  माना  उच्चतम  ध्यायालय

 ने  हाल  के  श्रपने  निर्षय  में  डा०  ताहिर  मोहम्मद  को  बार-ब।र  उठ,तव  किया  कई  स्थानों  पर  मैं

 सहमत  नहीं  हो  सकता  परन्तु  हमें  इस  बात  पर  ध्यान  देना  है  कि  डा०  ताहिर  मोहम्मद  का  स्वयं

 क्या  कहना  है|  पृष्ठ  132  पर  उन्होंने  धोहरा  शख्ातृन  तथा  थम्यों  के  मामले  का  उल्लेख  किया

 बह  कहते  हैं  :

 ३०
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 a  व्ब्ये  निर्णय  हमारी  राय  में  सहो  नहीं  वे  संहिता  की  धारा  ]27  का  उल्लंघन
 करते  हैं  ।

 4.00  म०प०

 उनके  हारा  संहिता  की  घारा  127  के  इतिहास  सभा  के  इरादों  की  तथा  प्रयोग  किये
 गये  शब्दों  के  अर्थ  को  तथा  कानूनों  का  अथ्थ  लेने  के  साधारण  नियमों  की  अवहेलना  की
 गई  हमारा  नम्नर  निवेदन  है  कि  दोनों  ही  निर्णयों  में  कुछ  मुस्लिम  विधियों  के  बारे  में
 भ्रमित  विचार  एवं  अज्ञानता  प्रकट  होती  है  ।”

 हम  देखते  हैं  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  निर्णयों  में  डा०  ताहिर  मोहम्मद  के
 दाब्दों  पर  विश्वास  किया  हम  देखते  हैं  कि  उच्चतम  न्यायालय  की  दृष्टि  में  हस  विशेषज्ञ  का
 भी  पूरे  मामले  में  यही  विचार

 शाह  बानू  के  मामले  में  मेरे  विधेयक  में  भी  एक  संशोधन  की  आवश्यकता  क्योंकि  मैंने
 इस  विधेयक  को  ताहिरा  थी  के  मामले  पर  निर्णय  से  पूर्व  पुर:स्थापित  किया

 हाल  के  निर्णय  के  अनुसार  मेरे  विधेयक  में  एक  ओर  संशोघन  की  आवद्यकता  मैंने
 नोटिस  दिया  भर्थात

 यह्‌  कहना  है  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  1973,  जिसे  इसमें  इसके  बाद  मूल
 अधिनियम  कहा  गया  को  धारा  125  में  :

 भाग  के  पदचात  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  किया  जाये  ।”

 पत्नी  दाब्द  की  व्यास्या  मुसलमानों  पर  लागू  नहीं  होगी  :

 उप-घारा  (5)  के  पश्चात्‌  निम्नलिक्षित  उप-धारा  अम्तःस्थापित  की
 तथा  उसे  सदा  अन्त:स्थापित  की  गई  माना  जाएगा  ।”

 इसका  कारण  यह  है  कि  ताहिरा  थी  के  मुकदमे  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया

 तलाकशुदा  स्त्री  को  दो  जाने  वाली  मेहर  की  राष्षि  भरण-पोषण  के  लिए
 पर्याप्त  नहीं  है  तो  उसके  पुनविबाहु  तक  भरण-पोषण  का  ख  देने  को  जिम्मेवारी  पति  की

 होनी  ।”

 परन्तु  अब  दाहबानो  के  मुकदमे  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  कदम  ओर  आगे  बढ़कर  यह

 कहा  है  नहीं  करना  यदि  मुस्लिम  कानूत  के  सिद्धान्त  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा

 125  से  मेल  नहीं  खाते  तो  मुस्लिम  पति  की  यह  जिम्मेवारी  होगी  कि  वह  तलाकशुदा  को  पुनविवाह
 अथवा  मृत्यु  तक  भरण-पोषण  का  लर्चा  इस  प्रकार  हाल  ही  के  इस  निर्णय  के  कारण  मुझे
 संशोधन  की  यह  सूचना  देने  की  आवश्यकता  पड़ी  ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  उत्साह  में  एक  कदम  ओर  आगे  बढ़ते  हुए  यह  कहा  कि  पर्षित्र

 कुरान  में  तलाकशुदा  का  भरण-पोषण  करने  की  तथा  उसके  पुनविवाह  तक  भरण-पोषण  की  अवधि

 बढ़ाने  की  व्यवस्था  उन्होंने  कुछ  भ्रायतों  को  संदर्भ  से  बाहर  उद्ध,त  किया  कुरान  की  इस

 क्षायत  की  व्यास्या  उपलब्ध  नहीं  युगों  से  प्रत्येक  स्यायविद  ने  निरपवाद  रूप  से  अरबी  के  सीधे

 साधे  शब्दों  की  वही  ब्याश्या  की  है  जो  उनका  वास्तव  में  अं  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।

 ओर  मैं  एक-एक  करके  स्यायविद  की  राय  को  पढ़  कर  सुनाने  तथा  यह  बताने  में  कि  उच्चतम
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 भ्यायालय  ने  इन  अरबी  शब्दों  की  कहां-कहां  गलत  व्याश्या  की  इस  सभा  का  समय  महीं  लेगा

 चाहता  !  परम्तु  राय  यही  है  कि  भरण-पोषण  की  जिस्मेबारी  इट्त  की  अवधि  तक  है  ।

 इसलिए  यह  निर्णय  युगों  से  मुस्लिम  न्यायविदों  क्वारा  दी  जा  रही  सवंसम्मत  राय  के  विरुद्ध
 है  ।  सम्पूर्ण  मुस्लिम  समुदाय  पत्र  ग्रन्थ  के  पाठ  में  बनावश्यक  हेर-फेर  किए  जाने  से  स्तब्घ

 जिसमें  तथाकथित  सुधारकों  के  पूर्वाप्रहों  के अनुरूप  श्र  निकाले  गए  हैं  ।

 इस  बात  विक्षेष  से  तो समी  सहमत  होंगे  कि  घारा  125  का  उह्ेष्य  स्वेषछाचारिता  को

 रोकना  यह  एक  महत्वपूर्ण  बात  व्यक्ति  समाज के  प्रति  जिम्मेबार  स्वेच्छाचारिता  को
 रोकने  के  लिए  व्यवस्था  करना  आवद्यक  परन्तु  मैं  सभा  को  यह  निवेदन  करता  हूं  ओर  करता

 रहा  हूं  कि  मुस्लिम  कानून  में  निराश्चित  चाहे  वह  एक  पुरुष  हो  महिला  पत्नी  हो  या

 तलाकशुदा  वद्ध  पुरुष  या  वद्ध  महिला  बच्चा  हो  या  कोई  भी  देखभाल  की  पर्याप्त
 व्यवस्था  आप  तंय्यब  जी  के  मुस्लिम  कानून  को  देखें  आपको  भरण-पोषण  से  संबंधित

 पूरा  अध्याय  मिलेगा  |  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मुस्लिम  स्वीय  कानून  में
 चार  के  प्रदन  को  ध्यात  में  रखा  गया  मैं  न्‍्यायालय  और  उन  सबकी  बथिम्ता  में  हरीक  होता  हूं
 जो  स्वेच्छा  बच।रिता  ओर  निराश्िता  को  रोकना  चाहते  हैं  ।  परन्तु  जेसा  कि  मैंने  कहा  है  इस्लामी

 कानूत  में  इस  पहलू  का  पुरा  ध्यान  रखा  गया  इस्लाम  की  अपनी  विचारधारा  है  जिसका  मौलिक
 स्वरूप  और  व्याप्ति  मिन्‍न  इस्लाम  विचारधारा  सामाजिक  स्याय  ओर  मानवता  को  समयंक

 तदनुसार  इसकी  एक  विशेष  प्रणाली  है  ओर  एक  विशेष  विधान  है  ।  स्वेज्छाबारिता  और  निराश्चिता

 के  संबंध  में  उपबन्ध  करने  का  प्रहन  एक  व्यापक  प्रदन  जिसे  हमारे  न्यायाधीक्षों  द/रा  अपर्याप्त  कानून
 को  समाज  की  आवद्यकताओं  के  अनुरूप  क्साने  के लिए  सामाजिक  भर  संस्कृतिक  इंजीनियर  की

 भूमिका  स्वयं  निमाने  के  चक्कर  में  किए  जा  रहे  विन्नक्षण  प्रयासों  से  हल  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 यहां  तक  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  125  मे  निहित  क्राघुतिक  कानन  एक  तलाकझ्ुदा
 महिला  को  पत्नी  मानने  और  इस  प्रकार  पति  को  उसके  पुनविवाह  तक  मरण-पोषण  हेतु  खर्चा  देने
 के  लिए  बाध्य  करने  में  ओर  स्वेग्छाचारिता  तथा  निराशिता  को  गम्भीर  समस्या  को  हल  करने  में

 बास्तव  में  बुरी  तरह  असफल  रहा  स्वेच्छाचारिता  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  अवद्य  कहूंगा  कि

 मुस्लिम  कानून  को  बिल्कुल  गलत  समझा  गया  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  मुस्लिम  स्वीय  कानून
 में  निराश्चिता  के भरण-पोषण  के  सम्बन्ध  में  एक  पूरा  अध्याय  है  भाज  सारी  अआ्रान्ति  इस  धारणा  के

 कारण  है  कि  शादी  के  बाद  सड़कों  पति  के  परिवार  की  है  और  अपने  माता-पिता  के  साथ  उसका

 कोई  सम्बन्ध  नहों  है  ।  मैं  तेय्यब  जी  के  मुस्खथिम  कानून  से  उठड,त  करता  यह  पृष्ठ  58
 से  है  हिन्दी  अनुवाद  इस  प्रकार  :--

 कहना  कि  लड़की  की  शादों  के  यहां  तक  कि  तलाक  के  बाद  भी  लड़की
 के  वास्तविक  परिवार  का  लड़की  के  भरण-पोषण  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  मुस्लिम  कामूस
 के  तलाक  और  मरण-पोषण  संबंधी  सिद्धान्तों  की  अवहेलना  करना  है  ।”

 एक  प्रश्न  पूछा  जाता  है  कि  जब  किसी  महिला  को  तलाक  दे  दिया  जाता  है  या  बेसहारा

 बना  दिया  जाता  है  तो  उत्तका  भरण-पोषण  कौन  करेगा  ?  परम्तु  जेसा  कि  मैंने  कहा

 इसका  उत्तर  मौजूद  है  ।  स्वेच्छाचारिता  का  ध्यान  रखने  में  मुस्लिम  स्वीय  विधि  दण्डप्रक्रिया  संहिता
 की  इस  सीमित  धारा  125  से  बेहतर  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  125  में  किस  बात  का

 उल्लेख  है  ?  इसमें  यह  उल्लेख  है  कि  तलाकशुदा  महिला  के  भरण-पोषण  की  व्यवस्था  उसका  पूर्य

 —  जजियययया
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 पति  करेगा  ।  परन्तु  अगर  पूर्व  पति  दरिद्र  तो  यहां  पर  यहु  कानन  मोन  समाज  जिम्मेबारी
 लेने  से  इन्कार  करता  है  जऔर  महिला  को  बेसहारा  बना  दिया  जाता  यह  है  घारा  125  जिसके
 बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  रहा  परन्तु  मुस्लिम  कानन  महिला  को  इस  प्रकार  निराश्चित  नहीं
 छोड़  देता  ।  जंसा  कि  मैं  कह  रहा  था  म॒स्लिम  कानन  में  महिला  द्वारा  शादी  के  बाद  अपने  पंतक

 परिवार  से  सम्बन्ध  बनाए  रखने  की  व्यवस्था  इसके  मैं  यह्‌  कह  चुका  हूं  कि  भरण
 पोषण  के  बारे  में  पूरा  एक  अध्याय  मुस्लिम  कानून  में  किसी  भी  महिला

 बड्ध  व्यक्ति  के भरण-पोषण  को  जिम्मेदारी  स्पष्ट  रूप  से  निर्धारित  की  गई  यह  च्‌कि
 व्यापक  इसलिए  इसे  लागू  किया  जाना  इसमें  प्रत्येक  स्थिति  की  कल्पना  की  गई  है  न

 कि  केवल  एक  स्थिति  जंस्री  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  की  गई  जिसके  बारे  में  बहुत
 होहल्ला  किया  जा  रहा  तैय्यब  जी  की  मुस्लिम  स्वीय  विधि  में  पूरा  एक  अध्याय  भरण-पोषण

 के  बारे  में  है  ।  यह  अध्याय  8  है  जो  पूरा  भरण-पोषण  के  बारे  में  मैं  पृष्ठ  259,  पेरा  291  से

 उद्ध,त  करता  हूं  हिन्दी  अनुवाद  इस  प्रकार  :--

 जरूरध्मन्द  मुस्लिम  के  भरण-पोषण  की  जिम्मेदारी  हनापजी  कानन  के

 अन्तगंत  पहले  बच्चों  फिर  पिता  फिर  माता  भौर  इसके  बाद  संयुक्त  रूप  है

 दादा-दादी  पर  और  पोते-पोतियों  at  ओर  उसके  बाद  गोण  रिएतेदारों  पर  बाती  है  ।

 इस  प्रकार  क्रम  चलता  इसीलिए  भाप  देखते  होंगे  कि  किसी  को  सड़क  पर  नहीं  फ  का

 जाता  ।  आपके  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  125  महिला  को  सड़क  पर  लाकर  खड़ा  कर

 देशा  है  ।  क्योंकि  इसमें  व्यवस्था  है  कि  पूर्व  पति--केवल  पूर्व  पति  ही  तलाकक्ष॒द्ता  महिला  का

 पोषण  करेगा  ।  उस  स्थिति  में  जिसमें  पूर्व  पति  स्वयं  दरिद्र  हो  इसमें  कुछ  नहीं  कहा  गया  परन्तु
 इस  थिषय  पर  हमारा  कानूनपूर्ण  मैं  निवेदद  करता  हूं  कि  इस  दृष्टि  से  हमारा  कानून  श्रेष्ठ  है  ।
 किसी  भो  महिला  को  श्रेष्ठ  कानून  से  वंचित  क्यों  रखा  जाए  जबकि  उसमें  स्पष्ट  रूप  से  बह
 खित  है  कि  निराजित  होमे  पर  भरण-फोवषण  की  जिम्मदारी  किसकी  होमी  ।  इस  व्यक्ति  पर  और

 यदि  इस  व्यक्ति  को  स्थिति  भरण-पोषण  करने  लायक  नहीं  है  तो  अमले  व्यक्ति  की  शोर  यवि  भगला
 व्यक्ति  भी  दस  स्थिति  में  नहीं  है  तो  उससे  अगले  व्यक्ति  की  इसमें  उत्तराधिकार  के  क्रम  को  तरह

 पूरी  ध्यवस्था  है  और  कोई  निराश्चित  नहीं  होता  इस  संबंध  में  कोई  सम्वेह  नहीं  होना  चाहिए  ।

 मैं  इस  समा  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इसके  विपरीत  घारा  125  नारीत्य  के  लिए  अपमानजकक  है  ।

 धारा  125  में  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि  तलाकशुदा  महिला  को  पत्णी  समझा  क्‍या  यही

 आधुनिक  कानून  है  कि  तलाकझुदा  महिला  को  भी  पत्नी  समझा  जाक्त  पूर्व  प्रति  उसके

 विवाह  तक  भरण-पोषण  करेगा  |  और  ७छर्त  क्या  रखो  गई  है  ?  मैं  धारा  125  की  उपधारा  4  ओर

 $  की  ओर  इस  सभा  का  बयान  आकर्षित  करता  आप  अगर  इनको  पढ़ें  तो  आप  पायेंगे  कि

 इनमें  बिल्कुल  स्पष्ट  रूप  से  लिखा  है  कि  पूर्व  पति  तशाकलझुदा  महिला  का  इस  दास  पर  भरण-पोषण

 करेगा  कि  बहू  तलाक  के  बाद  भी  उसके  साथ  रहेगो  ।  यह  हमारे  देश  में  न।रीत्य  पर  कजूंक  है  ओर

 डसका  अपमान  आप  एक  महिला  को  नमण्य  राक्षि  देते  हैं  ओर  कहते  हैं  कि  इस  नगण्य  राशि

 के  बदले  तुम्हें  मेरे  पास  रहना  पड़ेगा  अस्यथा  भरण-पोषण  की  व्यवस्था  रह  कर  दी  जाएगी  ।  जंसा

 कि  मैंने  कहा  है  यह  घारा  125  (4)  और  (5)  हमारे  देश  में  तारोत्य  के लिए  अपमानजबक  है  ।

 मस्लिम  स्थीय  विधि  बहुत  ही  स्पष्ट  इस  तथ्य  के  बाबजद  कि  महिला  निराश्चित  है

 या  नहीं  बह  इदत्त  की  अवधि  में  भरण-पोषण  का  शश्िकार  मांग  सकती  यह  बात  नहीं  है  कि
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 किसी  महिला  को  उसका  पति  उसे  दयावश  इसलिए  भरण-पोषण  का  खर्चा  देता  क्‍योंकि  यह
 निराश्चित  हमारे  समाज  में  भरण-पोषण  का  श्त्र॑  देने  का  क्या  यही  भ्रच्छा  तरीका  मुस्लिम
 स्वीय  विधि  के  उपबन्धों  के  अनुसार  महिला  चाहे  निराश्चित  है  या  नहीं  उसे  इहल  की  अवधि  तक
 भरण-पोषण  का  खर्चा  पाने  का  अधिकार  है  ओर  इहृदत्त  को  अवधि  के  जंसा  कि  मैंने  तंय्यव
 थी  के  मुस्लिम  कामूस  से  पढ़कर  सुनाया  भरण-पोषण  के  लिए  पूरा  क्रम  है।**ਂ

 )
 मैंने  अभी  आपको  पढ़कर  सुनाया  इस  संबंध  में  पूरा  अध्याय  vik  मैंने  अभी  थो

 पेरा  आपको  पढ़  कर  सुनाया  वह  जरूरतमंद  मुस्लिम  चाहे  वह  पुरुष  हो  या
 पोषण  का  सच  देने  की  जिम्मेदारी  के  संबंध  में  आपका  कानून  केवल  तलाकशुदा  महिला  के
 बारे  में  सोचता  परन्तु  कोई  ओर  व्यक्ति  मी  जरूरतमंद  हो  सकता  मुस्लिम  कामून  में  केवल

 तलाकश दा  महिला  के  बारे  में  ही  नहीं  अपितु  ऐसे  किसी  भी  व्यक्ति  के  बारे  में  व्यवस्था  है  जो
 थ्वित  हो  ।  उसमें  मरण-पोषण  की  जिम्मेदारी  का  पूरा  क्रम  दिया  हुआ  है  ।

 मैं  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  मैं  आपके  पास  मुस्लिम  महिलाओं  के  हित  में  आया  हूं  ।
 उनकी  ओर  उनके  अधिकारों  की  सुरक्षा  के  लिए  श्रेष्ठ  कानून  मौजूद  वह  कानून  नारीत्व  का
 सम्मान  करता  महिला  को  इसीलिए  जाकर  नाक  रगड़ने  ओर  भिक्षा  मांगने  की  आवश्यकता

 नहीं  है  क्योंकि  वहू  निराधक्षित  मुस्लिम  कानून  में  उसके  अपने  हैं  ।

 )
 मैं  और  अधिक  अभिव्यक्ति  शक्ति  कहां  से  मैं  नहीं  मैं  बता  रहा  था  कोई

 थ्री  हैं  जिन्होंने  अपनी  पत्नी  को  तलाक  दे  दिया  उस  तलाकशु दा  महिला  के  साथ  कया
 बीठती  है  ?  एक  बहुत  ही  अच्छा  प्रदन  हम  सबको  यह  देखना  है  कि  उसे  फुटपाथ  पर  न  फेंक
 दिया  जाए  ।  मैं  तिवेदन  करता  हूं  कि  मुस्लिम  स्वीय  विधि  में  इस  स्थिति  का  ध्याम  रक्षा  गया
 तीन  महीनों  तक  जिसे  इहत  की  अ्रवधि  कहा  जाता  है  यह  जिम्मेदारी  पृर्ष  पति  की  है  ओर  तीन

 महीनों  के  बाद  निराश्चित  के  मरण-पोषण  की  जिम्मेदारी  यहां  उल्लिखित  सभी  सगे  संबंधियों  की  है
 और  इसे  कानम  के  द्वारा  खागू  भी  करवाया  जा  सकता

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  ऐसी  स्थिति  होने  पर  ठसका  भरण-पोषण  कंसे  और  कौन
 करेगा  ।  उसमें  पूरा  क्रम  दिया  हुआ  परम्तु  जहां  तक  मुसलमानों  का  संबंध  शिया  शोर  सुम्भी
 कानून  में  इसकी  व्याख्या  तेय्य्र  जी  की  पुस्तक  के  आंठवें  अध्याय  में  और  विशेष  रूप  से  पेरा  291

 जो  मैंने  अमी  पढ़कर  सुनाया  की  गई  है  ।
 समापति  एक  प्रहन  उठ  सकता  है'**
 श्री  पीय,ब  तिरकी  ):  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  एक  श्री

 को  जिसने  तलाक  दे  दिया  तीन  महीनों  के  बाद  विवाह  करने  को  आजादी  इस  भ्रकार  बहु
 एक  वर्ष  में  तीन  बार  तलाक  दे  सकता  क्योंकि  उसे  एक  तलाकशुदा  बीबी  का  मरण-पोषण  केवल
 तीन  महीने  के  लिए  करना  है  ।

 झी  जी०  एम०  बनांतबाला  :  आप  देखिए  कि  मानमीय  सदस्य  को  कितनी  मत

 जानकारी  एक  बर्ष  में  तीन  बार  तसाक  देने  का  प्रदन  ही  नहीं  मैं  नहीं  समझा  कि  बह  क्‍या

 कहता  चाहते  हैं  ।

 क्रो  इश्नाहीम  सुलेमान  सेट  ग्रह  कपोल  कल्पना

 कण
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 ओर  जो०  एम०  बनातवाला  :  कठिनाई  तो  यही  है  कि  हमारे  पास  बिल्कुल  गलत  जानकारी
 मैं  नहीं  समझता  कि  वर्ष  में  तीन  बार  तलाक  देने  का  प्रइन  केसे  उठा  ।

 इससे  भी  मुस्लिम  कानून  की  अज्ञानता  का  पता  चलता  इसे  हराम  समझा  जाता  है

 महो  मैं  यहां  इन  सब  असंगत  बातों  में  नहीं  जाना  चाहता  |  मैं  निराञिता  के  बारे  में  बता  रहा
 था  जिसका  संबंध  उच्चतम  न्यायालय  से  है  ।

 मैं  इस  सभा  को  यह  मी  बताना  चाहता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  कुरान  की  विभिस्न
 भायतों  बी  व्याख्या  स्वयं  कर  डाली  जेसा  कि  मैंने  कहा  है  उन्होंने  सारी  व्याख्या  गलत  की

 मूल  पाठ  की  व्याख्या  हस  प्रकार  कंसे  की  जा  सकती  है  ?  जंसा  कि  मैं  आपको  बता  रहा  था
 तम  न्यायालय  प्राचीन  पाठ  पर  अपने  पूर्व  कल्पित  विचार  आरोपित  नहीं  कर  सकता  जेता  कि  श्राज
 तक  किसी  न्यायाघीश  ने  नहीं  किया  है  ।

 प्रिवी  कौंसिल  का  एक  मुकदमा  बाकर  अली  बनाम  अंजुमन  (30  आई०  ए०  94),
 जिसमें  माननीय  न्यायाघीक्षों  ने  यह  विचार  प्रकट  किया  :

 ५हक  सामान्य  सिद्धान्त  के  रूप  में  यह  स्वीकार  करना  अत्यन्त  खतरनाक  होगा  कि

 कानून  के  नए  नियम  इसलिए  लागू  किए  जाने  चाहिए  क्योंकि  आजकल  के  वकील  चाहते  हैं
 कि  प्राचीन  पाठ  का  चाहे  वह  कितना  कंसा  भो  प्रमाणित  तकसंगत  ढंग  से  पालन
 किया  जाना  चाहिए  जबकि  स्वयं  प्राचीन  विधिवेत्ताओं  ने  ये  निष्कर्ष  नहीं  निकाले  हैं  ।”'

 यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हमारा  उच्चतम  भ्यायालय  न्यायालय  की  परम्पराओं  से
 विषयगामी  हो  गया  यह  पहला  मामला  है  जिसमें  न्यायालयों  की  परम्पराओं  में  इस  प्रकार  का
 गंभीर  अंतर  आया  है  जिसके  लिए  मुझे  मजबूर  होकर  सरकार  से  आग्रह  करना  पड़  रहा  है  कि

 मुस्लिम  व्यक्तिगत  कानून  के  मामले  अदालतोंਂ  में  भेजे  जाने  चाहिए  जदर  मुस्लिम
 धीक्ष  होते  हैं  ताकि  उन्हें  वास्तविक  मावना  का  पता  चले  ।  सभापति  प्रइन  यह  उठता  है
 कि  भूतपूर्व  पति  के  निर्वाह  भत्ता  देने  में  इतनी  आपत्ति  क्‍यों  परन्तु  जंसा  कि  मैंने  कहा  कि  यह

 या  तलाक  की  संकल्पना  के  विरुद्ध  जेसा  कि  मैंने  एक  तरफ  कहा  कि  यदि  आप
 विक  तलाक  के  मामलों  में  कठिनाइयां  पेदा  करते  हैं  तो  इसके  परिणाम  से  समाज  में  व्यापक
 चार  बढ़ेगा  ओर  लोग  अपनी  प त्नयों  से  छुटकारा  पाने  के  लिए  उनको  जलाकर  मारना  शभ्रादि

 घृणास्पद  आपत्तिजनक  तरीके  अपन।ने  लगेंगे  ।  हम  अपने  समाज  में  ऐसा  दुराचार  नहीं  चाहते  ।
 हम  सुझाव  देते  हैं  कि  मोजूदा  परिस्थिति  में  मुस्लिम  व्यक्तिगत  कानून  में  निहित  व्यवस्था  ही  सबसे
 अच्छी

 जंसा  कि  मैंने  कहा  कि  मैं  महिलाओों  के  हितों  का  ही  हिमायती  हूं  ।  यह  महिलाओं  के  हित
 में  है  कि  तलाक  का  प्रावधान  होना  चाहिए  ।  जब  तलाक  वास्तविक  रूप  से  आथद्यक  समझा  जाता

 है  तो  यह  सुनिद्िचित  करना  महिलाओं  के  हित  में  है  कि  अश्रनावश्यक  अवरोध  पंदा  न  किए  जाएं
 जिसके  परिणामस्वरूप  समाज  में  अनेक  प्रकार  के  दुराचार  पंदा  मुस्लिम  व्यक्तिगत  कानून
 प्रस्येक  विचारणीय  स्थिति  के  लिए  व्यवस्था  करता  इसलिए  यह  सभी  लोगों  की  मलाई  के  लिए

 विशेषतया  महिलाओं  की  मलाई  के  संयद  श्रमीर  अली  प्रसिद्ध  पुस्तक  स्पीरिंट  धाफ

 इस्लामਂ  से  कुछ  उठ्ध रण  मैं  यहां  प्रस्तुत  करता  हूं  हिंदी  अनुवाद  इस  प्रकार  :--
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 एक  समय  जब  वो  समाज  में  महिला  चाहे  वह  अविवाहित  है  या  विवाहित
 है  ।  मां  है  या  पत्नी  को  कोई  अधिकार  प्राप्त  नहीं  जहां  पुत्री  के  जन्म  को  अभिशाप
 समझा  जांता  महिला  को  नारी  का  अधिकार  प्राप्त  कराने  के  लिए  आचाय  मानवता
 के  आमार  का  पात्र  जो  अनिच्छापूवंक  ओर  दबाव  में  बोसवीं  सदी  में  सम्य  राष्ट्रों  द्वारा
 स्वीकार  किया  जा  रहा  है  यदि  मुहम्मद  ने  और  कुछ  गहीं  किया  होता  तो  मानव  के  संरक्षक
 के  रूप  में  उसका  दावा  निविवाद  होता  ।  वर्तमान  कानून  के  अन्तगंत  भी  जसा  कानून  विदों
 की  पुस्तिका  के  पृष्ठों  में  विद्यमान  मुस्लिम  महिलाओं  की  कानूनी  स्थिति  यूरोपीय
 लाओं  की  तुलना  में  श्रेयस्कर  समकी  जा  सकती

 उन्होंने  और  भागे  स्पष्ट  किया  है  :--

 नारी  माता-पिता  के  संरक्षण  होती  है  ओर  जब  थ्यवस्था  हो  जाती  है
 तो  कुछ  सीमा  तक  पिता  के  या  उसके  प्रतिनिधि  के  नियंत्रण  में  हो  जाती  है  फिर  जब  वह

 पूर्ण  व्यवस्था  हो  जाती  है  तो  कानून  उसे  वे  सभी  अधिकार  देता  है  जो  स्वतंत्र  व्यक्ति  को
 प्राप्त  होते  हैं  ।

 भ्रपने  भाइयों  के साथ  अपनो  पंतुक  विरासत  की  हिस्सेदार  होती  है  हालांकि

 घनुपात  भिन्‍न  होता  भाई  भोर  बहन  की  पारस्परिक  स्थिति  पर  बन्तर  होता

 ऐसी  महिला  से  जो  पूर्ण  कानूनी  कार्यकारी  सामथ्यंयुकत  होती  उसकी  रृच्छा  के
 बिना  स्थिति  में  शादी  नहीं  की  जा  सकती  ।”  यहां  तक  कि  सुल्ताम  भी  नहीं  कर  सकता  |
 अपने  विवाह  पर  वह  अपना  व्यक्तित्व  नहीं  खोती  है  ।  बहू  समाज  की  एक  अलग  सदस्य  नहीं

 होती  है  ।”  *

 बह  ओर  आगे  स्पष्ट  करते  हुए  कहते  हैं  :---

 मुस्लमान  विवाह  दिवानी  अधिनियम  है  जिसमें  किसी  काजी  कोई  उत्सव  की

 आबद्यकता  नहीं  होती  कानून  की  परिभाषा  से  बाहर  विवाह  का  करार  से  भहिला  या

 ओर  उसकी  अपनी  सम्पत्ति  पर  पुरुष  का  कोई  अधिकार  नहीं  होता  किसी  न्यायाधीक्ष
 फी  ब्यक्तिगत  विलक्षणता  से  सां  के  रूप  में  नारी  के  अधिकार  की  मान्यता  की  अबद्यकता

 नहीं  है  ।  अपने  प्रयासों  द्वारा  प्राप्त  उसकी  कमाई  को  खर्चोला  पति  सत्र  नहीं  कर  सकता  ।

 ऋर  थ्यक्ति  उससे  छुटकारा  प।ने  के  लिए  उससे  दुव्यंबहार  नहीं  कर  सकता  |  यदि  वह  पूणे
 कानूनो  कार्यकारी  सामथ्यंयुक्त  नारी  है  तो  वह  अपने  सभी  मामसों  में  अपनी  सम्पत्ति  के
 अधिका  र  में  अपने  पिता  ओर  पति  के  हस्तक्षेप  के  बिना  भ्पने  सभी  कार्य  कर  सकती  है  ।

 वह  अपने  पति  के  नाम  के  बिसा  या  अपने  किसी  अन्य  मित्र  की  सहायता  के  बिता  बह  खूली
 अदालत  में  अपने  कजंदारों  पर  मुकदमा  चला  सकती  बहु  उन  सभी  अधिकारों  का  जो

 कानून  ने  पुरुषों  को  दिए  उनका  उपयोग  अपने  पिता  के  घर  से  अपने  पति  के  घर  आकर

 भी  कर  सकती  महिला  ओर  पत्नी  के  रूप  में  उससे  संबंधित  सभी  विशेषाधिकार  उसके

 लिए  सुरक्षित  विनम्नता  द्वारा  नहीं  जो  और  जाओਂ  बल्कि  कानून  की  पुस्तक
 में  वास्तविक  संदर्भ  द्वारा  है  ।

 मैं  इस  सदन  को  जो  कुछ  बता  रहा  हूं  उसको  संक्षेप  में  कहना  चाहता  हूं  ।

 तम  न्यायालय  का  हाल  में  ढ़िया  गया  निर्णय  मुस्लिम  कालग  का  घोर  उल्लंघन
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 सभी  मुस्लिम  न्यायविदों  के  सबंसम्मत  मत  के  विरुद्ध  कुरान  के  एक  या  दो  पदों  की  गलत  ढंग
 सै  व्यास्या  की  गई  मैं  सदन  में  कोई  नई  चीज  जोड़ने  नहीं  आया  हूं  अपितु  इस  सदन  को  उस
 राय  को  बहाल  करना  है  जो  धारा  127  की  उपघारा  (  खण्ड  में  अन्त  विध्ट  की  गई  है
 ताकि  परम्परागत  मुस्लिम  व्यक्तिगत  कानून  बना  आवारागर्दी  के  प्रइन  पर  पहले  से  विचार
 किया  गया  यदि  स्थिति  में  परिवर्तन  कर  महिला  को  उसके  भूतपूवं  पतियों  पर  आश्रित  बना

 दिया  जाता  है  तो  समाज  में  अकथनीय  दुराचार  फेल  जाएंगे  और  इससे  हमारे  देश  में  सभी
 मानों  की  भावनाओं  को  ठेस  पहुंचेगी  ।  के  बारे  में  सरकार  ने  हजारों  ज्ञापन  और  पत्र
 प्राप्त  किए  हैं  ।  मुस्लिम  व्यक्तिगत  कानून  बोर्ड  है  जो  मुस्लिमों  में  उनकी  विभिस्त  वियारधाराशों
 को  प्रतिबिम्बित  करता  है  ओर  स्वंसम्मत  संकल्प  भी  मैं  यह  बात  स्पष्ट  करता  हूं  कि  कोई  भी

 मुस्लिम  दारियत  का  इस  तरह  घोर  उल्लंघन  कमी  भी  नहीं  कर  सकता  ।  इसलिए  मैं  इस  सदल  में
 अपील  करता  हूं  कि  स्वयं  महिलाओं  के  हित  में  सरकार  को  ये  प्रावधान  स्वीकार  करने  चाहिए
 जो  मैंने  पेश  किये  हैं  ओर  जो  सभो  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हैं  तथा  जिनकी  मैंने  इस  सदन  से

 सिफारिक्ष  की

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  किया  गया  :
 दण्ड  प्रक्रिया  1973  में  श्लोर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया

 श्री  मुलखंद  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पर  15  1985  शक  राय  जानने  के  प्रयोजनाथं  उसे  परिचालित
 किया

 झो  बजमोहन  महम्ती  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 विधेयक  पर  3]  1986  तक  राय  जानने  के  प्रयोजनाथं  उसे  परिचालित

 किया

 *ओ  ई०  एस०  एम०  पकोर  मोहम्मद  :  समापति  माननीय  सदस्य
 जनाव  बनातवाला  ने  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  1985  प्रस्तुत  किया  है  ।

 मूल  अधिनियम  1898  में  लागू  किया  गया  1973  में  इसमें  संशोधन  किया  गया  था  ।

 मूल  अधिनियम  की  धारा  488  में  तलाक  शुदा  महिला  ओर  उसके  बच्चों  के  लिए  निर्वाह  भत्ता  के
 बारे  में  स्थिति  प्रभावी  रूप  से  स्पष्ट  नहीं  इसलिए  सरकार  ने  घारा  488  को  एक  नई  धारा
 125  के  द्वारा  प्रतिस्थापित  कर  दिया  यह  सुनिद्दितत  करने  के  लिए  कि  नई  धारा  125  से
 हमारे  देश  में  मुसलमान  जिनका  अपना  मुस्लिम  व्यक्ति  गत  कानून  प्रतिसंवेदनशीलता  को  ठेस

 नहीं  पहुंचे  ।  सरकार  ने  स्वत  धारा  127  (3)  अम्तविष्ट  की  है  ।
 हमारा  संविधान  धर्म  निरपेक्षता  के  विवार  को  समावेश  करता  हमने  उस

 संविधान  के  नाम  पर  प्रतिशञान  किया  है  और  इस  सदन  के  सदस्य  बने  1973  में  धारा  127

 (3)  को  अन्तर्विष्ट  करता  सत्ताघारी  काग्रेस  दल  की  धर्म  निरपेक्षता  के  प्रतिबद्ध  होने  का
 प्रमाण  बताती  है  ।

 लोकतंत्र  को  रचना  विधान  कार्य  न्यायपालिका  ओर  प्रेस  पर  बनाई  गईं
 है  ।  हम  किसी  व्यक्ति  को  न्यायालय  में  जाने  के  लिए  उसके  मूल  अधिकार  को  रोक  नहीं  कर  सकते

 —  में  दिए  गए  भाषण  के  क्षंग्रेजी  पनुबाद  का  हिन्दो  रूपांतर
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 उच्चतम  न्यायालय  ने  घारा  127  (3)  की  जो  व्यास्या  की  है  वह  मुल्लिम  ध्यक्तिगत
 कानून  के  उपवंषों  के  विरद्ध  जाती  इससे  हमारे  देक्ष  के  मुसलमानों  के  मन  में  हांका  उत्पस्म  हो
 गई  है|  मैं  यहां  बताना  चाहता  हैं  जब  एक  व्यक्ति  द्वारा  घामिक  कुरान  को  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय
 में

 ले  जाये  जाने  के  मामले  को  इस  सदन  में  उठाया  गया  तो  हमारे  माननीय  श्रध्यक्ष  महोदय  के
 इस  सदत  में  तिन्‍दा  करने  पर  विवश्ष  होना  पड़ा  था  ।

 मैं  अपने  मानतीय  दोस्‍त  के  सराहने  योग्य  उदं द्य  को  इस  विधेयक  को  आगे  लाने  के  लिए
 प्रश्नंसा  करता  हूं  ।  मैं  इस  विधेयक  के  पीछे  जो  उद्ददय  है  उसका  सम्रथंन  करता  मैं  उनको
 भाएवासन  देना  चाहता  हू  कि  केन्द्रीय  सरकार  श्री  बनातवाला  के  उदहंध्यों  को  शामिल  कर  एव
 संशोषन  शीघ्र  ही  लाएगी  ।  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  ने  अपना
 अडिंग  विश्वास  दिखाए  कि  उन्होंने  पंजाब  जेसी  गम्भीर  समस्या  को  हल  करने  में  उनकी  स्वाभाविक
 क्षमता  मैं  उनसे  यह  मी  अपील  करता  हूं  कि  वह  इस  विधेषक  को  बापिस  ले  ले  क्योंकि  हमारे
 प्रधान  मंत्री  के  हाथों  में  देश  के  मुसलमानों  का  भविष्य  सही  और  सलामत  मारत  विद्व  का

 दूसरा  देश  है  जहां  मुमलमानों  की  सबसे  अधिक  जअनसंसुया  केन्द्रोय  सरकार  धमंनिरपेक्षता  के
 प्रति  बचतबद्ध  है  ओर  बहू  इन  लिर्णयों  से  उत्पन्न  होने  वाली  ऐसी  किन्हीं  आहधंकाओं  को  दूर  करने  में
 संकेत  गहीं  करेगी  ।  माननीय  सदस्य  इस  तथ्य  को  जानते  हैं  कि  भारत  सरकार  कई  अवसरों  पर
 स्यायालयों  के  निर्णयों  द्वारा  उत्पन्न  हुई  सरकारों  को  ठोक  करने  के  लिए  संविधान  में  संधोषन  करती

 यह  सदन  सर्व  श्रेष्ठ  जहां  मारत  के  लोगों  की  आशाओं  और  आाकांक्षाओं  की  छाप  पड़ती  है
 जिसमें  विभिन्‍न  और  घामिर  श्रेणियां  शामिल  विश्व  में  कई  देशों  द्वारा  भारत  को
 विविधता  में  एकता  के  विचार  को  ऊ  ा  स्थान  दिया  गया  मैं  अपने  माननीय  दोस्त  श्री
 बाजा  को  आदबासन  देना  नाहता  हुं  कि  हमारे  मुस्लिम  भाइयों  तथा  उनके  व्यक्तिगत  कानून  के  हितों
 के  साथ  इस  तरह  की  न्यायिक  घोषणाओं  से  खिलवाड़  नहीं  किया  जायेगा  ।  राओव  गांधी  के  नेतत्व
 में  भारत  भारत  में  मुप्तलमानों  के  हितों  की  रक्षा  के  किए  प्रयास  करेगी  ओर  मुस्लिम
 व्यक्तिगत  कानून  प्रावधानों  को  कायम  इस  पृष्ठ  भूमि  मैं  उन्हें  अआश्यासन  देता  हूं  कि
 सरकार  एक  संशोधन  लाएगी  ओर  उन्हें  अपना  विधेयक  बापस  ले  लेना  चाहिए  ।

 इन  शाब्दों  के साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 *झी  के०  रामचसा  रेडडो  :  सभापति  माननीय  बनातबाला  अपने  लम्बे
 भाषण  में  इस  गरिमापूर्ण  सभा  के  ध्यान  में  कई  चोजें  लाए  उनका  भाषण  शांत  ओर  उत्तेजित
 विचारों  का  लेकित  मैं  उनके  विभ्यारों  से सहमत  नहीं  हूं  और  इसलिए  मैं  इस  विधेयक
 का  समर्थन  नहीं  करता  हूं  ।  इसके  बहुत  से  कारण  हैं  ।  सदियों  की  गुलामी  के  बाद  मंहिलाओं  को  अब

 ह्वतंत्रता  मिली  है  |  वे  स्वतंत्रता  का  अनुमव  करती  में  ।  श्री  बतातवाला  का  यह  संशोधित  विधेयक

 केवल  एक  विपरीत  कदम  यह  किसी  भी  तरह  से  महिलाओं  की  सहायता  नहीं  करेमा  ।  मनु  ने

 कहा  था  कि  आजादी  की  पात्र  नहीं  हैं  ।?  लेकिल  सोभाग्य  से  मनु  का  समय  बीत  गया  ।

 मध्यकाल  के  वे  दिन  बीत  गए  जब  महिलाओं  को  आजादी  से  वंचित  रक्षा  जाता  था  |  अब  समय  में

 परिबतंन  हो  गया  है  और  महिलाए  जीवन  के  हर  पहलू  में  अपना  उत्साह  साबित  कर  रहो  हैं  वे

 सभी  क्षेत्रों  मे ंसमानता  का  आनम्द  ले  रही  हैं  ।  आधुमिक  युग  में  इस  प्रकार  के  संशोधन  को  लाता

 विवित्र  सा  लगता  है  |

 जि  तेलग्‌  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  हुपांतर
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 यह  विधेयक  मध्यकाल  के  मनोविज्ञान  को  परिक्षित  करता  उस  समय
 लाओं  की  आनन्द  का  एक  साधन  समझा  जाता  था  ।  उन्होंने  कभी  भी  किसी  भी  महिला  के  यूणों
 को  स्वीकार  नहीं  किया  उन्होंने  उसे  समान  व्यवहार  का  दर्जा  नहीं  दिया  भ्रव  यह  विधेयक
 भी  उन्हीं  विचारों  ओर  मानसिक  अवस्था  पर  प्रभाव  ढालता  यही  कारण  है  कि  मैं  इस
 विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  |  आधुनिक  युग  में  महिला  आनन्द  का  साधन  नहीं  है  ।  बह  बराबरी
 के  अधिकार  को  ही  आनन्द  महसूस  करती  उसके  साथ-प्रतिष्ठा  से  व्यवहार  किया  जा  रहा
 पति  ओर  पत्नि  के  बराबर  के  संबंध  पत्नि  इस  स्थिति  पर  है  कि  वह  झपने  पति  का  मार्ग  दर्शन
 करती  बदली  हुई  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखकर  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  125  में  पति

 द्वारा  छोड़  दी  गई  पत्नी  था  उसके  द्वारा  अपमानित  या  तलाक  शुदा  पत्नी  के लिए  500  रुपए  या

 कम  राहि  का  निर्वाह  भत्ता  देने  का  उपबंध  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  यह  उपबन्ध  मौजूदा
 परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखकर  किया  गया  अब  इस  विधेयक  में  जो  दण्ड  प्रकिया  संहिता  के  इस
 उ५्बंधों  में  संशोधन  करता  है  वे  कुछ  नही  है  बल्कि  यहू  उलटा  कदम  इस  विधेयक  का  प्रस्ताव
 करते  समय  श्री  बनातवाला  ने  अपने  तर्क  के  समयथंन  में  कुछ  बातों  का  उल्लेख  किया  है  ।  लेकिन  यह
 करते  समय  वह  इस  तथ्य  को  भूल  गए  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ]25  किसी  भी  तरह

 मुस्लिम  व्यक्तिगत  कानून  के  साथ  कहीं  भी  मेल  नहीं  खाता  एक  कमी  के  हटाने  का  यह  केवल

 एक  सशोघन  है  |  श्री  बनातवाला  ने  कहा  है  कि  मुस्लिम  व्यक्तिगत  कान्‌न  के  अधीन  निराश्मित

 महिलाओं  के  बारे  में  पर्याप्त  संरक्षण  की  व्यवस्था  यदि  ऐसा  है  तो  यह  उपबंष  पूरक  के  रुप  में

 मुस्लिम  व्यक्तिगत  कानून  की  व्यवस्था  करता  यह  उपबंध  मुस्लिम  व्यक्तिगत  कानून  को  किसी

 तरह  से  भी  उल्लंघन  नहीं  करता  वह  कहते  हैं  कि एक  महिला  जिसको  उसके  पति  द्वारा  छोड़  दिया

 गया  या  तलाक  दिया  गया  है  उसको  देखमाल  उसके  पिता  या  माता  या  भाई  द्वारा  की  जायेगी  ।

 ऐसी  महिलाओं  के  लिए  मुस्लिम  पसंनल  ला  में  यह  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  इस  उपबंध
 से  ऐसी  औरतों  की  सुरक्षा  के  लिए  एक  ओर  उपाय  हो  मया  है  |  यह  घारा  उन  पतियों  पर  लागू
 होती  है  जो  काफी  अमीर  ओर  अपनी  पत्नियों  का  भरण-पोषण  कर  सकते  हैं  लेकिन  ऐसा  करने
 से  इकार  करते  हैं  ।  यह  धारा  तत्काल  लागू  होगी  ।  इस  के  साध्यम  से  ऐसे  प्रति  को  बाध्य
 किया  गया  है  कि  वह  अपनी  परित्यकता  पत्नी  को  निर्वाह  के  लिए  500  या  उससे  कम  रुपए  दें  ।

 सद्दी  स्थिति  यह  है  तथा  यह  स्पष्ट  है  कि  यह  किसी  भी  तरह  से  मुस्लिम  पसंनल  लॉ  के  खिलाफ

 नहीं  है  ।  यह  तो  उसका  पूरक  है  ।  दण्ड  प्रक्षिया  संहिता  में  संशोधन  के  लिए  तक  देते  समय  थी

 बनातवाला  से  कहा  हैं  कि  तलाक  थुदा  अगर  अपने  पति  के  प्रास  रहती  है  तभी  उछे
 पोषण  भत्ते  के तोर  पर  SCO  या  उससे  कम  रुपए  पाने  का  हुक  सही  स्थिति  यह  नहीं  उनकी
 जानकारी  पूरी  तरह  सही  नहीं  है  ।  उन्होंने  इस  कानूनी  उपबंध  को  गलत  समझा  अगर  श्रवालत
 डिप्री  जारो  करती  है  कि  भरण-पोधषण  भत्ता  प्राप्त  करने  के  लिए  पत्नी  का  पत्चि  के  पास  रहना
 थायं  है  ओर  बह  उसके  पास  रहने  से  इस्कार  करती  है  शोर  प्रकार  डिग्री  में  लगायी  यई।,क्ष्त
 का  उल्लंघन  करती  है  तभी  वह  मुआवजे  के  दावे  से  वंचित  हो  यह  कहना  सही  नहीं  कि

 यह  शतं  हर  मामले  में  लागू  होगी  ।  श्री  बनातबाला इस  अन्तर  को  कृपया  भोट  करें  ।  महोदय  मैं

 समझ  नहीं  पा  रहा  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  मुस्लिम  महिलाओं  को  एक  ओर  सुविधा  दिए
 जाने  से  मुसलमानों  को  क्यों  दु:ख  पहुंचा  तलाक  के  बाद  दृद्दत  के  दोरान  एक  मुस्लिम  महिला
 3  महीने  तक  धपने  पति  के  पास  रहतो  3  महीने  की  यह  अवधि  यह  जानने  के  लिए  रखी  गई
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 है  कि  उक्त  महिला  गमंतती  है  या  इसका  यह  गलत  अर्थ  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  कि  उक्त
 केबल  तीत  महीने  के  लिए  भरण-पोषण  भत्ता  पाने  की  हकदार  है  उसके  बाद  नहीं  मेरे

 विचार  से  इृदत  की  यहू  बड़ी  गलत  व्याख्या  है  ।  मक्के  समझ  नहीं  क्राता  कि  इसमें  कोन  सी  गलत
 बात  है  कि  अगर  ऐसे  सम्पन्न  -  मुस्समानों  को  जो  अपनी  पत्नियों  का  भरण-पोषण  .  कर  सकते
 अपनी  परित्यक्ता  पत्नियों  को  तब  तक  भरण-पोषण  भत्ता  देने  के  लिए  बाध्य  किया  जाए  जब  तक
 कि  वे  विवाह  न  कर  लें  ।  उनके  लिए  ऐसा  करना  कोई  मुध्किल  बात  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 महोदय  श्री  बनातवाला  द्वारा  प्रस्तुत  दंढ  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करने  से  सबंधित
 विधेयक  एक  पएचगामी  उपाय  इसका  उदृं ्य  पुरानी  लीक  पर  चलना  मैं  इस  विधेयक
 का  समर्थन  नहीं  करता  ओर  श्री  बनातवाला  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इसे  वापस  ले  लें  ।  इन
 शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  |  धन्यवाद  ।

 ओर  हारद  दिये  उत्तर  ;  महोदय  श्री  बनातवाला  बाहते  हैं  कि  दंड़  प्रक्रिया
 संहिता  की  धारा  125  ओर  127  में  सशोधन  किया  जाए  |  ऐसा  वह  ताहिरा  बनाम  अली  हुस  त

 1979,  उच्चतम  पृष्ठ  362)  मुकदमे  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए
 निर्णय  के  कारण  करना  चाहेत  हैं  ।  उक्त  मुकदमे  में  यह  निर्णय  दिया  गया  कि  इस  मुस्लिम  पसनल
 लॉ  के  होते  मी  यदि  दण्ड  प्रक्रिया  सहिता  की  धारा  125  और  127  के  अन्तर्गत  आदेश  दिया
 जाए  तो  एक  मुसलमान  पति  को  भी  अपनी  तलाकशुदा  पत्नी  को  भरणपोषण  भत्ता  देना  होगा

 क्योंकि  इस  धारा  127  के  खण्ड  पेरा  3,  खण्ड  के  अनुसार  उक्त  आदेश  को  जारी
 की  तारीख  से  पूर्त  या  बाद  में  तलाकशुदा  पत्नी  को,किसी  रूढ़िजन्म  या  स्वीय  विधि  के  अन्तर्गत
 देय  समस्त  या  आंशिक  रकम  की  प्राप्ति  होने  पर  इस  आदेश  द्वारा  रह  कर  दिया  जायेगा  श्री
 बनातवाला  के  अनुसार  खण्ड  3  के  इस  पं  रा  को  महं  नजर  रखते  हुए  मुसलमान  पतियों  को  दण्ड

 सहित  की  धारों  125  या  127  के  अन्तर्गत  मरण  पोषण  मत्ता  देने  के  लिए  बाध्य  नहीं
 किया  जाना  उनका  कहना  है  कि  लोक  सभा  तथा  राज्य  सभा  में  इस  विधेयक  पर  हुई
 चर्चा  के  दोरान  यह  आहवासन  दिया  गया  था  कि  यह  भारा-विशेष|  इस  स  बंध  में  मुस्लिम  पसनल

 की  रक्षा  करेगी  ।

 यह  भी  स्पष्ट  किया  है  कि  इस  निर्णय  के  बाद  उच्चतम  न्यायालय  i  एक  और
 निर्णय  दिया  था  जिसे  1985,  पृष्ठ  945)  जिसमें  न  केवल  ऐसा  ही  निर्णय
 दिया  गया  था  बल्कि  उस  पर  और  अधिक  विस्तार  से  मत  अ्यक्ति  किया  गया  था  ।  श्री  बनातवाला
 के  अनुसार  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  देकर  न  केवल  मुस्लिम  ला  का  अतिक्रमण  किया  है
 बल्कि  यह  निर्णय  स  सद  द्वारा  उस  समय  पारित  धारा  127  के  आदाय  के  प्रतिकूल  भी  जाता  है  |
 इस  उद्द  श्य  से  वह  अनुच्छेद  125  तथा  127  का  स  शोधन  करना  चाहते  निस्स  देह  कांग्र  स  पार्टी

 का  लगतार  यही  रवंया  है  कि  स  विधान  के  अनुच्छेद  44  के  अन्तर्गत  समान  सिविल  संहिता  त॑यार
 के  नीति  निदंशक  सिद्धांत  के  बावजूद  वह  ऐसा  तब  तक  नहीं  कर  सकती  जब  तक  मुसलमान
 दाय  स्वयं  इसके  लिए  पहल  न  करे  ।  मेरा  विचार  है  कि  पिछली  बार  श्री  बनातवाला  द्वारा
 उ्छेद  44  को  हटाने  के  बारे  रखे  गए  विधेयक  के  समय  मी  सरकार  ने  यही  बात  कहीं  थी

 देखना  यह  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  ये  निर्णय  क्या  वास्तव  में  मुस्लिम  पस  नल  ला

 -  का  अतिक्रमण  कर  रहे  हैं  अभवा  नहीं  और  इसी  बात  को  महंनजर  रखकर  इस  स  श्ोषन  पर

 किया  जाता

 |  43
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 मैं  यह  और  कहू  गा  कि  यही  दो  निर्णय  नहीं  हैं  बल्कि  उक्चतम  न्यायालय  ने  1980  में  भी

 ऐसा  ही  एक  निर्णय  दिया  था  |  वह  तीसरा  निर्णय  उतना  विस्तृत  नहीं  था  जितना  1985  में  मुख्य
 न्यायाधीदा  चन्द्र  चूड  द्वारा  दिया  गया  निर्णय  |

 झी  एन०  वेंकट  रत्मम  :  कृपया  पृष्ठ  संख्या  बताएं  ।

 भरी  हारद  डिघे  :  ए०  आई०  आर०  1980  उच्चतम  पृष्ठ  संख्या  1730  मुकदमे
 का  नाम  है  फुजुलनी  बनाम  के  खादरवली  |

 इस  प्रकार  इस  मुददे  पर  उच्चतम  न्यायालय  ने  तीन  एक  जंसे  निर्णय  दिए  हैं  ।  ऐसा  नहीं

 है  कि  1985  में  पहली  बार  इस  पर  बिस्त्रत  निर्णय  दिया  गया  हो  ।  ज॑सा  कि  माननीय

 सदस्य  श्री  बनातवाला  स्पष्ट  कर  चुके  इस  संबंध  में  दो  निर्णय  मौजूद  थे  ।  जब  दो  न्यायाधीशों
 को  खण्ड  पीठ  के  समक्ष  यह  मामला  सुनवाई  के  लिए  आया  तो  उनके  विचार  उक्त  दो  निर्णयों
 से  मिन्‍न  थे  जिसके  कारण  इस  मामले  को  मारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  के  माध्यम  से  न्यायाधीशों
 की  बड़ी  पीठ  के  समक्ष  देखना  पड़ा  ।  इस  प्रकार  इस  मामले  विशेष  में  तीसरा  निर्णय  दिया  गया

 अतद्यन  निर्णय  जिसका  माननीय  सदस्य  श्री  बनातवाला  ने  उल्लेख  किया  है  और  जिसकी
 मैं  मी  चर्चा  कर  चुका  में  मामले  पर  विस्तार  पर  विचार  विमर्श  किया  गया  है  ।  अब  मामले
 का  पहला  पहलू  यह  है  कि  क्या  मरण  पोषण  भत्ते  से  संबंधित  थे  उपबन्ध  किसी  तरह  मुस्लिम
 नल  लॉ  के  प्रतिकल  तो  नहीं  या  क्‍या  वे  स्वंतत्र  रूप  से समस्त  भारत  के  लिए  बनाए  गए  हैं  ।
 सभी  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  ऐसा  पहली  बार  नहीं  हुआ  कि  1973  में  दंड  प्रक्रिया  संहिता
 के  रूप  में  यह  उपबंध  बनाया  गया  1872  में  त॑यार  की  गई  प्रथम  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा

 488  में  कुछ  हूस  जंसा  ही  उपवंध  धारा  488  तेयार  करते  समय  तत्कालीन  सरकार  का

 उहू इय  समाज  के  सब  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  कुछ  व्यवस्थाएं  करता  था  |  दीवानी  कानून
 में  हिंदू  कानून  मुस्लिम  कानून  क्रिश्चियन  पारसी  कानून  जैसे  प्रत्येक  धर्म  के  पर्सनल  लॉ  के
 अलावा  यह  आवद्यक  समझा  गया  कि  फौजदारी  कानून  में  कुछ  उपबन्धों  की  व्यवस्था  की  जाए  |

 यहू  दीवानी  कानून  बिलकुल  नहीं  है  ।  आंकले  मुस्लिम  कानून  में  ही  पत्नियोंਂ  तलाक  शुदा  पत्नियों
 माता-पिता  आदि  के  लिए  भरण  पोषण  भत्ते  की  ब्यवस्था  नहीं  है  बल्कि  हर  धर्म  के  कानून

 में  मरण  पोषण  के  लिए  कुछ  व्यवस्थाएं  की  गई  इन  सबके  बावजूद  फौजदारी  कानून  में  भरण

 पोषण  भत्ते  की  विशेष  ब्यवस्था  की  मरण  पोषण  भत्ते  के  मामले  में  दीवानी  कानून  के  अलावा

 भी  विदेष  उपाय  करना  ठीक  समझा  गया  ।  पत्नी  तकालशुदा  महिला  यहां  तक  की  मां-बाप
 की  उपेक्षा  करने  या  उनके  मरण  पोषण  की  ध्यवस्था।न  करने  पर  विशेष  उपाय  या  यू  कहिए  तत्काल
 उपाय  की  व्यवस्था  की  गई  |  मान  लीजिए  सायर्थ्य  होने  पर  भी  पति  पत्नी  का  मरण  पोषण  नहीं
 करता  सामर्थ्य  होने  पर  मी  पिता  बच्चों  का  मरण  पोषण  नहीं  करता  या  माता-पिता  का  मरण

 पोषण  नहीं  करता  तो  इसके  लिए  पसर्नल  ला  या  दीवानी  कानून  में  की  गई  व्यवस्था  के  अलावा
 तत्काल  उपाय  था  विशेष  उपाय  करना  ठीक  समझा  गया  |  इसी  बात  को  महं  नजर  रखरक  यह
 उपबंध  रखा  गया  पहले  इस  पहलू  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  |  मुस्लिम  कानून  में  मरण

 पोषण  संबंधी  यह  उपवंध  पहले  से  है  ।  एक  अवधि  विशेष  तक  के  लिए  मेहर  देने  संबंधी  उपबंध

 बना  हुआ  था  ।  इस  रीति  का  समी  पालन  तथा  सम्मान  कर  रहे  थे  लेकिन  इसके  बावजूद  इस

 कानून  का  पारित  करने  तथा  बच्चा  तथा  माता-पिता  के  लिए  विशेष  तत्काल

 इ्यवस्था  करने  की  जरूरत  समझी  गई  |  विशेष  ब्यवस्था  की  गई  जिसके  तहत  कोई  भी  क्ष्यक्ति
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 दीवानी  में  न  जाकर  जहां  समय  अधिक  लगता  मेजिस्ट्रट  के  न्यायालय  में  जा  सकता
 है  और  धारा  488  के  अन्तर्गत  आवेदन  देकर  तत्काल  राहृत  पा  सकता  है  ।  निस्‍्सदेह  यह
 स्था  की  गई  कि  ऐसे  मामले  में  ५00  रुपए  से  अधिक  नहीं  दिया  यह  श्यवस्था  भी  की  गई
 कि  इस  आदेश  का  पालन  नहीं  करने  पर  वही  मेैजिस्ट्रेट  वारंट  मी  जारी  कर  सकता  ऐसा
 इसलिए  किया  गया  हैं  ताकि  आदेश  ही  तत्काल  जारी  नहीं  किया  जाएं  बल्कि  उसका  पालन  भी
 तत्काल  हो  और  इसके  अलावा  यह  व्यवस्था  मी  है  कि  मरण  पोषण  भत्ता  नहीं  दिए  जाने  पर  उसे
 जेल  भेजा  जायेगा  |  फौजदारी  कानून  के  अन्तगंत  कारगर  तत्काल  उपाय  की  व्यवस्था
 है  जोकि  दीवानी,कानून  या,पसंनलों  में  की  गई  व्यस्था  से  भिन्‍न  है

 5.00

 1973  में  उक्त  स  हिता  के  स्थान  पर  नई  संहिता  बनाई  गई  जिसमें  धारा  488  तथा  489
 के  स्थान  पर  धारा  125  तथा  127  रखी  गई  ।  व्यवहारतः  उन्हें  ही  रखा  गया  ।  अनुमव  तथा

 भावी  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रख  कर  कुछ  संशोधन  किए  गए  ।  इस  बात  को  महं  नजर  रखकर  में

 यह  कहना  चाहता  हू  कि  पत्नियों  आदि  के  लिए  पहली  बार  मरण  पोषण  की  व्यवस्था  नहीं  की  जा
 रही  उस  समय  भी  यह  सभी  व्यक्तियों  पर  लागू  होता  था  चाहे  उनका  उनका  पर्सनल
 लॉ  कुछ  भी  क्‍यों  नहीं  हो  ।  हिंदु  और  पारसियों  या  इसाइयों  की  तरह  मुसलमानों  को  भी  धारा  48
 के  अतगंत  मजिस्ट्रेट  के  आदेशों  के  अन्त्गंत  मरण  पोषण  भत्ता  देना  होता  था  ।  मैं  यह  कहना
 चाहता  हू  कि  धारा  125  फौजदारी  कानून  का  हिस्सा  है  न  कि  दीवानी  कानून  का  जो  भिन्न-भिन्न
 धर्म  के  पक्षकारों  के  अधिकारों  तथा  कर्तब्यों  की  परिमाषा  करता  है  तथा  उमका  संचालन  करता

 है  ।  यह  धरम  निरपेक्ष  घारा  है  और  यह  किसी  धर्म-विशेष  पर  लागू  नहीं  होती  ।  उस  दृष्टि  से

 इससे  किसी  भी  धर्म  को  छूट  नहीं  है  ।

 )
 भी  प्रजीज  सेल  :  आप  धारा  127  (3)  क्‍यों  नहीं  पढ़ते  ?

 भरी  दा  रद  डिथे  :  उपयुक्त  समय  पर  में  सब  कुछ  पदू  घारा  488  के  अन्तर्गत  यह  व्यवस्था

 बहुत  समय  तक  रही  भर  अब  इसका  स्थान  घारा  155  ने  ले  लिया  उस  समय  भी  यह  सभी
 धर्मों  पर  लागू  होता  था  |  इसलिए  मैंने  कहां  था  कि  धर  निरपेश  धारा  है"**

 भी  जो०  एस०  बनातबाला  :  वाद-विवाद  होने  के  कारण  मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  बाहूंगा
 ताकि  आप  बोलने  के  दोरान  उसका  ध्यान  रखें'**

 एक  भानमीय  सदस्य  :  उन्हें  पहले  सम।प्त  करने  दें  ।
 भरी  खी०  एम०  बनातवाला  :  अगर  वह  बंठ  रहे  हैं  तो  मैं  कहूंगा  ।  वकील  होने  के  नाते  वह

 मुझे  भी  स्पष्ट  कर  सकते  आपने  पत्नियों  आदि  को  भरण-पोषण  भत्ता  देने  के  बारे  में  पिछली
 दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  488  का  उल्‍्लेश  किया  ठीक  हमने  इस  पर  कभी  अ।पत्ति  नहीं
 की  क्‍योंकि  मुस्लिम  लो  के  अन्तगंत  समान  व्यवस्था  है  ओर  मुस्लिम  लॉ  का  आपने  बिरोध  नहीं
 किया  ।  हम  वे  वजह  आपका  विरोध  क्यों  कर  ।  *

 1703  म्र०प०

 (  श्री  एन०  बेंकट  रत्मम  पी5सीत  हुए  )

 मुस्लिम  पसंनल  लॉ  बनाये  रक्षा  गया  ओर  जहां  तक  पत्नी  के  भरण-पोषण  का  संबंध  है  तथा
 उस  सीमा  तक  धारा  488  मुस्लिम  लॉ  का  विरोध  नहीं  करती  थी  इसीलिए  हमने  इसके  ब।रे  में  हश्सा
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 गुल्ला  नहीं  किया  ।  लेकित  1973  में  धारा  488  के  स्थान  जेसाकि  अपने  ठोक  ही  कहा
 घारा  125  लाई  गई  और  उसमें  यह  कानूनी  सुधार  किया  गया  कि  शब्द  में  तलाकशुदा  औरत
 को  भी  दामिल  होगी  ।  यह  एक  नई  बात  थी  जो  मुस्लिम  लॉ  से  मेल  महीं  रखती  हमसे
 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जी  से  बात  की  थी  ओर  उन्होंने  हमारा  दृष्टिकोण  स्वीकार  किया  था '*

 ****
 था

 )
 सश्चापति  महोदय  :  उन्हें  पूरा  करने  दें  ।  यह  चर्चा  का  मुद्दा  नहीं  यह  तो  वाद-विवाद  का

 बिषय  है  |

 श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  जी  महोंदय  यहां  हम  पूर्वाग्रहों  से  मुक्त  होकर  आए
 उम्हें  उस  पर  उन्हें  अपने  तक  देने  दें  ।

 भरी  ह्वरद  डिघे  :  मैं  केवल  यह  कहना  चाहता  था  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के  अन्तर्गंत  भरण
 पोषण  भत्ता  देने  या  विशेष  तत्काल  व्यवस्था  करने  के  सिद्धांत  को  1874  में  ही  मान्यता  दे  दी  गई
 थी  ।  ओर  अब  तक  या  खासकर  उस  समय  किसी  धमं  ने  उस  बात  को  लेकर  इसे  चुनोती  नहीं
 दी  ।  आप  बजा  फरमाते  हैं  कि  यह  मुस्लिम  विधि  के  विरुद्ध  नहीं  जाता  था  |  अतः  इसको  चुनौती
 नहीं  दी  गई  ।  ठीक  मैं  इस  तक  को  मान  लेता  हूं  ।

 1973  में  इस  प्रावधान  को  जोड़  दिया  गया  था  ।  और  जेसा  कि  आपने  कहा  राज्य  सभा

 तथा  लोक-स  भा  के  तक्त्काली  मन्त्री  श्री  राम  निवास  मिर्धा  ते  कई  वक्तव्य  दिये  थे  ।

 अब  हमें  यह  देखना  है  कि  क्या  यह  धारा  अथवा  प्रावधान  मुस्लिम  ल्‍्वीय  विधि  के  प्रतिकृल
 जिसका  मेरे  विद्वान  मित्र  श्री  बनातवाला  ने  उल्लेख  किया  हैं  तथा  उच्चतम  नन्‍्याब्रालम  मे  भी

 1985  के  अपने  निर्णय  में  इस  पर  चर्चा  की  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  मेहर  देते  का  तक्षा  जंसा  कि  1985  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा
 दिये  गये  निर्भव  में  भी  यह  चर्चा  की  गई  दण्ड  प्रक्रिया  संहिला  के  तहत  मरणशोषण  क्री  धारण
 से  भिन्न  मेरे  मित्र  सहमत  होंगे  कि  मेहर  तलाक  के  प्रतिफल  के  रूप  में  नहीं  दिया  जाता

 यह  वो  छादीके  लिये  दिया  जाता  है  जो  द्वादी  के  लि१  बिया  जाता  है  उसे  तलाक  का

 प्रतिफल-कहना  या  समझना  ठीक  नहीं  है|  चू  कि  मैं  थोड़ा  बहुत  मुस्लिम  कानून  के  बारे  में  जाततप

 हूं  मेरे  यह  मेहर  भी  आमतौर  पर  हिस्सों  में  जाता  है--तु रन्त  भुगतान  तथा
 अ।स्थगित  भुगतान  ।  तुरन्त  भुगतान  मांग  करने  पर  किया  जाता  यह  क्ादी  के  समय
 नियत  किया  जाता  है  ।  परन्तु  तुरन्त  भुगतान  प्रत्नी  की  मांय  पर  किया  जाता  है  तथा  भाश्यगित

 भुगतान  म॒स्‍्यु  अथबा  तलाक  को  बजह  से  शादी  के  विधटन  हो  जा  जाने  से  जाता

 मेहर  देने  को  सम्पूर्ण  घारणा  दण्ड  श्रक्रिया  सं  हिता  के  अंतगेत  पत्नी  को मरण-पोषण  भत्ता  देने  से
 दम  भिन्‍न  मेहर  छादी  के  विघटन  पर  नहीं  दिया  जाता  परम्तु  इसका  कुछ  हिस्सा  मांग  किये
 जाने  पर[तुरम्त  दिया  जाता  धोर  बाकी  हिस्सा  शादी  के  विधटन  पर  दिया  जा  सकता  है  |

 शादी  विधटन  मृत्यु  की  वजह  से  भी  हो  सकता  है  भ्रथवा  हो  सकता  है  मेहर  दिया  ही
 न  जाए  ।  मुझे  सब  ब्योरा  मालूम  नहीं  है  परन्तु  जो  कुछ  मैंने  पढ़ा  है उसका  यही  मतलब  है  ।
 यह  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  को  घारा  125  अबया  127  में  श्राद्ययित  घारणा  से  एकदम  भिम्न  है  ।

 जंसा  कि  मैंने  कहा  है  यह  शादो  के  प्रतिफल  के  रूप  में  अथवा  जेसा  कि  कहा  जाता

 है  पत्मी  को  सम्भव  देते  के  दिया  जाता  इसीलिए  गह  राषि  दो  जवफि  दर
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 ना+  प्रक्रिया संहिता के तहत दी जाने वाली

 प्रक्रिया  संहिता  के  तहत  दी  जाने  वाली  राह्षि  पत्नी  की  उपेक्षा  करने  के  लिए  जब  कोई  पति
 अपनी  पत्नी  की  करता  है  तो  पत्नी  के  भरण-पोषण  के  लिये  यह  व्यवस्था  की  गई  है  यदि  वह

 उम्रकोी  वेख-माल  करने  में  सक्षम  है  ।

 विवाह  के  दोरान  उप्ते  यह  रकम  देनी  ही  पड़ती  है  ।  और  उत्तक्े  द्वारा  पत्नी  को  तलाक  देने
 के  पश्चात  भौ  उसे  इस  धारा  के  अंतर्गत  पत्नी  के  विवाहु  होने  तक  यह  रकम  देगी  होती

 यह  इस  अधिनियम  की  योजना  है|  इस  अधिनियम  के  तहत  जब  पत्नी  पति  के  साथ  रहने  के  लिए

 इन्कार  कर  दे  तथा  इसका  पर्याप्त  कारण  हो  तो  इस  स्थिति  में  भी  पति  को  यह  राषि  पत्नी  को  देती

 होती  है  भोर  यह्‌.व्यवस्था  शुरू  स ेचली  आ  रही  अगर  पति  दुसरी  शादी  करता  है  अथवा  कोई

 रखेल  रखता  है  तो  पति  के  साथ  न  रहने  का  यह  भी  पर्याप्त  कारण  है  तथा  पत्नी  भरण-पोषण  के

 लिए  दावा  अथवा  दबाव  डाल  सकती  है  ।  क्‍या  पुरुषों  की  यह  स्थिति  है  ?  ये  एकदप  भिन्न  बातें

 हैं  ।  यह  एकदम  अलग  व्यवस्था  यह  महिलाओं  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिये  जिनकी

 उपेक्षा  की  जा  रही  है  या  जिन्हें  सामाजिक  निर्णय  नहीं  दिया  जाता  है  ।  अगर  पति  रस्लेल  रखता  है
 तो  बह  उसे  छोड़  सकती  है  तथा  कहीं  और  जा$र  रह  सकती  है  तथा  कह  सकती  है  कि  मुझे
 पोषण  राहि  चाहिये  ।

 पति  दूसरी  पत्नी  से  विवाह  करता  तव  भी  वह  दबाव  डाल  सकती  क्‍या  मेहर  के

 तहत  मुस्लिम  कानून  में  यही  अक्षम  बताया  गया  है  ?  उसमें  4  पत्नियों  की  स्वीकृति  दी  हुई  हैं  तो

 दूसरी  पत्नी  से  शादी  करने  का  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।  पहली  पत्नी  द्वारा  भरण-पोषण  राधक्षि

 मांगना  मुस्लिम  पर्सनल  लॉ  के  अधीन  नहीं  आता  है  ।  मेहर  देने  के  संबंध  इृहृत  या  फिर  उससे

 गर्भवती  होने  की  अवधि  में  वह  बिलकुल  भिन्‍न  पर्सनल  लॉ  है  और  भिन्न  व्यवस्था  है  ।  मेरा

 कहना  है  कि  यह  धारा  और  ये  प्रावधान  तथा  इनके  अंतर्गत  दिया  गया  निर्णय  एकदम  भिन्‍ने  है  भौर

 एकदम  भिरन  योजना  के  अधीन  जेसा  कि  मैं  कह  रहा  सच  तो  यह  है  कि  दष्ड  प्रक्रिया

 संहिता  की  धारा  125  एवं  127  को  जो  व्यास्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  की  है  वह  मुस्लिम  स्वीय

 विधि  के  प्रतिकूल  नहीं  ये  सभी  एकदम  भिम्त  योजना  व  पृथक  विचार  धारा  के

 अंतर्गत  आते  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के  लहत  विशेष  परिस्थितियों  में  पत्नी  माता-पिता  को
 विशेष  राहुत  देने  के  लिए  व्यवस्था  की  गई  है  और  इस  विशेष  व्०वस्था  का  प्राथधान  ह्सलिए

 भी  किया  गया  ताकि  रकम  को  जल्दी  से  वसूल  किया  जा  सके  ।  इन  बातों  पर  निर्णय  में  भी  विस्तार

 सै  चर्चा  की  गई  मुस्लिम  पति  द्वारा  पत्नी  को  भरण-पोषण  राक्षि  देने  के  सम्बन्धित  निर्णय  में

 कुरान  से  कई  उद्घरण  दिये  गये  हैं  |  यद्यपि  श्री  बतातवाखा  का  कहना  है  कि  वे  प्राधिकृृत  नहीं  हैं
 तथा  ज्यादा  प्राधिकृत  व्याश्याएਂ  कुछ  और  हैं  सच  तो  यह  है  कि  मुस्लिम  पक्षकार  ही  इस  मामले

 को  अदालत  में  प्रस्तुत  कर  रहे  थे  |  बहुत  से  मध्यक्षेप  करने  वाले  व्यक्ति  इसमें  सिर्फ  इतना  ही

 नहीं  ।  सुनवाई  के  समय  ८क  मुस्लिम  समाज-सुधारक  ने  भी  भाग  लिया  था  जिसका  उल्लेख  भी
 निर्णय  में  किया  गया  अतः  यह  भो  माना  जाना  चाहिए  कि  देश  के  हस  उच्चतम  न्यायालय  के

 समक्ष  प्राधिकृत  किताबें  रखी  गई  थीं  एवं  तक॑  दिये  गये  थे  ।  इस  प्रकार  कौन  सी  किताबें  तथा

 ब्यास्यायें  प्राधिकृत  थीं  उन  पर  पूरी  विचार  कर  लिया  गया  यह  उस  निर्णय  के  पंरा  15

 में  मिम्स  रूप  से  बताया  गया  इसपरें  अरबी  में  कुरान  से  कई  कई  उद्धरण  दिये  गये  हैं  जिनका

 झप्रजी  क्षमुषाद  भी  साथ-साथ  दिया  गया  मैं  उनमें  से  कुछ  हिस्सों  को  मैं  उद्घृत  करता  हू ं--

 ।
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 धायात  संख्या
 तलाकशुदा  महिला  को  उपयुक्त  स्तर

 पर

 भरण-पोषण  व्यय  दिया  जाना  चाहिये  ।  यहू  ४000  ७८  00  8
 घाभिक  ग्यक्ति  का  कत्तंब्य  है  ।  8  079

 भ्रायात  सल्या  242  औफ़्शा  २०.  242
 इस  प्रकार  खुदा  तुम्हें  अपनी  बात  स्पष्ट

 कर  504  (४६०  0607  पांड
 रहा  है  ताकि  तुम  उसे  समझ  ४०7  ०७७7७  08६  ४00  799

 इसमें  आगे  कहा  गया  है  कि  :  ध

 तुपमें  से  जो  मर  जाते  हैं  और  अपने  पीछे  विधवा  पत्नियों  को  छोड़  जाते  हैं  उर्हें

 वसीयत  लिखनी  चाहिये  कि  उनका  एक  वर्ष  के  लिए  मरण-पोषण  किया  जायेगा  तथा  उस्‍्हें

 घर  से  नहीं  निकाला  जायेगा  ।  परस्तु  अगर  वे  अपनी  इच्छा  से  घर  छोडती  हैं  तो  जो  काई

 भी  रास्ता  वे  अपने  लिए  चुनती  हैं  उसके  लिये  आप  उत्तरदायी  नहीं  बल्लाह सब
 शक्तिशाली  है  सर्व-ज्ञानी  इसी  तरह  से  तलाकशुदा  महिला  को  भी  उचित  मानदष्डों  के

 आधार  पर  कुछ  न  कुछ  दिया  जाना  यह  अल्लाह  से  डरने  बाले  व्यक्तियों  का

 कत्तंथ्य  है  ।'
 मैं  कुछ  अनुवाद  जिन्हें  निर्णय  में  शामिल  किया  गया  जिनके  श्राघार  पर  जिद्वात

 न्‍्यायाधीक्षों  को  यह  कहना  पड़ा  कि  पत्नी  अथवा  तलाकझुदा  पत्नी  का  भरण-पोषण  राष्ि  देता

 मुस्लिम  पसंनल  लॉ  के  लिए  नया  अथवा  बिलकुल  शअ्रनजाता  नहीं  है  ।  परन्तु  इसके  पीछे  नेक

 इरादा  है  कि  भरण-पोषण  राष्षि  दी  जानी  चाहिए  तथा  महिलाओं  का  सम्मान  करना  चाहिये  ।

 उनकी  देख-भाल  करनी  चाहिये  तथा  उन्हें  उचित  भरण-पोषण  राशि  दी  जानी  चाहिए  ।  भ्रदः  मैं

 यह  कहता  हूं  कि  रहन-सहन  के  लिए  खर्चा  देने  की  बात  मुस्लिम  स्वीय  विधि  में  कोई  नई  नहीं  है  ।

 हां  इतना  जहर  है  कि  इसके  भुगतान  का  तरीका  दण्ड  प्रक्रिया  सहिता  के  अंतर्गत  प्रकार

 सहन  का  खर्चा  दिलाने  के  तरीके  से  अवश्य  भिस्म  संदेह  यह  मुह्लिम  समुदाय  का  आपसी

 मामला  उन्हें  मिलकर  इस  संबंध  में  निज॑य  लेना  चाहिए  |  यदि  मुस्लिम  शमुदाय  कोई  संशोधन
 करना  आवश्यक  सममता  है  तो  मुझे  यह  कहने  में  कोई  संकोश्र  नहीं  कि  ऐसा  किया  जाना  बाहिएं
 ओोर  ऐसे  सशोधन  के  विरोध  का  कोई  कारण  नहीं  दिखता  ।  लेकिन  जहां  तक  इस  निर्णय  का  संबंध
 है  मुसलमानों  की  वास्तविक  राय  जनना  बहुत  जरूरी  है  |  कुछ  मुस्लिम  संगठनों  ने  ऐसे  अम्याबेदन

 भेजे  हैं  कि  कुछ  विशेष  मुद्दों  को  एक  विक्षिष्ट  ढंग  से  निपटाया  जाए  अर्थात्‌  उनके  संबंध  में  फैसला
 करने  के  लिए  एक  विदेष  प्रक्रिया  अपनाई  जाए  तथा  इसको  व्य  रुवा  भी  एक  विशिष्ट  हंग  से  की
 जाए  |  फंसले  के  बाद  भी  हमें  समाचार  पत्रों  में  यह  पढ़ने  के  लिए  मिल  रहा  है  कि  कुछ  क्शिष
 सम्मेलनों  का  आयोजन  करके  इस  बात  की  मांग  की  जा  रही  है  कि  कोई  मो  ऐसा  संशोधन  न  किया
 जाए  जिससे  उच्चतम  न्यायलय  का  यह  जो  उसने  ]985  में  दिया  रह  हो  जाएं  माननीय
 सदस्य  श्री  बनातवाला  ने  बहुत  ही  रोचक  बाद-बिवाद  उठाया  है  |  संसद  के  समक्ष  ही  नहीं  अपितु  मैं
 यह  कहूगा  कि  समूचे  देश  के  लिए  यह  चर्चा  का  विषय  समूचे  देश  में  हस  सम्बन्ध  में  चर्चा  कराई

 नी  चाहिए  कि  क्‍या  इस  निर्णय  के  सदर्भ  में  कोई  संश्ोषन  आवश्यक  है  भौर  यदि  सम्पूर्ण  मुस्लिम
 समुदाय  या  उत्के  अभिकांश  सदस्य  यह  मह॒ध्ुस  करते  हैं  कि  ऐसा  किया  जाना  चकफहिए  तो  मेरा
 कार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  दृष्टि  से  उस  पर  विभार  करे  ओर  अपनी  बचन  बड़ता  के  अतुसार
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 यदि  पसमेल  लॉਂ  में  कुछ  संशोधन  करना  है  तो  उनकी  सहमति  लेनी  होगी  जब  तक  मुस्लिम
 समुदाय  द्वारा  अगुवाई  की  जाती  तब  तक  कुछ  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  मामले  में  भी

 यही  रुख  अपनाना  चाहिए  ।  हस  दृष्टि  से  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  बह  इस  मामले  पर

 बहुत  सावधानी  पू्वंक  विचार  मुस्लिम  समुदाय  को  राय  ले  ओर  अगर  वह  इसके  हक  में  हैं  तब
 इस  पर  गंभी  रता  से  विभधार  किया  तब  मैं  इस  विधेयक  के  प्रस्तुतकर्ता  श्री  बनातवाला
 से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  अपने  विधेयक  पर  इस  समय  जोर  न  डालें  बल्कि  वह  सरकार  पर  हसे

 छोड़  दें  ताकि  वह  मुध्लिम  समुदाय  के  अधिकांश  लोगों  की  राय  जान  ले  ओर  तदनरूप  कारंवाई  कर
 इस  विधेयक  के  संबन्ध  में  मेरा  यही  निवेदन  हैं  ।

 श्री  अजीज  सेट  :  माननीय  सभापति  मैंने  चर्चा  को  सुना  है
 जोकि  बहुत  ही  दिलचस्प  सर्वप्रथम  हमें  धमंनिरपेक्षता  की  धारणा  को  स्वीकार  करना  होगा  ।
 घमंलिस्फेक्षता  का  अर्थ  है  एक  दूसरे  के  ध्मं  का  आदर  करना  ।  बरस्तु  मेरे  माननीय  मित्र  जब  सदन
 को  संयोधित  कर  रहे  थे  तो  उनके  बिचार  मिश्रित  थे  |  मैं  उनके  भाषण  के  भ्रन्तिम  हिस्से  का
 स्वागत  करता  हूं  ।  मैं  उनके  भाषण  के  ब्योरों  में  नहीं  जाना  चाहूंगा  ।

 मेरे  मित्र  उच्चतम  न्यायालय  के  फंसले  के  बारे  में  बोल  रहे  थे  ।  यह  बात  वास्तव
 में  हमसे  संबंधित  है  |  फंसले  में  कुरान  के  अंशों  का  उल्लेख  किया  गया  यह  सुरा-ए-बकरा  में  से
 लिया  गया  संबंधित  है  जोन  सिफ़े  तलाक  से  संबंधित  हैं  अपितु  किसी  व्यक्ति  की  मृश्यु  के  पदचाल्‌
 उसके  बच्चों  को  सम्पत्ति  का  हिस्सा  दिये  जाने  के  बारे  मे  भी  अभी-अमो  कहे  गये  परे  में  तलाक

 बोरे  में  भी  बताया  गया  है  :  मैं  सुर-ए-बकरा  को  उड्ध,त  करता  हूं  ।

 धायत  संख्या  240  देलिए  :---

 में  से  जो  व्यक्ति  मर  जाते  हैं  तथा  विषवाओं  को  छोड़  जाते  हैं  उन्हें  अपनी
 बाओं  के  सिये  एक  वर्ष  के लिए  भरण-पोषण  राशि  देने  एवं  जिम्मेदारी  के  बारे  में  बसीयत  करनी

 चाहिए  परन्तु  अगर  वे  को  छोड़  देती  हैं  तो  इसका  दोष  तुम  पर  नही  लगेगा
 क्योंकि  जो  कुछ  वे  करती  हैं  अपनी  मर्जी  से  करती  बद्यते।[कि  बहु  उचित  हो  ओर  भगवात
 सबंशक्तिमान

 of
 Who  die  870  leave
 Should  be  queath
 एक  प्राशाਂ  widows
 8  Year’s  maintenance
 And  responsibility;

 एा  if they  leave
 छक्के  hil  । (776  rest  bility),

 is  no  णा
 what  ६44६ #  ७0

 With  themselves,
 ए०सजं0००  it is  reasonable
 870  000  is  exalted  in  power  ९१36

 । y
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 भआायत  संख्या  241  में  कहा  गया  है  :--  ]

 तलाकशुदा  महिला
 के  लिये  भरण-पोषण  भत्ता  किया  जाना

 उचित  यह  घामिक  व्यक्ति  का  कतथ्य

 divorce  woman
 Maintenance  (should  0९  provided)
 (00  &  reasonable  (scale)

 is  8  009
 (0)  the

 ये  दो  तजु'मे  सुर-ए-बकरा  में  से  उद्धूत  किये  गये  परन्तु  मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की
 ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  विद्वान्‌  न्यायाधीशों  को  सुरा-ए-तलाक  पर  भी  ध्यान  देना  यह
 एकदम  स्पष्ट  इसका  भ्रयं  ह ैतलाक  ।  इसके  ब्योरे  में  जाने  के  लिए  मेरे  पास  ज्यादा  बक्त  नहीं
 है  भर  न  ही  मैं  सदम  का  ही  ज्यादा  समय  लू  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीक्षों  ने

 तलाक  तथा  इदोस  के  ब्योरों  को  नहीं  देखा  विधि  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  भी  मैंने  यह  बात

 लाई  हमारे  कुछ  मित्र  मरण-पोषण  राधक्षि  देने  के  बारे  में  बात  कर  रहे  थे  इसके  लिये  इद्त्त  का
 प्रावधान  है  जिसके  अन्तगगंत  यह  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  तलाकशुदा  महिला  गर्भवती  तो  नहीं

 अगर  वह  गमंबती  है  तो  बच्चे  के  जन्म  होने  तक  उसे  खर्चा  दिया  इद्त्त  को  अवधि
 के  दोरान  पंदा  हुआ  लड़का  अयवा  लड़की  भी  अपने  पिता  को  सम्पत्ति  के  हिस्सेदार  होते  इस

 उद्देष्य  के  लिए  इद्त्त  का  उल्लेख  किया  गया  एक  प्रदन  तल।कशुदा  महिला  को  बाकी
 यापन  के  लिए  क्‍या  करना  होगा  ।  कुरान  में  इसके  बारे  में  लिखा  गया  इसका  उत्तरदायित्व

 भावी  आदि  पर  ढाला  गया  उसे  एकदम  से  सड़क  पर  नहीं  खदेड़  दिया

 जायेगा  ।  परन्तु  धारा  125  के  अनुसार  भरण-पोषण  खर्चा  उसके  विग।हित  होने  अथवा  उसकी  मृत्यु
 तक  होना

 धारा  125  में  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि  किसी  पत्नी  जिसे  तलाक  मी  दिया  जा  चुका
 है  अपने  पूर्व  पति  से  भरण-पोषण  पाने  तथा  उसके  पास  रहने  का  हक  इन  संबंधों  को  समझा

 जाना  विवाह  से  पूर्व  उसका  कोई  संबन्ध  नहीं  तलाक  के  बाद  कोई  संबन्ध  नहीं
 रहेगा  ।  तलाक  के  बाद  वह  अनजानी  बन  मान  लीजिए  कि  तलाकलुदा  पत्नी  के  दो  अथवा

 तीन  बच्चे  हैं  -  दरीयत  कानून  पर्याप्त  है  जिसके  अनुसार  बह  लड़की  के  लिए  14  बे  की  आयु  तक

 तथा  लड़के  के  लिए  ]8  वर्ष  को  आयु  तक  भरण-पोषण  लेने  को  हकदार  पुत्री  की  देखभाल
 उसकी  दादी  करेगी  तथा  पुत्र  की  उसका  पिता  ।  यदि  तलांकशुदा  पत्नी  विवाह  करती  है  तो

 लिग  लड़कियों  की  देखभाल  मां  द्वारा  की  जाएगी  ।

 मेरे  पास  विवरण  है  तथा  मैं  तलाक  के  मामले  में  विभिन्‍न  अधिनियम  तथा  छारीयत  की

 आपको  जातकारी  दू  गा  :---

 1937  (1937  का  अधिनियम  7-10-1937  को  लागू
 हुआ  धारा  2:  निवंसीयती  उत्तर।धिका  स्त्रियों  को  विशेष  जिसमें
 खत  में  मिली  या  संविदा  या  दास  या  स्वीय  विधि  के  किसी  अन्य  उपबन्ध  के  अधीन  प्राप्त

 हुई  स्वीय  सम्पत्ति  आती  बिवाह  जिसमें  जिहा  लियान

 220
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 खला  तथा  मुबारात  आते  सं  ग्यास  तथा  ग्यास  संपत्ति
 ओर  वक्‍फ  पृ  तथा  पूर्ण  संस्थानों  तथा  पूृ्त  तथा  घाभिक्त  विस्यासों  से  भिन्‍म  हों)से
 संबन्धित  भूमि  से  संबद्ध  प्रदनों  के  सभी  प्रदनों  में  तरप्रतिकल  किसी  झढ़ि  या
 प्रथा  के  होते  हुए  ऐसे  मामलों  में  जहां  पक्षकार  मुसलमान  बहां  बिनिरचय  का  वियम
 मुस्लिम  स्वीय  विधि  होगा  ।”

 चार  प्रिसिपिल्स  आ्राफ  मोहम्मदन  लाਂ  संस्करण  लेखक  श्री  एस०
 ।

 इसके  चार  स्रोत  हैं  हदीस  मोहम्मद  साहिब  के  कृत्य
 तथा  कथन  इजामास  हजरत  मोहम्मद  तथा  डनके  हिष्यों  की  राय  पर  सहमति

 विन्यास  ।

 स्वीय  विधि  को  लागू  करते  समय  पवित्र  कुरान  को  आधार  माना  न्यायालय

 कुरान  मजीद  के  आहए्ययों  पर  टिप्पणी  नहीं  करेगा  जंसा  कि  इस  समय  उच्चतम  न्यायालय  ने  किया
 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  उड्ध,त  स्रोत  मोहम्मदन  ला  की  महाम्‌  पुरातनता  के  आाश्याता  नहीं

 जेसे  अब्यू  हनीफ  तथा  उनके  दो  दिष्प  ।  अब्बू  युसुफ  ओर  इमाम  मोहम्मद  ।

 (3)  धारा  36  :  नई  विधि  नहीं  बनाई  यदि  बे  ऐसा  करते  हैं  तो  ये  अल्लाह  के
 रोष  का  पात्र  होंगे  ।  सुराई  निसा  भायत  13  व  14  अनुवाद  :  अल्लाह  ने  उसके
 निर्धारित  की  हैं  तथा  (14)  जो  भ्यक्ति  अल्लाह  तथा  उसके  दूत  की  सीमाओं  का  अधिन्नं बन  करता  है
 और  उसकी  सीमाओं  को  तोडता  बह  उसे  दोजख  में  भेजेगा  |  कुराम  मजीद  में  निर्धारित  सीमाओं
 का  अधिलंघन  तथा  उल्लंघन  करना  खटकता  है  |  परम्तु  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  कुराम  मजीद

 के  साथ  मल  नहीं  खाता  ।

 (4)  कुरान  मजीद  को  सुराई  बककर  की  आरयत  24]  जोर  242  का  अर्थ  उच्चतम
 लय  द्वारा  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  सुराई  तलाक  के  साथ  ही  इस  पर  घ्याग  दिया  जाता

 सुराई  तलाक  में  तलाक  तथा  इद्त  की  स्थिति  स्पष्ट  को  गई  पति  द्वारा  पूर्व  पत्मी  के  इदृत
 की  अवधि  के  दौरान  भरण-पोषण  का  दायित्व  स्पष्ट  किया  गया  उसके  बाद  पति  पर

 पोषण  का  बोरा  नहीं  लादा  जा  सकता  ।

 (5)  घुराइ  तलाक  को  आयत  6  :  इहत  की  अवधि  में  अपनी  तलाकझ्ुदा  पत्मी  क्रो  अपने

 निबास  पर  अपनी  समर्थ  के  अनुपार  उन्हें  तंग  मत  करो  ताकि  उनका  जीवन  दूभर  न  बने  |

 यदि  वे  गर्भवती  हैं  तब  बच्चे  तथा  पत्नी  का  मरण-पोषण  करो  ।  यदि  वे  आपके  बच्चे  को

 दूध  पिलाती  है  तो  उनको  उसकी  रकम  दो  ।  इस  आयत  से  प्रकट  होता  है  कि  इट्व  के  तीन

 मासिक-धर्मं  को  अवधियों  अथवा  गर्भावस्‍था  के  दोरान  अपनी  तलाकशुदा  पत्नियों  का  भरण-पोषण

 करें  ।  हुल्नाਂ  छ्ाब्दों  का  प्रयोग  किया  गया  है  (  उजते  व्यय  )  जिसका  अभिप्राप  है  उन्हें  खचं

 दिया  जाये  ।  इसलिए  इहत  के  बाद  पति  का  भरण-पोषण  का  कोई  दायित्व  नहीं  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  को  तलाक  के  प्रभाबों  से  भ्रवगत  नहीं  कराया  वे  भमुल्ला  के

 की  धारा  336  में  दिये  गये  हैं  ।

 झी  एड  आर्डो  फंलोरो  ):  यह  आप  कया  पढ़  रहे

 श्री  अगीज  सेट  :  यह  हरीयत  विधि

 ममाामभामभक
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 क्री  एड आर्डो  फंलोरो  :  उच्चतम  न्यायालय  ने  क्‍या  किया  है  ?

 थी  अजोल  सेट  :  उन्होंने  इस  पर  घ्यान  नहीं  दिया  है  ।

 मैं  समा  में  निवेदन  कर  रहा  था  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  केवल  सुरा  बाकुरा  पर  ध्यान
 दिया  सुरा  तलाक  तथा  हृदीस  पर  ध्यान  भहीं  दिया  है  ।  धारा  125  के  बाद  धारा  127  (3
 का  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  अन्त:स्थापन  मुस्लिम  संसद  सदस्यों  तथा  मुस्लिम  उल्मराप्नों  दवरा  अम्थावेदन

 दिक्ले  लाने  पर  भूतपूर्व  प्रथान  मंत्री  के  कहने  पर  किया  गया  यह  कार्यव'ही  न  केवल  मुस्लिम
 ईसाई  यहूदियों  इत्यादि  के  स्वीय  कानून  के  संरक्षण  के  लिए  किया  गया  हमसे

 धमम.निरपेक्षता  को  स्वीकार  किया  है  तथा  जब  सभी  समुदायों  को  अपने  घामिक  अधिकारों  की

 स्वतंत्रता  प्राप्त  धमं  से  असंबद्ध  लोग  तुच्छ  आधार  पर  जो  चाहे  बोल  देते  इस  बारे  में  एक
 संगत  ब।त  की  ओर  मैं  सभा  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इसके  लिए  हम  प्रधान  मंत्री  तथा  विधि

 मंत्री  का  आभारी  हूं  ।  हाल  ही  में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालप  में  एक  मामला  था  जिसमें  पवित्र  कुरान
 के  प्रकादइन  पर  रोक  लगाने  की  मांग  की  गई  तब  विधि  मत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  ने  उस  समस्या
 का  समाधान  करा  दिया  ।  इसका  अर्थ  है  कि  कुरान  कोई  साधारण  प्रकाशन  नहीं  यहू  एक
 पवित्र  पुस्तक  यह  माना  हुआ  तथ्य  है  कि  यह  अल्लाह  की  पुस्तक  दसीलिए  विधि  मंत्री  ने

 स्वयं  कलकत्ता  जाने  का  कष्ट  किया  ओर  उन्होंने  न्यायाधीश  को  पवित्र  कुरान  पर  निर्णय  देने  की

 अनुभति  महीं  दी  ।  मुझे  हैरानी  है  कि  पूरे  पाठ  को  जाने  बिना  सदस्य  कंसे  उसकी  व्याश्यां  करते
 यदि  उन्हें  पता  होता  कि  क्षरीयत  बया  हृदीस  क्‍या  है  तथा  कुरान  कया  तब  मैं  उनकी  टिप्पणी
 का  स्थागत  करता  ।  इन्हें  प्री  तरह  जाने  बिनावे  मामलों  को  उलभझा  कर  वकतथ्य  देते  हैं  ।  हम
 यह  भहीं  कहते  कि  विवाह  के  समय  दी  गई  मेहर  तलाक  के  समय  मरण-पोषण  का  अंग  बन  जाती

 शरीयत  कुरान  के  तजु भा  का  परिणाम  हम  शरीयत  तथा  कुरान  को  अलग  महों  कर  सकते
 ताकि  यह  कहा  जा  सके  कि  यह  विधि  स्वोकायं  मैं  श्री  बनातवाला  को  इस  विधेयक  को  सभा
 में  बिचाराभ  पेश्ष  करने  के  लिए  धन्ववाद  देता  हूं  ।  इस  पर  कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकतीं  ।  दो  और

 चार  होते  पांच  अथवा  तीन  नहीं  ।  कुरान  मुसलमानों  की  पवित्र  पुस्तक  न  केबल
 मालों  की  अपितु  हरेक  समुदाय  की  ।

 थाम  समाज  में  जो  अनेतिकता  है  वे  सिनेमा  के  कारण

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  1400  वर्ष  पहले  किसी  लड़की  का  कोई  सम्मान  नहीं  उसे

 जिन्दा  जला  दिया  जाता  मोहम्मद  साहब  ने  ही  कनन्‍्याओं  के  लिए  प्रेम  की  भावना  पेदा  की

 उन्हें  सम्मान  का  जीवन  दिया  ।  अतः  मैं  विधि  मंत्री  से  अपील  करता  हूं  कि  यदि  वह  इस  सभी

 बातों  को  जानते  ओर  यदि  वह  स्वीकार  करते  तो  हम  जानमा  चाहेंगे  कि  तलाक  क्‍या  है  ?

 इस  पर  उच्चतम  न्यायालय  ने  ध्यान  नहीं  दिया  उन्हें  तत्कालीन  विधि  मंत्री  द्वारा  धारा  127

 3(@)  मैं  संशोधन  किये  जाने  के  उद्ं एय
 का  पता  नहीं  यह  जावश्यक  हो  गया  है  कि  मंत्री

 महोदय  आाइबासन  दें  कि  वह  व्यापक  विधेयक  लायेंगे  तथा  इसको  क्रियान्बित  करेंगे  ।  यह  कुछ  दिनों

 से  मुसलमानों  के  लिए  ज्वलम्त  प्रएत  ६त  गया  है  ।  पिछले  कुछेक  महीनों  से  यह  एक  चर्चा  का  विषय
 बन  गया  है  |  इसका  निर्णय  होना  चाहिए  ।  दंड  विधि  की  125  ओर  127  था  राओं  को  भली  प्रकार

 पढ़ा  नहीं  जाता  तथा  तलाक  पर  हुदीस  के  अनुसार  ध्यान  दिया  जाता  मैं  नहीं  समझता  कि

 यह  लोकतांतजिक  कहीं  कोई  गलती  उच्बतम  न्यायालय  ने  कामून  में  जो  निबतति  ला  दी  है
 सरकार  उसमें  सुधार  लाये  ओर  एक  ऐसा  विधान  पेश  करे  जिससे  प्रत्येक  समुदाय  खुश  रहे  ।
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 श्रीमान  ।

 सभापति  महोशब्य  :  अभी  मो  बहुत  से  वक्ता  मैं  सभा  से  पूछता हूं  कि  क्या  समय

 बढ़ाया  जाये  अथवा  नहीं  ।  उसके  लिए  शआआावंटित  समय  समाप्त  हो  गया  है  ।  है
 ओर  होभनाप्रीकथर  राव  :  केन्द्रीय  कक्ष  में  माड़े  के  स्िप।ही  के  प्रशिक्षण  पर  एक  हो

 रहा
 श्री  अजीज  सेट  :  चर्चा  अगले  किसी  दिन  भी  की  जा  सकती  है  ।

 ही  जो०  एस०  बनातवाला  :  अगले  शुक्रवार  को  हम  बंठ  सकते  परन्तु  उस  पर  हमें
 बिस्तृत  चर्चा  करनी  जितना  भी  समय  आवह्यक  हो  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  महोवय  :  हम  एक  घण्टा  बढ़ा  सकते  परन्तु  आज  सभा  6  बजे  स्थगित

 होगी  ।
 |

 भी  भमल  चंद  डागा  :  सभापति  शाह  बानो  के  केस  में  फैसला  हुआ  है
 उसने  एक  नया  बिचार  लोगों  के  सामने  पंदा  कर  दिया  अगर  कोई  बेसहारा  औरत  हो

 )

 ]
 सभापति  महोदय  :  भी  क्‍या  मैंने  आपको  बुलाया  था  |  मुझे  आदचयं

 श्री  एड  झार्डो  प्रत्येक  विधेयक  पर  बोलना  उनका  मूल  अधिकार

 सभापति  महोदय  :  श्रीमान  डागा  मुर्के  इसका  विरोध  नहीं  करना  ।  श्राप  अपनी  बात
 जारी  रख  सकते  हैं  ।

 ]
 भी  सूल  बंद  डागा  :  सभापति  अगर  किसी  मुस्लिम  थाई  के  दिमाग  में  यह  बात  भा

 जाती  है  कि  तलाक  तीन  बार  कह  तो  तलाक  हो  गया  ।  ऐसी  स्थिति  में  बह
 बेसहारा  औरत  कहां  जाएगी  ।  आपने  एक  बात  कही  लेकिन  मैं  अभ्री  तक  यह  कहीं
 समम  पा  रहा  हूं  कि  मेहर  क्या  चीज  है  ।  मेहर  का  मतलब  मैं  यह  समझता  हूं  कि  100  या  50  रुपए
 में  क्षादी  होती  है  ।  मु  इस  बात  को  कहने  के  लिए  क्षमा  करेंगे  ।  भारत  के  मुसलमान  गरीब  हैं  और

 पीड़ित  मैं  चाहता  हूं  कि उनकी  आर्थिक  हालत  सुधर  जाए  |  यह  पहला  अवसर  है  कि  मुस्लिम
 भोरतें  बुरके  में  से बाहर  निकल  कर  बोलने  लगी  यह  मारत  की  घरती  का  सौमाग्व  है  कि  इस

 बुरकों  में  लिपटी  हुई  ओरतें  अब  बुरके  से  बाहर  निकल  कर  अपनी  दुखभरी  कहानी  कहने  लगी

 इन  ओरतों  ने  अब  अपनी  संस्था  भो  बनाई  है  और  अपनो  कआावाज  बुलन्द  कर  रही  मेरी  यह  बात
 समझ  में  नहीं  आई  कि  मेहर  को  बात  कह  कर  सो  रुपये  में  शादी  करते  मेहर  के  नाम  पर  रुपए
 देकर  क्या  वे  अपनी  जिदगी  गुज्ञार  सकती  लेकिन  ऐसी  बात  बम्बई  के  एक  महान  सण्यन  कह  रहे

 आज  के  जमाने  में  एक  बड़ी  अच्छी  बात  कही  कि  रिश्तेदार  निमायेंगे  और  ये  मुस्लिम  भाई

 कह  रहे  थे  |  मैं  जानता  हूं  कितने  मुस्लिम  भाई  इन  ओरतों  को  घर  से  निकाल  देने  के  बाद  निभाते

 इसने  आपके  क्रिमिगनल  प्रोसीजर  कोड  पर  कानूनी  हमला  किया  सवाल  हि्दुस्तान  के

 लागरिक  यानि  इन  औरतों  को  हक  देना  ।  हिन्दू  लो  में  हमारे  मनू  महाराज  ते  जो  हम  लोग

 उन  बातो  से  चिपके  हुए  हैं--विमेत  डज  तॉट  डिजये  इस्डिपेंटेंस  ।  यह  भारत  का  सौभाग्य  है  कि

 कक
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 भारत  की  प्रधान  श्रीमती  इन्दिरा  ने  एक  साल  नहीं  ।5  साल  तक  हिंदुस्तान  की  70
 करोड़  जनता  पर  एक  छत्र  राज  किया  लेकिन  पता  नहीं  श्रप  लोग  क्‍या  चाहते  श्री
 बनातवाला  साहब  वे  शानिक  युग  में  1985  में  हम  आपका  धमं  ही  नहीं  हर  एक  धमं  की  इज्जत  के
 साथ  देखना  चाहते  हैं  ।  धर्म  को  मानना  मन  की  चोज  दिल  को  चीज  है  ।  आपने  क्‍या  उन  औौरतों
 के  भाषणों  को  देखा  जिन्होंने  जगह-जगह  इसके  बारे  में  भाषण  दिए  हैं  ।  कौन  आपके  मुस्लिम ला
 पर  हमला  करना  चाहता  है  ?  एक  छोटा  सा  सवाल  क्रिमनल  प्रोस्तीजर  कोड  की  धारा  125
 कोर  127  का  भौर  जैसा  मेरे  बतला  रहे  पहले  वह  क्लाज  488  जिस  के  अन्तर्गत
 मेंटेनेस्स  का  सवाल  था  ।  आप  इन  घाराओं  को  हम  कहां  आपके  बीच  में  आते  हैं  ।

 भ्रापसे  मैं  एक  सवाल  पूछता  हूं---यहां  आप  दारियत  की  बात  कहते  लेकिन  दारियत  में

 यह  कानून  भी  है  कि  अगर  कोई  चोरी  करता  है  तो  उसके  हाथ  काट  अगर  कोई  बलात्कार
 करता  है  तो  उसको  चोराहे  पर  खड़ा  करके  उसको  पत्थरों  से  मार  क्या  आप  इस  का
 पालन  करते  हैं  ?  माई०  पी०  सी०  में  हन  गुनाहों  के  लिये  पनिशमेंट  वहां  आप  मुस्लिम  ला  को

 लागू  क्‍यों  नहीं  करते  पहले  जमीन  के  मामले  में  पिता  ओर  पुत्री  दोनो  का  हुक  होता  लेकिन
 अब  पिता  का  हक  रह  गया  आज  अलग-शलग  देक्षों  में  मुसलमानों  के  लिए  अलग-अलग  कानून
 हैं““-इस  बात  को  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  ।

 हम  किसी  के  पसंतल  लॉ  पर  हमला  नहीं  लेकिन  हम  एक  दूसरे  को  आइडेंटिफाई
 करना  चाहते  ताकि  हमारो  जिंदगी  हमारे  समाज  एक  सुधार  पंदा  हो  ।  सारे  जहां  से

 अच्छा  हिंदुस्तां  हम  उस  मुल्क  के  रहने  वाले  हैं  |  सुप्रीम  कोर्ट  का  जो  फंसला  भाया
 उसकी  क्या  वजह  है  ?  जो  जज  कुर्सी  पर  बंठ  कर  फंपला  करता  वह  सिफ  न्याय  ही  नहीं  करता

 बल्कि  एक  सुधारक  का  काम  भो  करता  है  अप  कहते  हैं  कि  तलाक  के  बाद  उस  धोरत  के

 दार  उस  औरत  की  मदद  आप  मुझे  क्षमा  श्वाप  मेरे  से  बहुत  ज्यादा  समझदार  और

 विद्वान  लेकिस  मैं  आपसे  अपील  करू गा  कि  एक  दफा  आप  मेरे  साथ  मेरे  शहर  में  मैं  आपके
 सामने  उन  महिलाओं  को  पेश  करू  ज्मे  मुध्लिम  महिलायें  और  जिनके  लिये  आप  कहते  हैं  कि
 उनके  रिश्तेदार  उनकी  मदद  करेंगे  ।  इससे  आपको  उनकी  हालत  का  अन्दाजा  हो
 बानी  करके  प्र  गमेटिक  एप्रोच  बिल्कुल  साफ  कहती  उसमें  कहां  झगड़ा  है  ?

 पर्याप्त  साधनों  वाला  कोई  व्यक्ति  यह्‌  घोषणा  करता  है******

 कितनों  के  पास  पंध्षा  है  ?  एक  वकील  का  बहुत  अच्छा  काम  जब  बुढ़ापा  आया  आर
 जवानी  ढुलने  तो  उसने  बीवी  को  कह  दिया  को  बाहर  जाओ  ।  एक  ओरत  जो  59  साल  की

 हो  गई  है  ओर  उसको  कहा  जाए  कि  वह  बाहर  जाए  तो  वह  कहां  जाएगी  ।  जरूरी  नहीं  है  कि
 उसका  कोई  रिश्तेदार  जिंदा  जो  उसकी  मदद  कर  सके  ।

 ]
 पर्याप्त  साधनों  वाला  कोई

 (%)  अपनी  पत्नी  जो  अपना  मरण  पोषण  करने  में  असमर्थ  या

 अपनी  घमंज  या  अधमंज  या  अव्यस्क  संतान  चाहे  विवाहित  हो  या  न
 जो  ख्रपमा  भरण  पोषण  करने  में  असम  या
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 अपनी  या  अधमेज  संतान  का  विवाहित  पुत्री  नहीं  जिसने
 व्यस्कता  प्राप्त  कर  ली  जहां  ऐसी  संतान  किसी  क्षारीरिक  या  मानसिक  असा|मास्यता  या
 क्षति  के  कारण  अपना  भरण  पोषण  करने  में  प्रसमय॑  या

 अपने  माता  या  पिता  का  जो  अपना  भरण  पोषण  करने  में  असमर्थ  भरण
 पोषण  करने  में  उपेक्षा  करता  है  या  भरण  पोषण  करने  से  इकार  करता

 तो  प्रथ्माश्रेणी  मजिस्ट्रं  ऐसी  उपेक्षा  या  इन्कार  के  साबित  हो  जाने  ऐसे  व्यक्ति
 को  यह  निदेश  दे  सकता  है  कि  वह  अपनी  पत्नी''****  के  भरण  पोषण  के  लिए  मासिक
 भत्ता  दे  ।”

 ]
 इसमें  आप  यह  बताइये  कि  यह  कहीं  मुस्लिम  ला  को  एक  बार  भी  इन्फ्रिज  करता  श्री

 राम  निवास  मिर्घा  ने  बहुत  भच्छी  बात  कही  ओर  उसकी  तारीफ  कर  दी  लेकिन  आप  सेक्शन  127
 को  ले  इसमें  सिफ  एक  सवाल  मेंटीनेंस  का  है  भोर  जब  यहू  सवाल  तो  जज  उसके

 अंदर  जाएगा  ।  सेक्शन  127  यह  कह  रहा  है  :

 (1)  125  के  अधीन  मासिक  भत्ता  पाने  वाले  या  अपनी  पत्नी
 या  पिता  या  माता  को  उप्ती  घारा  के  अधीन  मासिक  भत्ता  देने  के  लिए  आदेश्ष  प्राप्त
 किसी  व्यक्ति  की  परिस्थितियों  में  तबदीली  साबित  हो  जाने  पर  मजिस्ट्रेट  भत्ते  में  ऐसा
 वर्तत  कर  सकता  जो  वहु  ठीक  समझे  ।/”

 इसमें  न  पारसी  न  ईसाई  जो  कानून  वह  हिंदुस्तानियों  के  लिए  है  भौर  इसमें
 भौर  कुछ  नहीं  है  और  उसकी  जो  गरीबी  वह  उसका  मापदंड  है  ।  अगर  आप  यह  एमेंडमेंट  लेकर
 शआाते  कि  जिन  लोगों  को  निकाल  दिया  गया  उस  लोगों  को  सरकार  मदद  तो  मैं  उसको  मात
 लेता  कि  आपने  अच्छा  किया  ।  अब  आप  यह  देखिये  कि  समाज  कल्याण  विभाग  ओर  सोशल्ष

 पर  बोर्ड  इसीलिये  बने  हुए  हैं  ।  इसमें  आगे  यह  सिखा  है  :

 ]
 धारा  127  (2)  भोर  (3)

 मजिस्ट्रट  को  यह  प्रतीत  होता  है  कि  धारा  125  के  अधीन  दिया  गया  कोई
 आदेश  किसी  सक्षम  सिविल  न्यायालय  के  किसी  विनिश्चय  के  परिणाम  स्वरूप  रह  या

 बतित  किया  जाना  वहां  उस  आदेश  को  तदनुसार  रह  कर  देगा
 या  परिवर्तित  कर  देगा  ।

 जहाँ  घारा  ]25  के  अधीन  कोई  आदेश  ऐसी  स्त्री  के  पक्ष  में  दिया  गया  है  जिसके
 पति  ने  उससे  बिवाह  विच्छेद  कर  लिया  है  या  जिसने  अपने  पति  से  विवाह  विश्लेद  प्राप्त
 कर  लिया  है  वहां  यदि  मजिस्ट्रेट  इस  बात  से  संतुष्ट  हो  जाता  है

 )  ठस  सूत्री  ने  ऐसे  विवाह-विच्छेद  की  तारीख  के  पश्चात्‌  विवाह  कर  लिया

 तो  वह  ऐसे  आदेश  को  उसके  पुनविवाह  की  तारीक्ष  से  रह  कर  **'

 225
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 में  कहा  गया  है--'“3स  स्त्री  ने  अपने  पति  से  तलाक  ले  लिया  है  और  उसने
 अपने  तलाक  के  पष्चात्‌  अपने  भमरण-पोषण  के  अधिकारों  का  स्वेच्छा  सै  अम्पापंण  कर  दिया

 तो  यह  आदेश  को  उनकी  तारीक्ष  से  रह  कर

 इसमें  एक  शब्द  भी  ऐसा  कृपया  उस  सेम्टेंस  को  जिसमें  मुस्लिम  ला  को  टच
 किया  ईन्फरिज  किया  हो  ।  सुप्रीम  कोर्ट  ने  जो  लेटेस्ट  जजमेंट  दिया  उसको  अगर  आप  तो

 यह  पाएंगे  कि  जजों  ने  बहुत  पेन्स  ली  उन्होंने  बहुत  तकलीफ  की  है  और  मेरे  ख्याल  से  सारे

 दान्‍्स  देने  के  बाद  उन्होंने  एनेलाइज  किया  है  ।  दे  हेव  सेड  दिस  कि  मुस्लिम  ला  के  अन्दर  क्‍या  यह
 जो  इन्होंने  लिखा  हुआ  उसी  में  से  मैं  कोट  कर  रहा  हूं  और  क्या  पता  आप  के  भी  कोई
 नेड  आदमी  जो  अच्छी  बात  उन्होने  यह  कहा  है  |  मैं  कोट  कर  रहा  हूं  :

 [  प्रनुवाद  ]
 *

 उन्होंने  अपने  निर्णय  में  कहा  है  :

 डा०  पारस  दोवान  के  अनुसार  :

 तलाक  के  जरिये  विवाह  विच्छेद  हो  जाता  तो  इटत  की  अवधि  के  दोरान
 पत्नी  को  पति  से  भरण-पोषण  का  खर्च  लेने  का  अधिकार  है  ।  इृददत  की  अवधि  समाप्त

 होने  पर  पत्नी  को  किन्‍्हीं  भी  परिस्थितियों  में  मरण-पोषण  का  खच  लेने  का  अधिकार  नहीं
 रह  जाता  ।  मुस्लिम  कानून  के  अनुसार  पति  जिस  पत्नी  को  तलाक  दे  चुका  ससके  मरण
 पौषण  का  उत्तरदायित्व  उस  पर  नहीं  है  ।”

 वह  कहाँ  जाये  ?

 मेंटीनेंस  के  बारे  में  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड  की  सेक्शन  448  में  आप  तो  काफी  बड़े
 वकोल  रहे  हमने  तो  छोटे-छोटे  मुकदमें  लड़े  होंगे  ।  हम  तो  जानते  हैं  कि  गुजारे  के  लिए  कया  क्‍या
 करना  पड़ता  था  ।  वे  तो  इतने  बड़े  वकील  हजारों  की  कमाई  थी  ।  भ्रगर  कोट  ने  यह  कह  विया
 कि  गुजारा  दो  और  श्राप  लोग  यह  कहने  लगे  कि  यह  तो  परसतल  लोॉ  के  खिलाफ

 उन्होंने  आखिर  में  अपने  जजमेंट  में  कहा  है  ।  आप  इस  जजमेंट  को  देखें  और  सोचे  ।  वे  कहते
 हैं  कि  कलाज  19  में  तो  मुझे  हक  कोई  मुझ  से  कहे  कि  मनु  महाराज  ने  कहा  था  कि  स्त्री  को

 गुलाम  सममना  मैं  उनसे  कहगा  कि  मन्‌  महाराज  बेठे  आपका  तो  भूत  भी  मुझे  दिखाई
 न  दे  ।  भाखिर  इतनो  पुरानी  बात  को  कोन  मानेगा  ?  उस  समय  को  बात  आज  1985  के  षषं  में
 जबकि  विज्ञान  ने  इतनी  तरक्की  कर  लो  कोन  मानेगा  ।

 आपने  देखा  कि  आज  विज्ञात  कहाँ  पहुंच  गया  है  ।  हमारा  हवाई  जहाज  कनिष्क  गिरा  दिया
 गया  और  उसके  मलबे  को  कितनी  गहराई  से  मिकाला  जा  रहा  आप  तो  उससे  भी  ज्यादा
 राई  में  चले  गये  हैं  कि  श्राप  अपने  परसनल  लॉ  की  बात  करते  हो  ।  आप  इसे

 ]
 मैं  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  थंतिम  पृष्ठ  से  पहले  पृष्ठ  के  बारे  में  बता  रहा  हूं  :

 संख्या  में  जिन  अधेड़  स्त्रियों  को  बिना  वजह  तलाक  दिया  जा  रहा  उन्हें
 घर  से  बाहर  नहीं  निकाला  जाना  चाहिए  '****'  हैं
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 जादईलरजेज+-ःकक्ककककिौकौिौ+++  जा  जप  ाणजडशडंिंओिकडडड:सस आचि

 उन्होंने  अपने  जजमेंट  के  लास्ट  पेराग्राफ  में  लिखा  उसको  आप  पढ़ेंगे  तो  आपको  मालूम
 होगा  ।  उन्होंने  यह  बताया  है  कि  कांस्टीच्यूघन  का  जो  आटिकल  44  उसको  मो  एन्डेबर
 जब  तक  कोई  धर्म  वाले  कोई  एतराज  करेंगे  हम  लोग  नहीं  करेंगे  ।  हमने  हो  अपना  कामन  कोड़  भी
 बदल  दिया  उसमें  सबसेशन  राईट  को  बदल  दिया  है  लेकिन  हम  आपको  टच  नहीं  करना  चाहते  ।

 उन्होंने  आशिर  में  यह  जजमेंट  दिया

 ]
 बात  समाप्त  करने  से  पूर्व  हम  आपका  ध्यान  विवाह  और  पारिवारिक  कानून

 संबंधी  जिसका  गठन  पाकिस्तान  सरकार  ने  4  अगस्त  1955  को  एक  संकल्प  के
 माध्यम  से  किया  गया  के  प्रतिवेदन  को  ओर  दिलाना  चाहते  प्रधम  संख्या  5
 वेदन  वा  पृष्ठ  1215)  के  संबंध  में  आयोग  ने  यहू  उत्तर  :

 अधिकांश  अधेड़  महिलाओं  को  बिना  किसी  कारण  तलाक  दिया  जा  रहा  है
 उन्हें  उनके  बच्चों  को  जीवित  रहने  की  सुविधा  दिए  बिना  बेसहारा  धर  से  नहीं
 निकाल  देना  चाहिये  ।”

 [  हन्‍हो  ]
 अब  कोई  किसी  को  ठंडी  रात  में  यह  कह  दे  कि  घर  से  भाग  जाओ  तो  उसका  क्‍या  हखस

 होगा  ।  बनातवाला  साहब  उन्होंने  इस  बात  पर  अपने  जजमेंट  में  लिखा

 ]

 हकब।ल  के  धाब्दों  मविष्य  में  मुस्लिम  देशों  को  इस  बात  का  सामना
 करने  की  संभावना  है  कि  क्‍या  हस्लाम  का  कानून  विकास  कर  यह  प्रएन  ऐसा  है
 जिस  पर  अत्याधिक  बुद्धिमानी  से  प्रयास  करने  की  आवदयकता  होगी  तथा  हमें  आशा  है  कि
 हमें  इसका  उत्तर  हाँ  में  मिलेगा  ।

 6.00  म०प०

 ]
 आपने  यह  बहुत  अच्छा  काम  किया  इसके  लिए  मैं  आपको  मुबारकवाद  देता  हूं  ।

 भारत  की  संसद  देश  की  सर्वोच्च  संस्था  को  सोचने  विचार  करने  का  अवसर  मिला

 लिए  मैं  क्‍्रापका  अहुसानमंद  हूं  ।

 ]
 समापति  सहोदय  :  श्रीमान  आप  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहे  हैं  या  इसे  जारी

 रखेंगे  ?

 ]
 भी  सूलचस्द  डागा  :  आप  मुझे  अगली  बार  समय  दो  आपका  बड़ा  अहसान  होगा  ।

 ]
 सभापति  महोदय  :  ठीक  आप  अपनी  ब।त  अगली  बार  जारी  रख  सकते

 इससे
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  26  1985
 ————

 6.01  मण्प ०
 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 [  अनुबाद  ]
 वित्त  भम्त्रालय  में  राज्य  भगत्री  जतादन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल

 पर  रखता  हूं  :--

 उत्पाद  शुल्क  1944  के  भ्ंतगंत  जारी  की  गई  अधितुच्वना  संक्ष्या
 उ०  छु०  का०  नि०  607  क्री  एक  प्रति  तंथा  '  अंग्रेजी

 जो  26  1985  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक
 व्यास्यात्मक  जो  उवंरकों  के  विनिर्माण  में  फीडस्टॉक  भौर  विनिदिष्ट

 विद्युत  उपक्मों  द्वारा  विद्युत  ऊर्जा  के  उत्पादन  के  लिए  इंधन  के  रूप  में  प्रयोग  करने  हेतु
 प्राकृतिक  गेंस  से निकाली  गई  कृष  गेस  उस  पर  उद्गग्रहणीय  संपूर्ण  उत्पाद-धुल्क  से  छूट
 देने  के  बारे  में  हैं  ।

 में  रखो  गई  ।  देशिए  संख्या  एल०  टो०  1190/85  ]
 सभापति  महोदय  :  सभा  सोमवार  29  1985  के  ]|  बजे  तक  के  लिये  स्थगित

 होती

 6.02  म०प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  29  1985/7  1907  के  ग्यारह

 जले  स०पू०  तक  के  लिये  स्थगित

 मुद्रक  :  एस०  नारायण  एण्ड  पहाड़ी
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